
 [ 2019 ] 16 एस. सी. आर 1

 रोजर मैथ्यू

 वी.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। & ओआरएस।

 ( 2019 की सिसमिव# अपी# संख्या 8588)

 नवंबर 13,2019

 [ रजंन गोगोई, सीजेआई, एन. वी. रमना, ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, 

दीपाक गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.]

 न्यायाडिBकरण मिवत्त अडिBमिनयम, 2017-मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 ' Bन मिब# 'या यू/आटI  नहीं। 110-
अडिBमिनयम, 2017 की वैBता-आयोसिजतः के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत ने पह#े इसका
वणIन मिकए मिबना मिववामिदत अडिBमिनयम की प्रकृडित को स्पष्ट मिकया। Art.110 (1) का दायरा और व्याख्या
के लि#ए सिसद्धांत या इस तरह की प्रमिYया के परिरणाम के. एस. में बहुमत का कथन पुट्टास्वामी (आBार-
5) ने इसके प्रभाव पर पयाIप्त चचाI नहीं की। Art.110 (1) में 'केव#' शब्द और एक मिनष्कर्षI  के नतीजों
पर बहुत कम मागIदशIन  प्रदान  करता है जब एक के कुछ प्रावBान  'Bन  मिवBेयक'  के  रूप में पारिरत
अडिBमिनयम क#ा के अनुरूप नहीं ह।ै 110 ( 1 ) ( क) (ख)-दृढ़ और अंडितम राय व्यक्त मिकए मिबना,
के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में मिकए गए मिवश्लरे्षण ने वतIमान माम#े में इसके आवेदन को कमिgन बना
मिदया और दोनों पक्षों के बीच एक संभामिवत सघंर्षI  को जन्म मिदया। समन्विन्वत पीgों के मिनणIय-के.  एस.
पुट्टास्वामी (आBार-5) के समान संख्या वा#ी पीg होने के कारण, माम#ों के समहू को बड़ी पीg को
भेजे जाने का मिनदkश मिदया गया।

 न्यायाडिBकरण-मिवत्त  अडिBमिनयम,  2017-Bारा  184-एस  की  संवैBामिनकता।  184  अत्यडिBक
प्रडितमिनडिBमं#ों के कारण-एस।  184 करता है मिवBायी कायn के अत्यडिBक प्रडितमिनडिBमं#ों से पीमिड़त
नहीं हैं क्योंमिक प्रत्यायोसिजत #ोगों को तयैार करने के लि#ए पयाIप्त सिसद्धांत हैं काननू, सिजसमें के बाध्यकारी
उमिक्त शामिम# होंगे सवqच्च न्याया#य-मू# अडिBमिनयमों के उद्देश्यों के साथ-साथ आर. के. जैन, ए#. चंद्र
में सवqच्च न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत काननू। कुमार,  आर.  गाBंी,  मद्रास बार एसोसिसएशन और गुजरात
ऊजाI  मिवकास मिनस्संदेह प्रडितमिनडिB को बांBता है और अमिनवायI  रूप से इसकी आवश्यकता होती है
प्रडितमिनडिB यू/एस।  184  इन  मिनणIयों  के  अनुरूप  सख्ती  से  कायI  करना।  और  मिवडिBयों  में  मिनBाIरिरत
प्रत्यायोसिजत मिवBान के उदे्दश्य।

 न्यायाडिBकरण-न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण (योग्यता, अनुभव और
सदस्यों की सेवा की अन्य शतx) मिनयम, 2017-उच्चतम न्याया#य द्वारा स्थामिपत सवंैBामिनक योजना में
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मिनमिहत न्याडियक सिसद्धांतों के साथ मिनयमों की अनुरूपता-ने कहाः मिनयमों के तहत खोज-सह-चयन
समिमडितयों  का  गgन  वैBामिनक  न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  और  पीgासीन  कायाI#यों  की  मिनयमुिक्त में
कायIपालि#का का अत्यडिBक हस्तके्षप है और यह हामिनकारक ह।ै न्यायपालि#का की स्वतंत्रता के लि#ए-
इसके अ#ावा,  मिनयमुिक्तयों में न्याडियक चरिरत्र को काफी कमजोर मिकया गया है सिजसके द्वारा मिकसी भी
न्याडियक अनुभव के मिबना उम्मीदवारों को पीgासीन अडिBकारी जैसे न्याडियक पदों के लि#ए पात्र होने के
लि#ए मिनBाIरिरत मिकया जाता है-इसलि#ए, मिनयमों का न्याडियक पदों में न्याडियक चरिरत्र को कमजोर करने का
प्रभाव पड़ता ह-ैइसके अ#ावा, सदस्यों या पीgासीन अडिBकारी को पह#े एक जांच के बाद हटा मिदया
गया था। उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाBीश के साथ आवश्यक
परामशI  के साथ, वतIमान मिनयमों के तहत कें द्र सरकार के लि#ए मिकसी भी पीgासीन अडिBकारी या सदस्य
को  हटाने  के  लि#ए  एक  जांच  समिमडित  मिनयकु्त  करने  की  अनुमडित  है-न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  और
पीgासीन अडिBकारिरयों को न्यायपालि#का की सहमडित के मिबना या इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है
संवैBामिनक न्याया#य के न्यायाBीशों के लि#ए संमिवBान में मिनर्दिदष्ट-साथ ही, सभी न्यायाडिBकरणों में सभी
सदस्यों के लि#ए सेवामिनवृलित्त की एक समान आयु होनी चामिहए, मिनयम आयु में असमानता को प्रदर्शिशत
करते हैं  -  मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों/पीgासीन अडिBकारिरयों की सेवामिनवृलित्त-
इसके अ#ावा,  न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के लि#ए मिनBाIरिरत कायIका# के संबंB में मिनयमों के भीतर
मिवसंगडित ह,ै  जहां तक मिक बार से प्रत्यक्ष मिनयमुिक्तयों और सेवामिनवृत्त न्याडियक अडिBकारिरयों की मिनयमुिक्त
दोनों के लि#ए तीन सा# का एक मिनडि•त कायIका# ह।ै उच्च न्याया#य या सवqच्च न्याया#य के अडिBकारी
या न्यायाBीश-यह भी है इस हद तक भेदभावपूणI  है मिक यह असमान वगn के बीच समानता पैदा करने
का प्रयास करता है-इसलि#ए, मिनयम मिवभिभन्न दबुI#ताओ ंसे पीमिड़त हैं और मू# अडिBमिनयम के मिवपरीत हैं
और परिरणामस्वरूप,  संमिवBान में परिरकन्वि€पत सिसद्धांतों को पूरी तरह से मिनरस्त करने का मिनदkश मिदया
गया।

 न्यायाडिBकरण-मिवत्त अडिBमिनयम, 2017-क्या सभी न्यायाडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए एक ही नो#
एजेंसी होनी चामिहए-आयोसिजतः यह.  यह बहुत महत्वपूणI  नहीं हो सकता है मिक कौन सा मंत्रा#य या
मिवभाग एक न्यायाडिBकरण के लि#ए नो# एजेंसी के कतIव्यों का पा#न करता है,  #ेमिकन रोजर मैथ्यू
बनाम क्या ह।ै साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। सबसे महत्वपूणI  बात यह है मिक न्यायाडिBकरण से यह
अपेक्षा नहीं की जानी चामिहए मिक वह अपनी मिदन-प्रडितमिदन की आवश्यकताओं के लि#ए ऐसी नो#
एजेंसी की ओर देखे। प्रत्येक न्यायाडिBकरण को आत्ममिनभIर और आत्ममिनभIर बनाने के लि#ए पयाIप्त और
पयाIप्त Bन आवंमिटत करने का मिनदkश होना चामिहए। सभी उदे्दश्यों और उदे्दश्यों के लि#ए स्थायी प्राडिBकरण।

 एसोसिसएशन (II) v. न्याडियक प्रभाव मू€यांकन की आवश्यकता का आक#न करने के लि#ए एक समिमडित
के गgन के लि#ए भारत सघं-अनुसरण इसके लि#ए,  जगन्नाथ राव समिमडित की रिरपोटI  प्रस्तुत की गई,
सिजसमें  सझुाव  मिदया  गया  मिक मिवBाडियका  को  कमIचारिरयों  की  बजटीय  आवश्यकता,  अडिBमिनयम  के
परिरणामस्वरूप नए माम#ों से उत्पन्न अडितरिरक्त व्यय,  सिसमिव# और आपराडिBक माम#ों की संख्या का
मिवश्लेर्षण करना चामिहए। नए अडिBमिनयम, न्यायाBीशों की आवश्यकता आमिद से उत्पन्न होने वा#े माम#े-
मिवBाडियका ने न्याडियक प्रभाव मू€यांकन के संबंB में सवqच्च न्याया#य की राय के अनुरूप नहीं मिकया है
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और इस प्रकार, मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रभावों का आक#न करने का कोई प्रयास नहीं मिकया है-
इसलि#ए, भारत संघ ने सभी माम#ों के संबंB में मिवत्तीय प्रभाव मू€यांकन करने का मिनदkश मिदया ह।ै एस.
एस. को संदर्शिभत न्यायाडिBकरण। 158 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 182 तक और आवश्यकता
आBारिरत आवश्यकताओ  ंका आक#न करने और संसद द्वारा स्थामिपत प्रत्येक न्यायाडिBकरण के लि#ए
पयाIप्त संसाBन उप#ब्B कराने के लि#ए एक अभ्यास शुरू करना।

 न्यायाडिBकरण-क#ा के तहत संसद के अडिBमिनयमों द्वारा स्थामिपत न्यायाडिBकरणों के न्यायाBीश। 323
- संमिवBान के ए और 323-बी को संवैBामिनक अडिBकारिरयों के साथ 'रैंक' और 'न्विस्थडित' के बराबर माना
गया-आयोसिजतः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है मिक कायIकारी कारIवाई मिकसी भी न्यायाडिBकरण या
अन्य  न्याडियक  मंच  के  मिकसी  भी  सदस्य  या  प्रमखु  को  उच्चतम  न्याया#य  या  उच्च  न्याया#य  के
न्यायाBीशों के बराबर का दजाI प्रदान नहीं कर सकती है-न्यायाडिBकरण उच्च न्याया#यों के मिवक€प नहीं
हैं  और  केव# उनके  पूरक  हैं  इसलि#ए,  ऐसे  न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  की  न्विस्थडित  को  संवैBामिनक
न्याया#यों के वतIमान न्यायाBीशों के समान नहीं माना जा सकता ह।ै न्यायाडिBकरण-न्यायाडिBकरणों से
उच्चतम न्याया#य में  प्रत्यक्ष सांमिवडिBक  अपी#-सिजन  पर मिवचार  मिकया गयाः  इस तरह  की वैBामिनक
अपी#ें उच्चतम न्याया#य की अंतर्दिनमिहत क्षमता को छीन #ेती हैं, जैसा मिक संमिवBान में परिरकन्वि€पत है,
अपने  समक्ष  माम#ों  को  सीमिमत  करके  मिवमिनयमिमत  करने  के  लि#ए।  सबसे  गंभीर  ग#डितयों  और/या
सावIजमिनक मिहत पर सबसे अडिBक प्रभाव ा#ने वा#े माम#ों पर मिवचार-यह स्पष्ट है मिक सुप्रीम कोटI  ने
मिनयमिमत [2019] 16 एस. सी. आर. के कारण अपना मू# चरिरत्र खो मिदया ह।ै

 अनुच्छेद के तहत मिववेकाBीन अडिBकार के्षत्र के आह्वान के माध्यम से अपी#ों की सुनवाई।  136 -
संवैBामिनक कायI  के मिनवIहन के लि#ए कानून के महत्वपूणI  प्रश्नों पर मिवचार-मिवमशI  करने, संवैBामिनक प्रश्नों
का उत्तर देने और महान सावIजमिनक महत्व के अन्य मुद्दों को ह# करने के कायn के लि#ए, यह आवश्यक
है मिक सवqच्च न्याया#य के पास अपने मिदमाग को #ागू करने और सवqच्च न्याया#य के समक्ष प्रत्येक
दसूरे माम#े को #ाने की प्रथा पर गहराई से मिवचार करने के लि#ए पयाIप्त समय हो। 136 पदच्यतु मिकया
जाना चामिहए-इसलि#ए, भारत संघ या तो मिवडिB आयोग या मिकसी अन्य मिवशेर्षज्ञ मिनकाय के परामशI  से
न्यायाडिBकरणों के आदेशों के लिख#ाफ उच्चतम न्याया#य में सीBी अपी# का प्रावBान करने वा#े मिवभिभन्न
अडिBमिनयमों के तहत ऐसे प्रावBानों पर पुनर्दिवचार करता है, और इसके बजाय यमिद आवश्यक हो तो उच्च
न्याया#यों की खं पीgों को अपी# प्रदान करें। न्यायाडिBकरण-मौजूदा न्यायाडिBकरणों का समामे#न
और पीgों की स्थापना-की आवश्यकता-आयोसिजतः केस-#ो के मिवतरण में  'महत्व'  और प्रकृडित,
स्थान और व्यवस्था में मिवसंगडितयां।

 न्यायाडिBकरणों के कामकाज पर तत्का# ध्यान देने की आवश्यकता है-यह आवश्यक है मिक न्याडियक
प्रभाव आक#न करने के बाद, न्यायाडिBकरणों को काननू के समान के्षत्रों से मिनपटने वा#े अन्य #ोगों के
साथ जोड़ा जाए,  तामिक संसाBनों का प्रभावी उपयोग सुमिनडि•त मिकया जा सके और न्याय तक पहुचं
सुमिनडि•त की जा सके। इसलि#ए, कें द्र सरकार ने मौजूदा न्यायाडिBकरणों के समामे#न के लि#ए एक उडिचत
अभ्यास करने का मिनदkश मिदया, सिजसमें मिवर्षय माम#ों की एकरूपता की कसौटी को अपनाया जाए और
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उसके  बाद  पयाIप्त  संख्या  में  पीgों  का  गgन  मिकया  जाए।  काम  की  मौजूदा  और  प्रत्याभिशत  मात्रा  के
अनुरूप। न्यायाडिBकरण-न्यायाडिBकरण-एक वैडि‹क प्रवृलित्त-पर चचाI की गई।

 याडिचका का मिनपटारा करते हुए, न्याया#य ने

 हे€ पर रजंन गोगोई, सीजेआई (स्वयं के लि#ए) और एन. वी. रमना, ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, दीपक
गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.)

 1. मुद्दा I: 'मिवत्त अडिBमिनयम, 2017' कुछ भी नहीं है क्योंमिक यह अन्य #क्ष्यों में सुBार करता है और
व्यमिक्तयों की सेवा की शतn  को अ#ग-अ#ग  ट्र ाइब्यनू# के  रूप में  परिरभामिर्षत मिकया  जा  सकता है
अनुच्छेद 110 के तहत एक 'Bन मिब#' और क्या यह वैB रूप से प्रभामिवत ह?ै

 1.1 भाग XIV के प्रावBानों को तीन व्यापक शे्रभिणयों में मिवभासिजत मिकया जा सकता ह।ै पह#ा, मौजूदा
रोजर मैथ्यू का उन्मू#न और मिव#य बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे।

 न्यायाडिBकरण;  दसूरा,  मिनयमों के माध्यम से कें द्र सरकार को एकरूपता और प्रत्यायोसिजत करने की
शमिक्त योग्यताएँ;  मिनयमुिक्त और हटाने की मिवडिB,  और पीgासीन अडिBकारिरयों और सदस्यों की सेवा के
मिनयम और शतx;  और तीसरा, सेवाओ  ंकी समामिप्त और कुछ न्यायाडिBकरणों के पीgासीन अडिBकारिरयों
और सदस्यों को मुआवजे का भुगतान जो अब मिनन्विष्Yय हो गए हैं। [ पैरा 112] [85-ए-बी] 

 ( आBार-5) ने शब्द के प्रभाव पर पयाIप्त चचाI नहीं की। ‘ केव# अनुच्छेद 110 (1) में 'और मिकसी
मिनष्कर्षI  के परिरणामों  पर बहुत कम  मागIदशIन  प्रदान  करता  है जब  "Bन  मिवBेयक"  के  रूप  में  पारिरत
अडिBमिनयम के कुछ प्रावBान अनुच्छेद के अनुरूप नहीं होते हैं। 110 ( 1 ) ( ए) से (जी)। के प्रावBानों
की इसकी व्याख्या आBार अडिBमिनयम यकीनन उदार था और उक्त प्रावBानों के अनुच्छेद  110 (1)
(ए) से (एफ) के आनुर्षंमिगक होने पर न्याया#य की संतुमिष्ट के कारण, यह तकI  मिदया गया है मिक आ‹स्त
करने वा#ा तकI  नहीं ह,ै जैसा मिक परिरकन्वि€पत मिद्वसदनीय संसदीय प्रणा#ी के अनुरूप नहीं हो सकता है
हमारी संवैBामिनक योजना के तहत। एक दृढ़ और अंडितम राय व्यक्त मिकए मिबना, यह देखा जाना चामिहए
मिक के.  एस.  में मिवश्लेर्षण। पुट्टास्वामी  (आBार-5)  इसके आवेदन को वतIमान माम#े के लि#ए कमिgन
बनाता है और दोनों पक्षों के बीच एक संभामिवत सघंर्षI  को जन्म देता ह।ै समन्वय पीgों के मिनणIय। [ पैरा
122] [90-ए-ी]

 1.3 के दायरे में आने वा#ी मिवभिभन्न चनुौडितयों को देखते हुए न्याडियक समीक्षा और व्याख्यात्मक सिसद्धांत
(या उनकी कमी) के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत और आBार अडिBमिनयम, 2016 के इसके
मिवश्लेर्षण के पयाIप्त पवूIवत— प्रभाव के आBार पर, इसकी शुद्धता का मिनBाIरण करना आवश्यक हो जाता
ह।ै के. एस. पुट्टास्वामी के समान ताकत की बेंच होने के नाते ( आBार-5), यह न्याया#य तदनुसार
मिनदkश देता है मिक माम#ों के इस समूह को एक बड़ी पीg द्वारा मिवचार के लि#ए प्रशासमिनक पक्ष से भारत
के माननीय मुख्य न्यायाBीश के समक्ष रखा जाए। [ पैरा 123] [90-ई] 
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 1.4 एक और कारण ह ैमिक इस न्याया#य को #गता ह ैमिक इस माम#े को सात सदस्यीय संमिवBान पीg
को भेजा जाना चामिहए। न्यायाBीशों। ए#. चंद्र कुमार, सिजसे सात न्यायाBीशों की पीg ने तय मिकया था,
ने संमिवBान के अनुच्छेद 227 (1) के तहत उच्च न्याया#यों द्वारा पयIवेक्षण के दायरे पर भी व्याख्या की
थी मिक सवंैBामिनक योजना में उन सभी न्याडियक मिनकायों की आवश्यकता नहीं है जो उच्च न्याया#यों के
के्षत्रीय अडिBकार के्षत्र में आते हैं, जो उनके पयIवेक्षी अडिBकार के्षत्र के अBीन होने चामिहए, क्योंमिक मिवचार
उच्च न्याया#यों को उनके भारी बोझ से वंडिचत करना ह।ै नतीजतन,  अनुच्छेद  227 (1) के अनुसार
उनके पयIवेक्षी कायn को जोड़ना मिकसी भी तरह से सहायक नहीं हो सकता ह।ै इसके बाद, यह देखा गया
मिक  मिवभिभन्न  अडिBमिनयमों  के  तहत  गमिgत  मिवभिभन्न  न्यायाडिBकरणों  को  कें द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा
प्रशासिसत मिकया जाता ह,ै मिफर भी कोई एकरूपता नहीं थी

 एक# नो# मंत्रा#य के तहत जो इन न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे करने की न्विस्थडित में
होगा। कई कारणों से, न्याया#य ने कहा मिक मिवडिB मंत्रा#य होगा उडिचत मंत्रा#य। बद#े में मिवडिB मंत्रा#य
को  न्यायाडिBकरणों  के  कामकाज  की देखरखे  के  लि#ए  एक  स्वतंत्र  पयIवेक्षी मिनकाय  मिनयकु्त  करने  की
आवश्यकता थी। जैसा मिक ऊपर देखा गया है, ऐसा नहीं हुआ ह।ै इन परिरन्विस्थडितयों में, यह उडिचत होगा
मिक इन पह#ुओ ंऔर प्रश्नों पर सात न्यायाBीशों की पीg द्वारा मिवचार मिकया जाए। [ पैरा 124] [90-
एफ-एच; 91-ए-बी]

 2. मुद्दा II: संमिवBान की Bारा 184 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 असंवBैामिनक है

 मिवभिशष्ट मिनष्कासन का खाता?

 2.1 . यह मानना मुन्विश्क# होगा मिक मिवत्त अडिBमिनयम का भाग XIV मिदशाहीन प्रडितमिनडिB मं# के दोर्ष से
ग्रस्त ह ैक्योंमिक यह मिवफ# रहता है

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों, अध्यक्षों, अध्यक्ष आमिद के लि#ए पात्रता योग्यताओ ंको स्पष्ट रूप से
मिनर्दिदष्ट करें। आवश्यकताएँ, हा#ांमिक महत्वपूणI  हैं, अपने आप में कायाIत्मक रूप से अयोग्य नहीं हैं। [ पैरा
142] [103-एफ-एच]

 2.2 मू# अडिBमिनयमों के उद्देश्यों के साथ-साथ इस न्याया#य द्वारा आर. के. जैन, ए#. चंद्र कुमार,
आर. गाBंी, मद्रास बार एसोसिसएशन और गुजरात ऊजाI मिवकास रोजर मैथ्यू बनाम में मिनBाIरिरत कानून।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 इस  न्याया#य  द्वारा  पह#े  के  मिनणIयों  में  सिसफारिरश  की  गई।  [  पैरा  143]  [104  ए-सी]  2.3 .
संवैBामिनक योजना की जांच करने पर, सिजन काननूों ने न्यायाडिBकरण बनाए थे और इस न्याया#य के
उदाहरण
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 मिवभिभन्न पह#ुओं में न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता की मिवशेर्षताओ ंको मिनBाIरिरत करते हुए, यह न्याया#य
यह नहीं सोचता ह ैमिक योग्यता, चयन प्रमिYया और सेवा शतn को मिनBाIरिरत करने की शमिक्त

 न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और अन्य पदBारकों का उद्देश्य हर समय और उद्देश्यों के लि#ए पूरी तरह से
मिवBानमं# के पास मिनमिहत होना ह।ै नीडित और मिदशामिनदkश मौजूद हैं। उपरोक्त के अBीन, महान्यायवादी
का यह मिनवेदन मिक Bारा  184 को #ाने के लि#ए अंतःस्थामिपत मिकया गया था एकरूपता और मिवभिभन्न
न्यायाडिBकरणों में मिनयमुिक्त की मिवमिवB और व्यापक योग्यताओ  ंऔर तरीकों में सामंजस्य स्थामिपत करने
की दृमिष्ट से महत्वपूणI  ह ैऔर इसे स्वीकार करने की आवश्यकता ह।ै

 [ पैरा 148] [107-सी-ी]

 2.4 कायIपालि#का द्वारा Bारा 184 के संभामिवत दरुुपयोग के लिख#ाफ आगाह करते हुए, याडिचकाकताI
(ओ)ं द्वारा जोरदार तकI  मिदया गया था

 मिक कायIपालि#का द्वारा ऐसी शमिक्तयों का कोई भी अनादर न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता के लि#ए खतरा
और खतरा पैदा करता ह।ै इस तरह के दावे का समथIन करने वा#े मिकसी भी सबूत के अभाव में
प्रत्यायोसिजत शमिक्तयों के दरुुपयोग की केव# एक संभावना या घटना नहीं हो सकती ह।ै

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रावBानों को मिनरस्त करने का आBार। यह जाँचने के लि#ए मिक क्या यह
मू# मिवBान और अन्य कानूनों के अनुरूप है, और "नीडित और मिदशामिनदkश" परीक्षण को #ागू करने के
लि#ए कायIपालि#का द्वारा बनाए गए प्रत्यायोसिजत कानून को दी गई चुनौती पर एक संवैBामिनक अदा#त के
लि#ए हमेशा ख#ुा ह ैऔर यमिद इसके मिवपरीत पाया जाता है, तो कर सकते हैं।

 मिवत्त अडिBमिनयम की Bारा 186 के तहत प्रदत्त मिनयम बनाने की शमिक्त की संवैBामिनकता को प्रभामिवत
मिकए मिबना मिनरस्त मिकया जाए,

 2017. [ पैरा 149] [107-ई-जी] [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 3. मुद्दा III: यमिद Bारा 184 वैB ह,ै तो एक साथ न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य

 प्राडिBकरण (गुणवत्ता, अनुभव)

 और सेवाओ ंकी अन्य शतx

 सदस्य) मिनयम, 2017 सहमडित में हैं
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 मौलि#क अडिBमिनयम और मिवभिभन्नताओ ंके साथ

 इस न्याया#य के कायI  मिनष्पादन पर मिनणIय

 न्यायाडिBकरण?

 3.1 ( क) खोज-सह-चयन समिमडितयों की संरचना

 न्यायपालि#का की स्वतंत्रता के लि#ए हामिनकारक होने के अ#ावा शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का
अपमान। [ पैरा 154] [118]

 सी]

 3.1 ( 2 ) यह न्याया#य चौथे संमिवBान पीg द्वारा स्पष्ट की गई उपमा से पूरी तरह सहमत ह।ै

 मिनयंत्रण के बमिहष्करण के लि#ए अमिनवायI  आवश्यकता के लि#ए न्यायाBीशों का माम#ा

 न्याया#यों के समान सिजम्मेदारिरयों का मिनवIहन करने वा#े न्यायाडिBकरणों के अBI-न्याडियक मिनकायों पर
कायIपालि#का। खोज-सह-चयन

 मिनयमों में परिरकन्वि€पत समिमडितयाँ संवैBामिनक योजना के लिख#ाफ हैं क्योंमिक वे सदस्यों की मिनयमुिक्त की
प्रमिYया में न्यायपालि#का की भागीदारी को कम करती हैं।

 न्यायाडिBकरण जो वास्तव में कायIपालि#का द्वारा न्यायपालि#का पर अडितYमण ह।ै [ पैरा 158] [121-
ी-एफ]

 3.2 ( ख) सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों की योग्यताएँ

 3.2 ( 1 ) मिनयमुिक्तयों में न्याडियक चरिरत्र को स्पष्ट रूप से कमजोर मिकया गया है, सिजसमें मिबना मिकसी
मिनयमुिक्त के उम्मीदवार शामिम# होते हैं।

 पीgासीन अडिBकारी जैसे न्याडियक पदों के लि#ए पात्र होने के लि#ए न्याडियक अनुभव मिनBाIरिरत मिकया जाता
ह।ै [ पैरा 160] [122-ई]

 3.2 ( 2 ) इसलि#ए याडिचकाकताIओ ंकी द#ी#ों को इस न्याया#य द्वारा मिवडिBवत स्वीकार मिकया जाता
है क्योंमिक यह तकI मिदया जाता है मिक - न्यायमिनणाIयक पदों में न्याडियक चरिरत्र के कमजोर होने का प्रभाव
मिनयमों पर पड़ता ह।ै इस न्याया#य द्वारा बार-बार फैस#ा सनुाया गया ह।ै

 मिनणIयों के एक समूह में मिक न्याडियक कायI  रोजर मैथ्यू v नहीं हो सकते हैं।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 मिकसी भी न्याडियक अनुभव के मिबना तकनीकी सदस्यों द्वारा मिनष्पामिदत। [ पैरा 161] [121-बी]

 3.2 ( 3 ) यह न्याया#य कई माम#ों में इस न्याया#य द्वारा लि#ए गए सुसंगत दृमिष्टकोण से सहमत ह।ै
यह एक सुस्थामिपत सिसद्धांत भी ह ैसिजसका पा#न मिवभिभन्न अन्य के्षत्राडिBकारों में मिकया जाता ह।ै

 gीक ह,ै  मिक जहाँ भी संसद पारपंरिरक न्याया#यों को उनकी अडिBकारिरता से अ#ग करने और मिकसी
अन्य समान न्याया#य/न्यायाडिBकरण को न्यायाBीशों को हस्तांतरिरत करने का मिनणIय #ेती है, वहाँ ऐसे
न्यायाडिBकरण  में  सदस्यों  की  योग्यता  और  कौश# उस  न्याया#य  के  अनुरूप  होना  चामिहए  सिजससे
न्यायमिनणाIयक कायI  स्थानांतरिरत मिकया जाता ह।ै उन मिववादों का मिनणIय जो मू# रूप से न्यायाBीशों में
मिनमिहत थे

 न्याया#यों का गgन,  यमिद तकनीकी या गैर-न्याडियक सदस्य द्वारा मिकया जाता है,  तो स्पष्ट रूप से
न्याडियक के्षत्र पर एक दबुI#ता और अडितYमण ह।ै शानदार तरीके से।

 इस संबंB में, संसद तकनीकी सदस्यों पर न्याडियक कायn को मिवभासिजत नहीं कर सकती है, दोनों में से
मिकसी भी न्याडियक अनुभव के मिबना।

 या काननूी ज्ञान। [ पैरा 163] [127-ी-एफ]

 3.2 ( 4 ) नए मिनयमों द्वारा #ाए गए कुछ अन्य परिरवतIनों पर ध्यान देना आवश्यक ह।ै सबसे पह#े,
अडिBकांश न्यायाडिBकरण पह#े थे

 न्याडियक  सदस्यों  के नेतृत्व  में।  ऋण  वसू#ी  न्यायाडिBकरण  जैसे  कुछ  न्यायाडिBकरणों  को  छोड़कर,
पीgासीन  अडिBकारी  उच्चतम  न्याया#य  या  उच्च  न्याया#यों  के  सेवामिनवृत्त  न्यायाBीश  थे।  मिनयमों  के
वतIमान मिनमाIण के तहत, कें द्र सरकार ने ऐसे व्यमिक्तयों को बनाकर पात्रता का मिवस्तार मिकया ह ैजो

 अन्यथा कोई न्याडियक या काननूी अनुभव नहीं ह ै#ेमिकन यमिद वे हैं

 अन्यथा "क्षमता, सत्यमिनष्ठा और न्विस्थडित, और" कुछ मिवशेर्ष मिवर्षयों "का मिवशेर्ष ज्ञान और व्यावसाडियक
अनुभव होना जो कें द्र सरकार की राय में उपयोगी है" पीgासीन अडिBकारिरयों के रूप में मिनयकु्त होने के
लि#ए पात्र हैं। इसके अ#ावा,  अन्य जो उच्चतम न्याया#य और उच्च न्याया#य के न्यायाBीश बनने के
योग्य हैं, वे भी न्यायाडिBकरणों का नेतृत्व कर सकते हैं। संमिवBान के अनुच्छेद 124 (3) और 217 (2)
के अव#ोकन से पता च#ता ह ैमिक यह संमिवBान के न्यायाBीश के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए केव# न्यूनतम
पूवI  शतn को मिनर्दिदष्ट करता ह।ै

 संवBैामिनक न्याया#य। इसके बजाय, इस न्याया#य या उच्च न्याया#य में मिनयमुिक्त के लि#ए मिवचार का
एक प्रमुख मिहस्सा
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 न्याया#य असंकलि#त होते हैं और अडिBवक्ताओ ंके व्यवहार, काननूी कौश#, मिवशेर्षज्ञता और चरिरत्र के
समग्र मिवचार पर आBारिरत होते हैं।

 नए मानदंों का प्रभाव प्रत्येक दसूरे अडिBवक्ता को योग्य बनाना होगा, वास्तव में, [2019] 16 एस.
सी. आर. के लि#ए योग्यता को काफी कम कर देगा।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

मिनयमुिक्त। ऐसे #ोगों की आवश्यक मिवशेर्षताएँ भी अस्पष्ट हैं जो परिरणामस्वरूप कायIकारी मिववेक को
बढ़ाती हैं। यह.

 इस  प्रकार  न्याडियक  स्वतंत्रता  के  साथ-साथ  इन  न्यायाडिBकरणों  की  क्षमता  और  क्षमता  दोनों  को
प्रभामिवत करता ह।ै योग्यता मिनर्दिदष्ट करने और यह तय करने की शमिक्त/मिववेकाडिBकार मिनमिहत है मिक
न्यायाडिBकरणों का संचा#न मिकसे करना चामिहए

इसका उपयोग व्यापक जनमिहत को ध्यान में रखते हुए मिकया जाना चामिहए और यह न्यायपूणI , मिनष्पक्ष
और तकI संगत होना चामिहए और अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं होना चामिहए। [ पैरा 164] [127-एफ-एच;
128-ए-सी] 3.2 ( 5 ) इस मोड़ पर यह भी दोहराया जाना चामिहए मिक समानता केव# बराबर #ोगों
के बीच ही हो सकती है, और यह होगा

 अमिनBाIरिरत के आBार पर असमान #ोगों के साथ समान व्यवहार करने की अनुमडित नहीं है 'एकरूपता'
के रूप। एक अBI-न्याडियक मिनकाय के रूप में और न्याया#यों के वैB प्रडितस्थापन के लि#ए एक
न्यायाडिBकरण के पास अमिनवायI  रूप से अपने सदस्यों/पीgासीन अडिBकारिरयों के माध्यम से एक प्रमुख
न्याडियक चरिरत्र होना चामिहए। यह मद्रास बार में देखा गया था।

 एसोसिसएशन (2010) मिक यह न्याया#यों से न्यायाडिBकरणों को न्याडियक कायn को स्थानांतरिरत करने
के लि#ए एक मौलि#क पूवI  शतI  ह ैमिक

उत्तराद्धI के पास पूवI के समान क्षमता और स्वतंत्रता होनी चामिहए, और सदस्यों के साथ-साथ
न्यायाडिBकरणों के पीgासीन अडिBकारिरयों के पास महत्वपूणI  न्याडियक प्रभिशक्षण और कानूनी अनुभव होना
चामिहए। इसके अ#ावा, ज्ञान, प्रभिशक्षण और अनुभव

 न्यायाडिBकरण  के  सदस्यों/पीgासीन  अडिBकारिरयों  को,  जहां  तक  संभव  हो,  उस  न्याया#य  को
प्रडितबिंबमिबत करना चामिहए सिजसे वह प्रडितस्थामिपत करना चाहता ह।ै [ पैरा 165] [128-ी-जी]

 ( (c) हटाने की प्रमिYया की संवैBामिनकता
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 3.3 ( 1 ) मिनयमों के तहत मिवचार की गई योजना से यह स्पष्ट है मिक सरकार ने इन योजनाओ  ंकी
भूमिमका को काफी कम कर मिदया है - न्याडियक सदस्यों की मिनयमुिक्त में न्यायपालि#का। इसके अ#ावा,
एनजीटी जैसे कई न्यायाडिBकरणों में न्यायपालि#का की भूमिमका

 गैर-न्याडियक सदस्यों की मिनयमुिक्त पूरी तरह से हटा #ी गई ह।ै इस तरह की प्रथा संवैBामिनक योजना का
उल्लंघन करती ह ैऔर

 पीgासीन अडिBकारी उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों द्वारा जांच के बाद और मुख्य न्यायाBीश के साथ
आवश्यक परामशI  के बाद ही हो सकता ह।ै भारत सरकार, वतIमान मिनयमों के तहत कें द्र सरकार के लि#ए
मिकसी भी रोजर गभिणत को हटाने के लि#ए एक जांच समिमडित मिनयकु्त करने की अनुमडित ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 अपने दम पर पीgासीन अडिBकारी या सदस्य। मिनयम स्पष्ट नहीं हैं मिक ऐसी समिमडित का मिहस्सा कौन होगा
और इस प्रमिYया में न्यायपालि#का की क्या भूमिमका होगी। ऐसा करते हुए, यह न्यायाडिBकरण के सदस्यों
की स्वतंत्रता को काफी कमजोर करता ह।ै यह दमुिनया भर में और हमारे अBीन भी अच्छी तरह से
समझा जाता ह।ै

 संवैBामिनक  ढाचंा  जो  कायIपालि#का द्वारा  न्यायाBीशों  को  हटाने  की  अनुमडित देता  है,  स्पष्ट रूप से
असंवैBामिनक है और उन्हें कायIपालि#का की सनक के प्रडित उत्तरदायी बनाएगा, सिजससे न्याडियक कायn के
मिनवIहन में बाBा आएगी। [ पैरा 169] [129-एफ-एच; 130-ए-बी]

 3.3 ( 2 )  यह  आवश्यक  है मिक इसका अक्षरशः  पा#न  मिकया जाए और  इसलि#ए यह  न्याया#य
दोहराता ह ैमिक सदस्य और

 न्यायाडिBकरणों के पीgासीन अडिBकारिरयों को न्यायपालि#का की सहमडित के मिबना या इसमें मिनर्दिदष्ट तरीके
से नहीं हटाया जा सकता ह।ै

 संवैBामिनक न्याया#य के न्यायाBीशों के लि#ए संमिवBान। [ पैरा 171] [130

 जी-एच]

 3.4 ( (घ) कायIका# और अडिBकतम आयु

 3.4 ( 1 ) सदस्यों की मिनयमुिक्त और अन्य आनुर्षंमिगकताओ ंका प्रावBान करने वा#े मिवभिभन्न अडिBमिनयमों
को हमार ेसंज्ञान में #ाया गया है
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 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों/पीgासीन अडिBकारिरयों की सेवामिनवृलित्त की आयु में
स्पष्ट असमानता प्रदर्शिशत करना। उदाहरण के लि#ए, भारतीय दरूसंचार मिनयामक प्राडिBकरण अडिBमिनयम,
1997  की  Bारा  14 ी  में  दरूसंचार  मिववाद  मिनपटान  के  सदस्य  का  प्रावBान  है  और  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण पद पर नहीं रहेगा।

 राष्ट्र ीय उपभोक्ता मिववाद मिनवारण आयोग साg-सात वर्षI  की आयु प्राप्त करने के बाद पद Bारण न करें।
यह

 सेवामिनवृलित्त की आयु में अंतर एक अवांछनीय न्विस्थडित का कारण बन सकता है सिजसमें कम सेवामिनवृलित्त
की आय ुवा#े न्यायाडिBकरण के सदस्य को उच्च सेवामिनवृलित्त की आय ुवा#े मिकसी अन्य न्यायाडिBकरण में
मिफर से मिनयकु्त मिकया जा सकता ह।ै [ पैरा 172] [131-ए-सी]

 3.4 ( 2 ) भारत का संमिवBान न्यायाBीशों की सेवा की शतn के संदभI  में उच्च न्याया#यों के बीच अंतर
नहीं  करता  है और  सभी  उच्च  न्याया#यों  के  न्यायाBीशों  के  लि#ए  सेवामिनवृलित्त  की  एक  समान  आयु
मिनBाIरिरत करता ह।ै इस सिसद्धांत के अनुरूप, जैसा मिक इस न्याया#य के पह#े के मिनणIयों में कहा गया
था, न्यायाडिBकरणों के पास समान होना चामिहए

 न्याया#य के रूप में मिनयमुिक्त और सेवा के मानक [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

प्रडितस्थामिपत करें। इसलि#ए, एक समान आयु होनी चामिहए सभी न्यायाडिBकरणों में सभी सदस्यों के लि#ए
सेवामिनवृलित्त। [ पैरा 173] [131-ी-ई]

 3.5 ( ई) मिनयमों में मिवरोBाभास पीg ने मिनम्नलि#लिखत मिवरोBाभासों का अव#ोकन मिकया ह ै-

 मिनयमः

 ( क) न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के लि#ए मिनBाIरिरत कायIका# के संबंB में मिनयमों में मिवसंगडित ह।ै

बार से प्रत्यक्ष मिनयमुिक्तयों और सेवामिनवृत्त न्याडियक अडिBकारिरयों की मिनयमुिक्त दोनों के लि#ए तीन सा# के
एक मिनडि•त कायIका# के रूप में या उच्च न्याया#य या सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीश। यह इस हद तक
भेदभावपूणI  भी है मिक यह असमान वगn के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करता ह।ै न्याया#य के
पूवI  मिनणIयों पर मिवचार करते हुए सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आमिद का कायIका# बढ़ाया जाना चामिहए।
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 ( ख) सदस्यों, उपाध्यक्षों और अध्यक्षों की सेवामिनवृलित्त की आयु में अंतर, जैसा मिक मिनयमों में तयैार
मिकया  गया  है,  मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  के  उद्देश्यों के मिवपरीत  ह।ै  ,  न्यायाडिBकरण  की  संरचना  में
एकरूपता प्राप्त करना

 फे्रमवकI । सेवामिनवृलित्त की एक समान आय ुहोनी चामिहए।

 सभी न्यायाडिBकरणों में सदस्यों, उपाध्यक्षों, अध्यक्षों आमिद के लि#ए। ( ग) मिनयमों के मिनयम 4 (2) में
यह प्रावBान मिकया गया ह ैमिक मंत्रा#य या मिवभाग में भारत सरकार के सडिचव

 सिजस न्यायाडिBकरण का गgन मिकया गया है,  वह खोज-सह-चयन समिमडित का संयोजक होगा,  जो
शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का सीBा उल्लंघन है और इस प्रकार संमिवBान की मू# संरचना का
उल्लंघन करता ह।ै चौथे न्यायाBीशों के माम#े में इस न्याया#य के कथन के अनुरूप, न्याडियक प्रभुत्व

 न्यायपालि#का के सदस्यों की मिनयमुिक्त को कायIपालि#का द्वारा कमजोर नहीं मिकया जा सकता ह।ै

 ( घ) मिनयम 7 कें द्र सरकार को अनुडिचत मिववेकाडिBकार प्रदान करता है क्योंमिक यह केव# मिनदkश देता है
और आदेश नहीं देता है

 कें द्र सरकार न्यायाडिBकरण के मिकसी सदस्य को हटाने के लि#ए समिमडित की सिसफारिरश पर मिवचार करगेी।
कें द्र सरकार न्यायाडिBकरण के मिकसी भी सदस्य को हटाने से पह#े समिमडित की सिसफारिरशों पर अमिनवायI
रूप से मिवचार करगेी। इसके अ#ावा, मिनयम 7 का परतंुक एक अन्यायपूणI  रोजर मैथ्यू v बनाता ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 राष्ट्र ीय कंपनी मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण (एन. सी. ए#. ए. टी.) और अन्य मचंों के बीच वग—करण
जैसे मिक

 अके#े एन.  सी.  ए#.  ए.  टी.  के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायाBीश के साथ परामशI
करना होता ह।ै

 (  ई)  नडैितक अBमता एक ऐसा शब्द है सिजसे  इस न्याया#य द्वारा कई मिनणIयों में अच्छी तरह से
परिरभामिर्षत मिकया गया ह।ै मिनयम 7 (बी) को जीमिवत रहने की अनुमडित नहीं दी जा सकती है

 यह कायIपालि#का को 'नडैितक अBमता' के अथI  की व्याख्या करने की अनमुडित देता है, जो न्याडियक के्षत्र
पर अडितYमण ह।ै

 ( च) व्यमिक्तयों के मिकसी भी वगI  के संबंB में मिनयमों में ढी# देने की शमिक्त खोज-सह-चयन समिमडित के
पास मिनमिहत होगी, न मिक कें द्र सरकार के पास, जैसा मिक प्रावBान मिकया गया ह।ै
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 मिनयम  20  के तहत। जैसा मिक इस अदा#त ने मद्रास बार एसोसिसएशन  (2014)  में पह#े फैस#ा
सुनाया था, कें द्र सरकार को न्यायपालि#का पर प्रशासमिनक मिनयंत्रण रखने की अनुमडित नहीं दी जा सकती
ह।ै

 शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत को नष्ट करना। [ पैरा179] [133 ए-एच; 134-ए-ी]

 4. मुद्दा IV: कहीं भी ए होना चामिहए

 प्रशासन के लि#ए एक# नो# एजेंसी

 सभी दोर्ष?

 4.1  ए#. चंद्र कुमार बनाम में यह न्याया#य। भारत सघं ने पूरे न्यायाडिBकरण ढांचे के प्रशासन की
परिरक€पना की

 देश में एक# नो# एजेंसी/मंत्रा#य द्वारा मिनगरानी की जाएगी। यह देखा गया मिक पयIवेक्षण की अनुमडित
देना उडिचत नहीं है

 एक मिवभाग/मंत्रा#य द्वारा न्यायाडिBकरण जो उसके समक्ष एक पक्ष ह।ै इस न्याया#य ने एक स्वतंत्र
एजेंसी के गgन की सिसफारिरश की

 संबंडिBत मंत्रा#य, न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे करने के लि#ए। जब स्वतंत्र एजेंसी का गgन
मिकया जाता है, तो वह न्यायाडिBकरणों की मिनयमुिक्त, योग्यता, सेवा की शतI , मिनडिB के आवंटन के तरीके
आमिद के  लि#ए  एक  समान  संमिहता  भी  मिनBाIरिरत  कर  सकती  ह।ै  न्याया#य  ने  सुझाव  मिदया  मिक  यह
न्यायाडिBकरण में एकरूपता सुमिनडि•त करने के अ#ावा, न्यायाडिBकरण के मू# मंत्रा#य के प्रभाव को कम
करगेा।

 पूरा न्यायाडिBकरण ढांचा। [ पैरा 181] [134-जी-एच; 135-ए-बी]

 4.2  जो बात सवqपरिर प्रतीत होती है वह यह है मिक प्रत्येक न्यायाडिBकरण के लि#ए पयाIप्त मिवत्तीय
स्वतंत्रता होनी चामिहए।

 इसके मिदन-प्रडितमिदन के कामकाज का उदे्दश्य सिजसमें शामिम# हैं

 (ए) कमIचारिरयों की भत—; (बी) बमुिनयादी ढांचे का मिनमाIण; (सी) बमुिनयादी ढांचे का आBमुिनकीकरण;
(ी) कम्प्यूटरीकरण; (ई) अनु#ाभ और अन्य सुमिवBाओ ंपर होने वा#ा खचI  [2019] 16 एस. सी.
आर.
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 पीgासीन प्राडिBकरण या ऐसे न्यायाडिBकरण के सदस्यों को। यह बहुत महत्वपूणI  नहीं हो सकता है मिक
कौन सा मंत्रा#य या मिवभाग एक न्यायाडिBकरण के लि#ए नो# एजेंसी के कतIव्यों का पा#न करता है,
#ेमिकन सबसे महत्वपूणI  बात यह है मिक न्यायाडिBकरण से ऐसी नो# एजेंसी की ओर देखने की उम्मीद
नहीं की जानी चामिहए। आवश्यकताएँ। प्रत्येक न्यायाडिBकरण को सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लि#ए
आत्ममिनभIर और आत्ममिनभIर प्राडिBकरण बनाने के लि#ए पयाIप्त और पयाIप्त Bन आवंमिटत करने का मिनदkश
होना चामिहए। द.

 प्रत्येक न्यायाडिBकरण के कायIकरण पर होने वा#ा व्यय

 अमिनवायI  रूप से भारत की संडिचत मिनडिB पर एक शु€क होना चामिहए। इसलि#ए, अब तक, मिवत्त मंत्रा#य,
नो# मंत्रा#य/मिवभाग के परामशI  से, न्यायाडिBकरणों के लि#ए अ#ग और समर्दिपत Bन मिनBाIरिरत करगेा।
यह न केव# यह समुिनडि•त करगेा मिक न्यायाडिBकरणों के मिवत्तीय मिनयंत्रण में नहीं हैं

 मिवभाग,  जो उनके समक्ष एक वादी है,  #ेमिकन यह न्यायाडिBकरणों के तंत्र में जनता के मिव‹ास और
मिव‹ास को भी बढ़ा सकता ह।ै [ पैरा 184] [136-ई-एच; 137-ए]

 5. आईएसयूई वीः मिकन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

 भारत के सभी संकटों में से? 5.1 'न्याडियक प्रभाव' का अमेरिरकी सिसद्धांत

 स#ेम अडिBवक्ता बार एसोसिसएशन। ( II) v. भारत संघ, सिजसके तहत यह देखा गया मिक मिवBानमं# के
लि#ए एक कायI  करना अमिनवायI  है न्यायपालि#का पर इसके प्रभावों का आक#न करने के लि#ए पारिरत
अडिBमिनयम  का  न्याडियक  प्रभाव  मू€यांकन।  इस  न्याया#य  ने  न्याडियक  प्रमिYया  की  आवश्यकता  का
आक#न करने के लि#ए एक समिमडित गमिgत करने का मिनदkश मिदया था

 भारतीय संदभI  में प्रभाव मू€यांकन। इसके अनुसार जगन्नाथ राव समिमडित की रिरपोटI  प्रस्तुत की गई थी।
रिरपोटI  में सझुाव मिदया गया है मिक न्याडियक प्रभाव आक#न के माध्यम से, मिवBाडियका को कमIचारिरयों की
बजटीय आवश्यकता का मिवश्लेर्षण करना चामिहए सिजसे काननू द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता होगी और
नए माम#ों के परिरणामस्वरूप उत्पन्न होने वा#े अडितरिरक्त व्यय का मिवश्लेर्षण करना चामिहए।

 अडिBमिनयमन। इसके अ#ावा,  मिवBाडियका  द्वारा  तयैार मिकए गए मिवत्तीय ज्ञापन  में  मिवशेर्ष  रूप से नए
अडिBमिनयम से उत्पन्न होने वा#े दीवानी और आपराडिBक माम#ों की संख्या,  इन माम#ों के मिनणIय के
लि#ए अडिBक न्यायाBीशों और कमIचारिरयों की आवश्यकता और आवश्यक बुमिनयादी ढांचा शामिम# होना
चामिहए। [ पैरा 187] [137-ई-एच; 138-ए] रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 5.2 ( 1 ) वतIमान माम#े में, इस न्याया#य का मिवचार ह ैमिक

 मिवBाडियका ने 'न्याडियक प्रभाव आक#न' के संबBं में इस न्याया#य की राय का पा#न नहीं मिकया ह ैऔर
इस प्रकार, मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रभावों का आक#न करने का कोई प्रयास नहीं मिकया ह।ै यह
वैB रूप से उम्मीद की जा सकती ह ैमिक बहुआयामी

 न्यायाडिBकरणों के मिव#य और पनुगIgन के संबंB में संशोBनों के परिरणामस्वरूप मुकदमेबाजी में भारी
वृडिद्ध हो सकती है, जो पयाIप्त बमुिनयादी ढांचे या बजटीय अनुदान के अभाव में न्यायपालि#का पर अडिBक
बोझ ा#ेगा। [ पैरा 188] [138-ई-एफ] 5.2 ( 2 ) चीजों की योग्यता में, यह न्याया#य भारत संघ
को मिवत्तीय कायI  करने का मिनदkश देना उडिचत समझता ह।ै

 संदर्शिभत सभी न्यायाडिBकरणों के संबंB में प्रभाव मू€यांकन

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 158 से 182 तक और आवश्यकता आBारिरत आवश्यकताओ  ंका
आक#न करने और संसद द्वारा स्थामिपत प्रत्येक न्यायाडिBकरण के लि#ए पयाIप्त संसाBन उप#ब्B कराने
की कवायद शुरू की गई ह।ै [ पैरा 189] [138-जी]

 323 -  संमिवBान के ए और  323-बी को  'रैंक रैंक'  और  'स्टेटस'  में समान मिकया जा सकता ह।ै
संवैBामिनक कायI?

 6.1 ( 1 ) एक सह के स्पष्ट दावों के प्रकाश में

 इस न्याया#य की पीg के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता ह ैमिक कायIकारी कारIवाई मिकसी भी
सदस्य  या मिकसी भी न्यायाडिBकरण  या अन्य न्याडियक  मंच  के प्रमुख  को सवqच्च न्याया#य या उच्च
न्याया#य के न्यायाBीशों के बराबर का दजाI प्रदान नहीं कर सकती ह।ै [ पैरा 193] [141-बी]

 6.1 ( 2 ) इसके अ#ावा, मिक भ#े ही उच्च न्याया#यों और सवqच्च न्याया#य के सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों
द्वारा संचालि#त, ऐसे न्यायाडिBकरण

 संमिवBान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत स्थामिपत उच्च न्याया#यों या सवqच्च न्याया#य के
साथ समानता की मांग नहीं कर सकता ह।ै

 अदा#त। एक बार जब कोई उच्च न्याया#य या सवqच्च न्याया#य का न्यायाBीश सेवामिनवृत्त हो जाता है
और उसे अब संवैBामिनक दजाI प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा कब्जा मिकए गए वैBामिनक पद को उच्च
न्याया#य या सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीश के रूप में मिपछ#े पद के बराबर नहीं माना जा सकता ह।ै
इसलि#ए संवैBामिनक न्यायाBीशों का पद, गरिरमा और पद सामान्य है और यह न केव# वरीयता के वारटं
में उनकी न्विस्थडित या उनके द्वारा प्राप्त वेतन और अनु#ाभ, [2019] 16 एस. सी. आर. से उत्पन्न होता
ह।ै
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सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 #ेमिकन उन पर मिदए गए संवैBामिनक मिव‹ास के परिरणामस्वरूप। न्यायाडिBकरण के सदस्यों और पीgासीन
अडिBकारिरयों पर ऐसे संवैBामिनक न्यायाBीशों की न्विस्थडित के अमिववेकी अनुसार संवैBामिनक योजना के लि#ए
बिंहसा होगी। [ पैरा 194] [141-सी-ी]

 7. मुद्दा VII: एक-दसूर ेकी प्रत्यक्ष न्विस्थडित

ट्र ाइब्यून# से ऊपर के लि#ए आवेदन

 अदा#त का गgन मिकया जाना चामिहए?

 7.1 इस तरह की वैBामिनक अपी#ें सवqच्च न्याया#य की अंतर्दिनमिहत क्षमता को छीन #ेती हैं, जैसा मिक
संमिवBान में परिरकन्वि€पत है - सबसे गंभीर ग#डितयों से जुडे़ माम#ों और/या सावIजमिनक मिहत पर सबसे
अडिBक प्रभाव ा#ने वा#े माम#ों पर अपने मिवचार को सीमिमत करके इसके समक्ष माम#ों को मिवमिनयमिमत
करता ह।ै [ पैरा 205] [146-ई]

 7.2 इसके अ#ावा, सीBे न्यायाडिBकरणों से अपी# का प्रावBान करने में, उच्च न्याया#यों के अडिBकार
के्षत्र में काफी हद तक कटौती की गई ह।ै यह न केव# न्याय तक पहुचं में बाBा ा#ता है, बन्वि€क यह
उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के लि#ए बहुत आवश्यक एक्सपोजर को भी छीन #ेता है, सिजसकी जीवंत
और हमेशा मिवकसिसत होने के लि#ए आवश्यकता होती ह।ै

न्यायपालि#का। चूँमिक उच्चतम न्याया#य के अडिBकांश न्यायाBीशों को उच्च न्याया#यों से पदोन्नत मिकया
जाता ह,ै इसलि#ए उनके पास इन न्याया#यों के बार ेमें जानकारी का अभाव ह।ै

 कानून  के  मिवशेर्ष  के्षत्र  मिवशेर्ष  न्यायाडिBकरणों  से  प्रत्यक्ष वैBामिनक  अपी#ों  पर मिनणIय  #ेने  में  उनकी
प्रभावकारिरता  में  बाBा  ा#ते  हैं।  [  पैरा  206]  [146-एफ-जी]  7.3  सीBे  उच्चतम  न्याया#य  को
वैBामिनक अपी# प्रदान करने से इसका कोई अंत नहीं होता ह।ै बढ़ते न्यायाडिBकरण के साथ,

मिबना मिकसी 'न्याडियक प्रभाव आक#न' के वैBामिनक अपी# प्रावBानों को शामिम# मिकया जा रहा ह।ै
अंडितम गणना के अनुसार कई सैकड़ों माम#े हैं सिजनका फैस#ा एन. सी. ए#. ए. टी. द्वारा मिकया गया है
और कई अन्य हजारों माम#े इस न्याया#य में #ंमिबत अन्य न्यायाडिBकरणों द्वारा मिकए गए हैं।  [  पैरा
214] [149-जी]

 7.4 . इसके आ#ोक में, सीBे वैBामिनक अपी#ों के लि#ए प्रावBान
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 और उदारतापूवIक  सवqच्च न्याया#य के समक्ष न्याया#य को नीचा मिदखाने  और उसके संवैBामिनक
उद्देश्य को बाडिBत करने की अमिनवायIता को उgाया जाता ह।ै इसके अ#ावा, न्यायाडिBकरणों के आदेशों
के लिख#ाफ इस न्याया#य को वैBामिनक अपी# प्रदान करना भी न्यायाडिBकरण के सार को कम करता
ह।ै एक ओर यह कहना शायद ही तकI संगत है मिक जमिट# प्रमिYयाओ ंऔर रोजर मैथ्यू v के कारण न्याय
मिवतरण के सामान्य तरीके का मिवक€प प्रदान करने की आवश्यकता ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 सिज#ा और उच्च न्याया#यों की मिवशेर्षज्ञता की कमी के लि#ए, और उसी मिवस्तार में उस मू# प्रणा#ी में
अंडितम न्याया#य को वैBामिनक अपी# भी प्रदान करते हैं। [ पैरा 216] [150-सी-ी]

 7.5 यमिद उच्च न्याया#य मिनयमिमत माम#ों की सुनवाई करने के लि#ए तयैार नहीं हैं तो यह शायद ही
उडिचत प्रतीत होता ह ैमिक यह न्याया#य कोई

 उच्चतम न्याया#य में अपी# केव# उसी को कमजोर करती ह।ै इसके बजाय, यमिद न्यायाडिBकरणों या
उच्च न्याया#यों के मिनणIय इस न्याया#य तक पहुचें मिबना अंडितमता प्राप्त करते हैं, तो कोई स्पष्ट नुकसान
नहीं होगा। [ पैरा 217] [150-ई]

 8. मुद्दा VIII: मिकन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

 मिव#ुप्त होने वा#े न्यायाडिBकरणों का संयोजन और बेंचों की स्थापना

 8.1 केस-#ो के मिवतरण में 'असंतु#न'  और न्यायाडिBकरणों की प्रकृडित, स्थान और कायIप्रणा#ी में
मिवसंगडितयां

 तत्का# ध्यान देने की आवश्यकता ह।ै यह आवश्यक है मिक न्याडियक प्रभाव आक#न करने के बाद,
जैसा मिक पह#े मिनदkश मिदया गया था, ऐसे 'आ#ा'  न्यायाडिBकरणों को काननू के समान के्षत्रों से मिनपटने
वा#े अन्य न्यायाडिBकरणों के साथ जोड़ा जाए, तामिक संसाBनों का प्रभावी उपयोग सुमिनडि•त मिकया जा
सके और -

 न्याय तक पहँुच को सुमिवBाजनक बनाना। [ पैरा 226] [155-एफ]

 मिनष्कर्षI

 9. चचाI और मिवश्लरे्षण के आ#ोक में, यह माना जाता ह ैमिकः
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 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के भाग-14 के संबंB में #ोकसभा अध्यक्ष को एक बड़ी पीg के पास भेजा
जाता ह।ै  ( (ii)  मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा  184 मिवBायी कायn के अत्यडिBक प्रत्यायोजन से
ग्रस्त नहीं ह ैक्योंमिक

 ( (ग) न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण (योग्यता, अनुभव और सेवा की
अन्य शतx)  सदस्य)  मिनयम, 2017  मिवभिभन्न दबुI#ताओं से ग्रस्त हैं जैसा मिक पह#े देखा गया था। ये
मिनयम कें द्रीय [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा तयैार मिकए गए हैं।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 के तहत सरकार का मू# अडिBमिनयम और इस न्याया#य द्वारा
व्याख्या मिकए गए संमिवBान में परिरकन्वि€पत सिसद्धांतों के मिवपरीत होना, इसके द्वारा पूरी तरह से मिनरस्त कर
मिदया जाता ह।ै

( iv) कें द्र सरकार को तदनुसार मिनयमों को सख्ती से और उनके अनुसार मिफर से तयैार करने का
मिनदkश मिदया जाता ह।ै आर.  के.  जैन,  ए#.  चंद्र कुमार,  मद्रास बार एसोसिसएशन और गुजरात ऊजाI
मिवकास  लि#मिमटे  में  इस  न्याया#य  द्वारा  डिचमित्रत  सिसद्धांतों  को  इस  मिनणIय  के  पह#े भाग  में  की  गई
मिटप्पभिणयों के साथ पढ़ा गया।

 ( v)  कें द्र सरकार द्वारा बनाए जाने वा#े मिनयमों का नया सेट गैर-भेदभावपूणI  और समान सुमिनडि•त
करगेा।

 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मिक सेवामिनवृलित्त के बाद मिनयकु्त अध्यक्ष और सदस्य और सिजन्हें बार या
अन्य मिवशेर्ष व्यवसायों/सेवाओ ंसे मिनयकु्त मिकया जाता है, सुमिनडि•त कायIका# समिहत सेवा की शतx  दो
अ#ग और मिवभिशष्ट सजातीय वगn का गgन करती हैं। ( vi) कें द्र सरकार के लि#ए मिनयमों के नए सेट में
यह प्रावBान करना ख#ुा होगा मिक पीgासीन अडिBकारी या सांमिवडिBक न्यायाडिBकरणों के सदस्य उच्चतम
न्याया#य या उच्च न्याया#यों के न्यायाBीशों के बराबर 'रैंक' और 'दजाI' नहीं रखेंगे, केव# समान वेतन
या अन्य अनु#ाभ प्राप्त करने के आBार पर।

 ( vii) मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के लि#ए संदर्शिभत सभी न्यायाडिBकरणों का 'न्याडियक प्रभाव मू€यांकन'
करने की आवश्यकता आBारिरत आवश्यकता है तामिक मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के तहत प्रदान मिकए गए
न्यायाडिBकरणों के ढाचें में परिरवतIनों के प्रभावों का मिवश्लेर्षण मिकया जा सके। इस प्रकार, हम इस तरह के
'न्याडियक प्रभाव मू€यांकन' को पूरा करने और सक्षम मिवBायी प्राडिBकरण के समक्ष मिनष्कर्षn के परिरणाम
को प्रस्तुत करने के लि#ए कानून और न्याय मंत्रा#य को अमिनवायI  रिरट जारी करना उडिचत पाते हैं।
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( (viii) कें द्र सरकार भारत के मिवडिB आयोग या मिकसी अन्य मिवशेर्षज्ञ मिनकाय के परामशI से कें द्र का मिफर
से दौरा करगेी।

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 या इस आदेश और स्थान के पैरा 174 में सूचीबद्ध अन्य अडिBमिनयमों के लि#ए
संदर्शिभत काननूों के प्रावBान

 संसद के समक्ष मिवचार के लि#ए उपयकु्त प्रस्ताव रोजर मैथ्यू बनाम से उच्चतम न्याया#य में सीBी अपी#ों
को हटाने की आवश्यकता।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 न्यायाडिBकरणों के आदेश। इस संबंB में भारत सघं द्वारा मिनणIय छह महीने के भीतर लि#या जाएगा।

 ( ix) कें द्र सरकार एक उडिचत कायI  करगेी।

 मौजूदा  न्यायाडिBकरणों  के  समामे#न  के  लि#ए  अभ्यास,  सिजन  मिवर्षयों  से  मिनपटा  जाना  है,  उनकी
एकरूपता की कसौटी को अपनाना और उसके बाद पयाIप्त संख्या में पीgों का गgन करना।

 कायI  की मौजूदा और प्रत्याभिशत मात्रा के अनुरूप। [ पैरा 228] [156-ए-एच; 157-ए-एफ]

 पी. ई. आर. ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

 Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत

 10. हमार ेसंमिवBान का मू# अभिभBारणा यह ह ैमिक प्रत्येक प्राडिBकारी संवैBामिनक सवqच्चता के अBीन ह।ै
नहीं।

 प्राडिBकारी अपने स्वयं के सवंैBामिनक जनादेश की सीमाओ  ंको तय करने की अंडितम शमिक्त ग्रहण कर
सकता ह।ै न्याडियक समीक्षा का उद्देश्य यह सुमिनडि•त करना है मिक प्रत्येक संवैBामिनक प्राडिBकरण अपने
संवैBामिनक कायn और अडिBकार की सीमा के भीतर रहे। एक सवंैBामिनक संस्थान को अपनी सीमा के
भीतर रखने में, न्याडियक समीक्षा अ#गाव के सिसद्धांत को कम नहीं करती है

 शमिक्तयाँ। न्याडियक शमिक्त उच्चतम न्याया#य में एक संवैBामिनक न्याया#य के रूप में मिनमिहत ह।ै इस पर
मिनणIय #ेने में मिक क्या मिकसी मिवBेयक को पारिरत करने में संवैBामिनक जनादेश का उल्लंघन हुआ है

 Bन मिवBेयक, न्याडियक समीक्षा शमिक्तयों के पृथक्करण द्वारा मिनBाIरिरत सीमा से आगे नहीं जाती ह।ै इसके
मिवपरीत, न्याडियक न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता को इस न्याया#य द्वारा बुमिनयादी ढाचें की एक अ#घंनीय
मिवशेर्षता के रूप में #गातार मान्यता दी गई ह।ै
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 संमिवBान  की  संरचना।  पात्रता  के  मानदंों  का  मिनBाIरण,  चयन  की  प्रमिYया,  सेवा  की  शतx  और
न्यायाडिBकरणों के सदस्य सिजस मिनष्पक्षता के साथ अपने कायn का मिनवIहन करते हैं और न्यायमिनणाIयक
मिनकायों के रूप में उनकी प्रभावशी#ता को मिवमिनयमिमत करते हैं,  वे न्यायाडिBकरणों से अ#ग होने पर
मिनभIर हैं।

 कायIकारी। शासन बनाने की शमिक्त को कायIपालि#का के अज्ञात ज्ञान पर छोड़ने से, संसद द्वारा आत्म-
उन्मू#न मिकया गया ह।ै कायIपालि#का को मिनयम बनाने की शमिक्त प्रदान करने का न्यायाडिBकरणों की
स्वतंत्रता पर सीBा प्रभाव पड़ता ह।ै कायIपालि#का को न्यायाडिBकरणों के मिवभिभन्न पह#ुओ ंपर एक मिनयंत्रण
प्राडिBकरण की अनुमडित देना न्याडियक स्वतंत्रता के लि#ए मिवनाशकारी होगा जो न्यायाडिBकरणों की एक
बुमिनयादी मिवशेर्षता ह।ै

 संमिवBान। [ पैरा 88] [217-बी-एफ] [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों का उल्लघंन

 11.1  यह स्पष्ट है मिक खोज-सह-चयन समिमडित का गgन पूरी तरह से उनके भीतर या उनके द्वारा
नामिमत कर्दिमयों से मिकया जाता ह।ै

 कें द्र सरकार। राष्ट्र ीय कंपनी मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण को छोड़कर, अनुसूची में मिनर्दिदष्ट अन्य सभी
सत्रह न्यायाडिBकरणों के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित हःै या तो पूरी तरह से कें द्र सरकार के भीतर या
नामिमत कर्दिमयों से गमिgत या इसमें अडिBकांश कम— शामिम# होते हैं

 कें द्र  सरकार  से।  राष्ट्र ीय  कंपनी  मिवडिB  अपी#ीय  न्यायाडिBकरण  की  खोज-सह-चयन  समिमडित  में
न्यायपालि#का के साथ-साथ कें द्र सरकार के सदस्यों की समान संख्या होती है, सिजसमें भारत के मुख्य
न्यायाBीश या उनके नामिमत व्यमिक्त को कोई मतदान नहीं होता ह।ै [ पैरा 90] [218-सी ई]

 11.2 चयन की प्रमिYया मू# रूप से है

 न्याडियक स्वतंत्रता का मिवनाशकारी। कई न्यायाडिBकरणों के समक्ष मिववादों में कें द्र सरकार का महत्वपूणI
स्थान ह।ै यहां तक मिक

 अन्यथा,  मिनयमुिक्तयाँ करने में सरकार को इस तरह की प्रभावशा#ी और भारी आवाज देना न्याडियक
स्वतंत्रता की अवहे#ना ह।ै [ पैरा 90] [219-ई]
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 11.3 2017 मिनयमों की अनुसूची में मिनBाIरिरत खोज-सह-चयन समिमडितयों का गgन

 न्यायपालि#का की स्वतंत्रता को प्राथमिमकता देने वा#ी काननू के शासन द्वारा शासिसत प्रणा#ी के तहत
संवैBामिनक समहू को पारिरत नहीं मिकया जा सकता ह।ै न्यायपालि#का की स्वतंत्रता के लि#ए आवश्यक है
मिक न्याडियक कायIप्रणा#ी राज्य के अन्य दो अंगों के हस्तके्षप से मुक्त हो। कें द्र सरकार मिवभिभन्न कानूनों के
तहत  गमिgत  न्यायाडिBकरणों  के  समक्ष  सबसे  बड़ी  वादी ह।ै  न्यायाडिBकरणों  के  स्वतंत्र  कामकाज  से
समझौता मिकया जाता है जहां कायIपालि#का के पास न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के चयन में मिनयंत्रण करने
का अडिBकार होता ह।ै कायIपालि#का अक्सर पह#े एक वादी होती है और न्यायाडिBकरणों द्वारा मिनणIय
लि#ए  जाने  वा#े  मिववादों  में  उसकी  रुडिच  होती  ह।ै  2017  के  मिनयमों  में  मिनBाIरिरत  खोज-सह-चयन
समिमडितयों का गgन न्याडियक स्वतंत्रता के सिसद्धांत और इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों का उल्लंघन
करता है

 आर गांBी और मद्रास बार एसोसिसएशन में। [ पैरा 93] [221-ई-जी] 11.4 इस अदा#त ने पाया मिक
हा#ांमिक आर गांBी में मिनणIय 2010 में और मद्रास बार एसोसिसएशन में 2014 में मिदया गया था, रोजर
मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 वही मिवसगंडितयाँ बनी हुई हैं। न्याडियक स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास मिकया गया है

 कायIकारी शमिक्त। यह असंवैBामिनक ह।ै [ पैरा 98] [224-जी-एच]

 गंभीरता

 12. वतIमान माम#े में, मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का भाग XIV

 अ#ग मिकया जा सकता ह।ै संसद,  मिकसी भी न्विस्थडित में,  मिवत्त अडिBमिनयम  2017  के वैB भागों को
अडिBमिनयमिमत करती यमिद उसे पता होता मिक भाग XIV अमान्य ह।ै वैB और अमान्य भाग इतने अटूट नहीं
हैं

 12.2 अंत में, महान्यायवादी द्वारा इस आशय की एक जोरदार याडिचका दायर की गई मिक भ#े ही 1
जून 2017 को बनाए गए मिनयमों में मिनमिहत कुछ प्रावBान इसके मिवपरीत च# सकते हैं। आर गांBी और
मद्रास बार एसोसिसएशन में इस न्याया#य द्वारा प्रडितपामिदत सिसद्धांतों के लि#ए कें द्र सरकार इच्छुक होगी -

 इस न्याया#य द्वारा कायIवाही के #ंमिबत रहने के दौरान कुछ संशोBनों के साथ पारिरत मिकए गए अंतरिरम
आदेशों के आBार पर आगे बढ़ना। यह न्याया#य इस मिनवेदन को स्वीकार करने में असमथI ह।ै मिवत्त
अडिBमिनयम  2017 का भाग  XIV Bन मिवBेयक के रूप में अडिBमिनयमिमत नहीं मिकया जा सकता था। कें द्र
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सरकार  द्वारा  बनाए गए  बिंनयम इस आBार पर अस वैBामिनक  हैं मिक  वे  इस न्याया#य  के  मिनणIयों  में
मिनBाIरिरत न्याडियक स्वतंत्रता के सिसद्धांतों का उल्लघंन करते हैं। [ पैरा 102] [228-सी-ी]

 मिनष्कर्षI

 13. मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का भाग XIV Bन मिवBेयक के रूप में अडिBमिनयमिमत नहीं मिकया जा सकता
था। मिनयम जो थे

 Bारा 184 के तहत मिनयम बनाने की शमिक्त के अनुसार बनाए गए मिनयमों को असंवैBामिनक माना जाता
ह।ै हा#ाँमिक, चूंमिक इन कायIवामिहयों के #ंमिबत रहने के दौरान, अंतरिरम आदेशों के अनुसरण में कुछ कदम
उgाए  गए  थे  और  मिनयमुिक्तयाँ  की  गई  हैं,  इसलि#ए  यह  मिनदkश  मिदया  जाता  है  मिक  वे  मिनयमुिक्तयाँ
असंवैBामिनकता की घोर्षणा से प्रभामिवत नहीं होंगी।

 शतx और [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 तथामिप,  इस प्रकार मिनयकु्त कार्दिमकों को मिनयंमित्रत करने वा#ी शतx मू# अडिBमिनयमों का पा#न करेंगी।
असंवैBामिनकता की घोर्षणा के बाद,  मू# अडिBमिनयमों में सभी संबंडिBत पह#ुओं में मिनर्दिदष्ट शतx  जारी
रहेंगी। [ पैरा 103] [228-ई-एफ]

 14. इस न्याया#य ने बार-बार इस आवश्यकता पर जोर मिदया ह ैमिक

 न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए एक स्वतंत्र वैBामिनक मिनकाय की स्थापना। #गभग दो
दशक पह#े चंद्र कुमार के माम#े में इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों के बावजूद, मिवBाडियका द्वारा एक
छत्र संगgन स्थामिपत करने के लि#ए कोई कारIवाई नहीं की गई है, सिजसे उस प्रणा#ी की कमिमयों को दरू
करने  का काम सौंपा जाएगा,  सिजस  पर इस न्याया#य ने  ऊपर कहा ह।ै योग्यता  और समान  सेवा
सुमिनडि•त करने के लि#ए एक# प्राडिBकरण की कमी

 परिरन्विस्थडितयों ने एक खंडित न्यायाडिBकरण प्रणा#ी को जन्म मिदया ह ैजो उस उदे्दश्य को मिवफ# कर देता
है सिजसके लि#ए प्रणा#ी का गgन मिकया गया था। इसके अ#ावा, सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए समन्वय
प्राडिBकरण न्याय मिवभाग होना चामिहए। उस कायI  को व्यमिक्तगत रूप से मिनमिहत करना

 मंत्रा#यों ने न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता के लि#ए गंभीर खतरे पैदा करने के अ#ावा न्यायाडिBकरण
संरचना का अव्यवन्विस्थत मिवकास मिकया ह।ै [ पैरा 104] [228-जी-एच; 229-ए-बी]

 15. यह आवश्यक ह ैमिक एक व्यापक वैBामिनक
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 न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए मिवBायी हस्तके्षप के माध्यम से संगgन का गgन मिकया
जाए। यह न्याया#य एक स्वतंत्र वैBामिनक मिनकाय के गgन की सिसफारिरश करता ह ैसिजसे कहा जाता है

 " राष्ट्र ीय न्यायाडिBकरण आयोग "सदस्यों की चयन प्रमिYया, मिनयमुिक्त के लि#ए मानद, वेतन और भत्ते,
सामान्य पात्रता मानदं की शुरुआत,  अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने के साथ-साथ बमुिनयादी ढाचें
और मिवत्तीय संसाBनों की आवश्यकता को पूरा करने के लि#ए भी देखरखे करगेा। इस कानून का उद्देश्य
सदस्यों के लि#ए समान सेवा शतn को मिनBाIरिरत करना होना चामिहए। आयोग में मिनम्नलि#लिखत सदस्य होने
चामिहएः

 ( i) भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत भारत के सवqच्च न्याया#य के तीन सेवारत न्यायाBीश;

 ( (ii)  भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत उच्च न्याया#य के दो सेवारत मुख्य न्यायाBीश या
न्यायाBीश;

 ( (iii) कें द्र सरकार द्वारा कम से कम रोजर गभिणत रखने वा#े अडिBकारिरयों में से दो सदस्यों को नामिमत
मिकया जाना।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 कें द्र सरकार के सडिचव का पदः उनमें से एक सडिचव होगा

 न्याय मिवभाग जो पदेन होगा

 संयोजक; और

 ( iv) दो स्वतंत्र मिवशेर्षज्ञ सदस्य होंगे

 भारत के मुख्य न्यायाBीश के परामशI  से कें द्र सरकार द्वारा नामिमत। [ पैरा

 105 ] [ 229 - बी-एफ]

 वरिरष्ठ-भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत न्यायाBीशों में से अडिBकांश को अध्यक्ष के रूप में नामिमत
मिकया जाएगा एनटीसी। [ पैरा 106] [229-एफ-जी]

 16. जबमिक एनटीसी की स्थापना इसके भीतर है

 मिवBाडियका की क्षमता, यह सुमिनडि•त मिकया जाना चामिहए मिक
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 भारत में न्यायाडिBकरण प्रणा#ी की स्वतंत्रता और कुश# कायIप्रणा#ी सुमिनडि•त करने के लि#ए इस
न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत मिदशा-मिनदkशों का पा#न मिकया जाता ह।ै न्याडियक न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता
संमिवBान की मू# संरचना की एक अ#ंघनीय मिवशेर्षता ह।ै चयन, मिनयमुिक्त, सदस्यों को हटाने की प्रमिYया
और न्यायाडिBकरण के सदस्यों की सेवा शतn का मिनBाIरण न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता को मिनBाIरिरत
करता ह।ै जैसा मिक इस न्याया#य ने अभिभमिनBाIरिरत मिकया है, एक पह#ू के रूप में न्यायाडिBकरणों की
स्वतंत्रता को संरडिक्षत करने में

 न्याडियक स्वतंत्रता के लि#ए, न्यायमिनणाIयक मिनकाय मजबूत होना चामिहएः मिवशेर्ष मिनणIय के संदभI  में न्याय
प्रदान  करने  की  आवश्यकता  के  प्रडित  उत्तरदायी  और  मिकसी  के  अBीन  नहीं।  यह  अदा#तों  और
न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता की रक्षा में सतकI ता की आवश्यकता में परिर#डिक्षत होता ह।ै [ पैरा 107]
[229-जी-एच; 230-ए-बी]

 17. योग्यता, व्यावसाडियकता और मिवशेर्षज्ञता

 मिवशेर्ष न्याय प्रदान करने के लि#ए डिज़ाइन की गई एक मजबूत न्यायाडिBकरण प्रणा#ी के अपरिरहायI
पह#ू। आयोग को सभी न्यायाडिBकरणों के प्रशासन की देखरखे करने की शमिक्त होनी चामिहए।

 सरकार को अलिख# भारतीय न्यायाडिBकरण सेवा के गgन को सुमिनडि•त करने के लि#ए एक काननू बनाने
पर भी मिवचार करना चामिहए। गैर-न्यायमिनणाIयक की भत— और सेवा की शतx

 न्यायाडिBकरणों के लि#ए कमIचारी। वतIमान में, न्यायाडिBकरणों के प्रशासमिनक कमIचारिरयों को बडे़ पैमाने
पर प्रडितमिनयमुिक्त पर #ाया जाता ह।ै

 न्यायाडिBकरण [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 प्रभिशडिक्षत के पयाIप्त पूरक की कमी है

 प्रशासमिनक कमIचारी। इसलि#ए,  न्यायाडिBकरण प्रणा#ी के प्रभावी कामकाज के मिहत में एक अलिख#
भारतीय न्यायाडिBकरण सेवा की स्थापना की तत्का# आवश्यकता ह।ै [ पैरा 108] [230-सी-ई]

 पर दीपाक गुप्ता, जे। मुद्दा संख्या 1

 18.  मुख्य न्यायाBीश के साथ पूणI  सहमडित है सिजतना मिक उन्होंने माना है मिक माननीय अध्यक्ष का
मिनणIय
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 संमिवBान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत #ोक सभा का गgन न्याडियक समीक्षा से परे नहीं ह।ै उनके
मिवचारों के साथ यह भी सहमडित ह ैमिक अध्यक्ष के उच्च पद को ध्यान में रखते हुए, ऐसे माम#ों में न्याडियक
समीक्षा का दायरा अत्यडिBक ह।ै

 प्रडितबंडिBत। यमिद दो मिवचार संभव हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है मिक अध्यक्ष का मिवचार प्रब#
होना चामिहए। में रखना।

 Bन मिवBेयक के गgन के बार ेमें स्पष्टता की कमी को देखते हुए, यह माननीय मुख्य न्यायाBीश के साथ
सहमत ह ैमिक क्या मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 का भाग XIV Bन मिवBेयक ह ैया

 इसे मिकसी बड़ी बेंच में नहीं भेजा जा सकता ह।ै [ पैरा 18] [236-ई-एफ]

 मुद्दा नं. 2

 19. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंB ह,ै  मुख्य न्यायाBीश के मिनष्कर्षI  से असहमडित ह।ै इसमें कोई
संदेह नहीं हो सकता मिक संसद से सभी से मिनपटने की अपेक्षा नहीं की जाती है

 यह  कायIपालि#का  को  कुछ  "गैर-आवश्यक"  माम#े  सौंप सकता  ह।ै हर  शतI  को मिवBानमं# द्वारा
मिनBाIरिरत करने की आवश्यकता नहीं ह।ै [ पैरा 19] [236-जी]

 20. मैं मुख्य न्यायाBीश के साथ सम्मानपूवIक असहमडित रखता हू।ं

 मिक मू# अडिBमिनयमों के उद्देश्य और आर. के. जैन बनाम में इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून। भारत
संघ,  ए#.  चंद्र  कुमार,  भारत  सघं  बनाम  मद्रास  बार  एसोसिसएशन,  मद्रास  बार  एसोसिसएशन  बनाम।
भारतीय संघ, मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारत संघ, गुजरात ऊजाI मिवकास मिनगम लि#मिमटे बनाम।
एस्सार पावर लि#मिमटे को संके्षप में मिदशामिनदkशों के रूप में पढ़ा जाना चामिहए। उम्मीद की जा सकती है
मिक कें द्र सरकार इस न्याया#य के मिनदkशों का पा#न करगेी। हा#ाँमिक, इस अपेक्षा को इस अडिBमिनयम
द्वारा झुg#ाया गया है जो इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून के हर सिसद्धांत का उल्लंघन करता है और
जैसा मिक मेर ेदोनों भाइयों के मिनणIयों में कहा गया है, रोजर मैथ्यू बनाम द्वारा बनाए गए मिनयम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 प्रडितमिनडिB इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून का उल्लंघन करते हैं। इस पृष्ठभूमिम में, यह स्पष्ट है मिक
प्रडितमिनडिB और प्रडितमिनडिB दोनों ने महसूस मिकया मिक वे इन मिनणIयों से बंBे नहीं थे। यह इस तथ्य से भी
स्पष्ट है मिक प्रडितमिनडिB द्वारा बनाए गए मिनयमों को प्रडितमिनडिB द्वारा कानून के अनुरूप नहीं #ाया गया ह।ै [
पैरा 30] [240-एफ-जी; 241-ए-बी]

 मुद्दा संख्या। 4,5,7 और 8
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 21. एक नो# एजेंसी होने के कई कारण हैं। न्यायाडिBकरणों को कई समस्याओ ंका सामना करना पड़
रहा ह ैजैसे मिक श्रमशमिक्त की कमी, बहुत कम बेंच, #ंबे समय से खा#ी पडे़ रिरक्त पद।

 अवडिB, उस मिवभाग पर मिवत्तीय मिनभIरता जो न्यायाडिBकरण आमिद के समक्ष मुकदमा कर सकता ह।ै ये
ऐसी बुराइयाँ हैं सिजनसे बचा जा सकता है यमिद न्यायाडिBकरण एक छत्र संगgन के अंतगIत आते हैं। एक.
छत्र सगंgन सभी न्यायाडिBकरणों के सामने आने वा#ी समस्याओं को समझने के लि#ए बेहतर ढंग से
सुसलि¨त होगा। ऐसा हो सकता है

 न्यायाडिBकरणों का मानकीकरण और प्रत्येक न्यायाडिBकरण की आवश्यकताओं के लि#ए एक समान
दृमिष्टकोण। न्याया#यों को बद#ने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में न्यायाडिBकरणों,  मिवशेर्ष रूप से न्याडियक
कायn  के  मिनवIहन  के  कतIव्य  वा#े न्यायाडिBकरणों  का  गgन  मिकया  गया  है और  कई  माम#ों  में  उच्च
न्याया#यों  द्वारा  पह#े प्रयोग  की जाने  वा#ी  अडिBकारिरता  ऐसे न्यायाडिBकरणों में  मिनमिहत की गई ह।ै
इसलि#ए यह अमिनवायI  है मिक इन न्यायाडिBकरणों का संचा#न त्रुमिटहीन सत्यमिनष्ठा वा#े व्यमिक्तयों द्वारा
मिकया जाना चामिहए।

 ए#. चंद्र कुमार में इस न्याया#य के 7-न्यायाBीशों की पीg के फैस#े का पा#न करना उडिचत समझा।
इन माम#ों को अमिनडि•त का# तक च#ने की अनुमडित नहीं दी जा सकती ह।ै इसलि#ए, सरकार को एक
एक# नो# एजेंसी स्थामिपत करने का मिनदkश मिदया जाना चामिहए। आज से  6  महीने की अवडिB तक
वतIमान  प्रणा#ी  जारी  रह  सकती  ह।ै  न्यायाडिBकरणों  को  केव# मिवत्तीय  स्वायत्तता  देने  से  सभी
न्यायाडिBकरणों की देखरखे के लि#ए एक साझा संगgन की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी।  [  पैरा  36]
[242-ी-एच; 243-ए]

 22. मिबना मिकसी न्याडियक प्रभाव के भी

 मू€यांकन यह स्पष्ट है,  जैसा मिक मद्रास बार एसोसिसएशन, 2010 [2019] 16  एस.  सी.  आर.  में
आयोसिजत मिकया गया ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिक भारत में न्यायाडिBकरण दभुाIग्य से पूरा हासिस# नहीं कर पाए हैं

 स्वतंत्रता। जब न्यायाडिBकरणों की स्थापना की जाती है, तो वे Bन, बुमिनयादी ढाचें और यहां तक मिक
काम करने के लि#ए जगह के लि#ए प्रायोजक मिवभाग पर मिनभIर होते हैं। न्यायाडिBकरण के प्रशासमिनक
सदस्य
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 अडिBकतर इस मिवभाग से लि#ए जाते हैं। यह, मेरी राय में, न्याडियक स्वतंत्रता की जड़ पर प्रहार करता है
क्योंमिक सबसे बड़ा वादी या मिहतBारक स्वयं न्यायमिनणाIयक मिनकाय का अभिभन्न अंग बन जाता है सिजसे
स्वतंत्र, स्वतंत्र और मिनर माना जाता ह।ै [ पैरा 37] [243-बी-सी]

 23. ( 1 ) न्याडियक प्रभाव #ागू करने की आवश्यकता

 भारत में सभी न्यायाडिBकरणों के मू€यांकन पर अडिBक जोर नहीं मिदया जा सकता ह।ै अनुभव से पता
च#ा है मिक न्यायाडिBकरण पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं और अक्सर, न्यायाडिBकरणों में रिरमिक्तयों की संख्या
इतनी अडिBक होती है मिक न्यायाडिBकरणों को कायIहीन नहीं होने पर भी मिनन्विष्Yय बना मिदया जाता ह।ै
वादा की गई पीgें हवा में एक मृग बनी रहती हैं और देश के दरूदराज के के्षत्रों से वामिदयों को अपनी
भिशकायतों के मिनवारण के लि#ए राज्यों की राजBामिनयों या राष्ट्र ीय राजBानी में आना पड़ता ह।ै [ पैरा 38]
[243-बी]

 23. ( 2 ) न्यायाडिBकरणों के कामकाज का न्याडियक प्रभाव मू€यांकन करने वा#ी समिमडित को एक

 इस मिनणIय में सभी मुद्दे हैं #ेमिकन कुछ पर प्रकाश ा#ा गया ह।ै एक अन्य महत्वपूणI  मुद्दा सिजससे मिनपटा
जाना चामिहए वह यह है मिक क्या न्यायाडिBकरणों ने वास्तव में माम#ों के शीघ्र मिनपटारे में मदद की ह।ै
मिनपटान के लि#ए खचI  मिकया गया समय अ#ग-अ#ग माम#ों में अ#ग-अ#ग हो सकता है #ेमिकन यह
न्याया#य मुख्य रूप से उन माम#ों से मिनपट रहा है जो उच्च न्याया#यों या सवqच्च न्याया#य में समाप्त
होते हैं। यह न केव# अलिख# भारतीय आBार पर बन्वि€क राज्य-दर-राज्य आBार पर भी मिकया जाना
चामिहए। देश में कई छोटे राज्य हैं जहां दीवानी अदा#तों और उच्च न्याया#यों पर काम का बोझ नहीं ह।ै
इन राज्यों में माम#ों का फैस#ा कई अन्य बडे़ राज्यों की तु#ना में बहुत तेजी से मिकया जाता ह।ै आम
तौर पर ये छोटे राज्य हैं सिजन्हें स्थायी पीg नहीं मिम#ती हैं। कभी-कभी सर्दिकट बेंच भी नहीं होती हैं। यह
एक मिवरोBाभास है मिक जो राज्य न्याडियक रूप से अच्छी तरह से प्रशासिसत हैं और जहां मिनपटान ज€दी
होता ह,ै उन्हें स्थायी पीg नहीं मिम#ती ह ैऔर वामिदयों को नकुसान होता है, जबमिक जो राज्य माम#ों को
मिनपटाने में बहुत Bीमे होते हैं, उन्हें अडिBक पीg मिम#ती हैं। यहां तक मिक जब सर्दिकट बेंच इन राज्यों में
आती हैं तो भी दो बैgकों के बीच एक बड़ा समय अंतरा# होता ह।ै सस्ता और तेज़ न्याय प्रदान करने
का पूरा उदे्दश्य रोजर मैथ्यू बनाम खो जाता ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 क्योंमिक सर्दिकट बेंच शायद ही कभी आते हैं और कई बार सर्दिकट बेंच का गgन हर यात्रा पर बद# जाता
ह।ै
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 सिजसके परिरणामस्वरूप हर बार माम#ों की मिफर से सुनवाई की जाती ह।ै  [  पैरा  43] [245 ई-एच;
246-ए-बी]  24.  कम  से  कम  राज्यों  और  कें द्र  शासिसत  प्रदेशों  की  राजBामिनयों  में  पीgों  के  मिबना
न्यायाडिBकरण होना न्याय से इनकार करने के बराबर ह ै-

 25. वादी न्याडियक प्रभाव मू€यांकन और सरकार द्वारा कारIवाई की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जो हो भी
सकती है और नहीं भी। अनुभव से पता च#ता है मिक ए#. चंद्र कुमार से #ेकर मद्रास बार एसोसिसएशन,
2010 तक के मिनणIयों का संघ द्वारा अक्षरशः पा#न नहीं मिकया गया ह।ै इस देश के नागरिरकों को न्याय
से  वडंिचत  नहीं  मिकया  जा  सकता  है  जो  प्रस्तावना  में  मिकया  गया  पह#ा  वादा  ह।ै  इसलि#ए,  जो  भी
राज्य/कें द्र शासिसत प्रदेश मिकसी मिवशेर्ष न्यायाडिBकरण की पीg स्थामिपत या कायIशी# नहीं है, उस राज्य
के वामिदयों को अनुच्छेद के तहत अडिBकार के्षत्र वा#े उच्च न्याया#य के असाBारण रिरट अडिBकार के्षत्र को
#ागू करने का अडिBकार होगा। 226 उनकी भिशकायतों के मिनवारण के लि#ए संमिवBान। उनसे यह उम्मीद
नहीं की जा सकती है मिक वे दरू के स्थानों पर जाएँ और अपनी भिशकायतों को व्यक्त करने के लि#ए अपने
साBनों से बहुत अडिBक Bन खचI  करें। न्यायाडिBकरण तक पहँुचने का वैकन्वि€पक उपचार एक भ्रामक
उपचार है न मिक एक प्रभावी वैकन्वि€पक उपचार। स्व-अडिBरोमिपत प्रडितबंB या मिकसी वैकन्वि€पक प्रभावी
उपचार का प्रडितबंB #ागू नहीं होगा। ऐसे वादी [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत याडिचका दायर करने
के हकदार हैं।

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 के्षत्राडिBकार उच्च न्याया#य के समक्ष भारत के संमिवBान का अनुच्छेद 226। ए#. चंद्र कुमार में यह स्पष्ट
रूप से अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया था मिक न्याडियक समीक्षा का अडिBकार संमिवBान की मू# संरचना का एक
मिहस्सा ह ैऔर इस अडिBकार की व्याख्या इस तरह से की जानी चामिहए मिक यह वास्तव में वामिदयों के लि#ए
उप#ब्B हो और यह एक भ्रामक अडिBकार नहीं होना चामिहए। [ पैरा 45] [246-ई-एच; 247-ए-बी]

 26. एक और पह#ू सिजस पर गौर करने की आवश्यकता ह ैवह है -

 यनूाइटे  बिंकगम  की  तरह  दो  स्तरीय  न्यायाडिBकरण  प्रणा#ी  की  आवश्यकता  है-एक  मिनच#ा
न्यायाडिBकरण और एक अपी#ीय न्यायाडिBकरण। यमिद दो स्तरीय न्यायाडिBकरण हैं तो

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण द्वारा अपी#ीय स्तर। न्यायाडिBकरणों के पदानुYम के भीतर एक अपी#ीय मचं
होने से शायद उच्च न्याया#यों और सवqच्च न्याया#य पर बोझ कम हो जाएगा। [ पैरा 46] [247-बी]
27. मिनच#े न्यायाडिBकरण में भत— सिज#ा न्यायाBीशों के पद के लि#ए आयोसिजत लि#लिखत परीक्षा जैसे
वस्तुमिनष्ठ  मानदों  के  आBार  पर  की  जानी  चामिहए।  मिनच#े न्यायाडिBकरणों  में  चुने  गए  व्यमिक्तयों  को
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अपी#ीय न्यायाडिBकरणों में पदोन्नडित के लि#ए पात्र बनाया जा सकता ह।ै वास्तव में,  एक या एक से
अडिBक न्यायाडिBकरणों में #ोगों के लि#ए सामान्य सेवा हो सकती ह।ै [ पैरा 47] [247-सी-एफ]

 28. यमिद न्यायाडिBकरण की सेवाएं हैं और न्यायाडिBकरणों और उच्च न्याया#यों के पदानुYम के भीतर
अपी# का प्रावBान है

 उनके रिरट अडिBकार के्षत्र का प्रयोग करें या यमिद कुछ माम#ों में पह#ी बार में उच्च न्याया#यों को अपी#
प्रदान की जाती है, तो प्रणा#ी को परशेान करने वा#ी कई बुराइयों को दरू मिकया जा सकता ह।ै यमिद
उपरोक्त प्रणा#ी का पा#न मिकया जाता है तो सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों या नौकरशाहों की मिनयमुिक्त का
सवा# ही नहीं उgेगा। न्यायमिमत्र ने अपने नोट में एक मुद्दा उgाया है मिक न्यायाडिBकरणों को सेवामिनवृत्त
व्यमिक्तयों के लि#ए पनाहगाह नहीं बनना चामिहए। मेरे मिवचार में,  आम तौर पर सेवामिनवृलित्त के बाद कोई
इ#ाज नहीं होना चामिहए। हा#ांमिक आदशI  न्विस्थडित यह होगी मिक सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों या नौकरशाहों से
कोई मिनयमुिक्त न हो,  #ेमिकन मिनकट भमिवष्य में यह संभव नहीं हो सकता है क्योंमिक कोई न्यायाडिBकरण
सेवाएँ नहीं हैं और इस स्तर पर अडिBकांश पदों को सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों से भरना पड़ सकता ह।ै साथ
ही, यह सुमिनडि•त करने का प्रयास मिकया जाना चामिहए मिक मिनकट भमिवष्य में मिफर से मिनयकु्त मिकए जाने
वा#े सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों की संख्या को कम मिकया जाए और न्यायाडिBकरण की सेवाओ  ंके भीतर से
अडिBक व्यमिक्तयों को न्यायाडिBकरण में उच्चतम स्तर तक मिनयकु्त मिकया जाए। [ पैरा 48] [247-जी-एच;
248-ए-बी] रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 29. कुछ ऐसे पद हो सकते हैं सिजनमें सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों की मिनयमुिक्त की आवश्यकता होती है जैसे
मिक #ोकपा#, #ोकायकु्ता, आयोग के अध्यक्ष।

 मानवाडिBकार आयोग,  भारत के मिवडिB आयोग के अध्यक्ष आमिद। #ेमिकन यह मिदनचयाI  का मिवर्षय नहीं
बनना चामिहए, मिवशेर्ष रूप से जब मिनयमुिक्तयां की जा रही हों।

 कायIकारी। यमिद प्रशासन मिनयमुिक्तयाँ करता ह ैऔर न्यायाBीश, सेवारत या नए सेवामिनवृत्त न्यायाBीश, के
लि#ए मिवचाराBीन हैं

 ऐसे पदों पर न्यायपालि#का की स्वतंत्रता से समझौता होने की संभावना ह।ै इस देश की जनता को अभी
भी न्यायपालि#का में बहुत मिव‹ास ह।ै यमिद यह महसूस मिकया जाता है मिक मिनयमुिक्तयाँ बाहरी कारणों से की
गई हैं तो यह मिव‹ास नष्ट हो जाएगा। अडिBकांश न्यायाBीश उनसे अपेडिक्षत सत्यमिनष्ठा और औडिचत्य के
उच्च मानकों की अपेक्षाओ ंपर खर ेउतरते हैं #ेमिकन कोई भी चुप नहीं रह सकता।
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 हमारी नज़रें इस कgोर वास्तमिवकता पर हैं मिक कुछ का#ी भेड़ें हैं। उन #ोगों से न्याय की उम्मीद नहीं
की जा सकती ह ैजो सेवामिनवृलित्त के कगार पर, सत्ता के गलि#यारों में सेवामिनवृलित्त के बाद के कायIका# की
त#ाश में उमड़ते हैं। इसलि#ए, चयन मिनकाय के अडिBकांश सदस्यों में भारत के मुख्य न्यायाBीश और/या
उनके नामिमत सदस्य शामिम# होने  चामिहए और मुख्य न्यायाBीश और/या उनके नामिमत सदस्यों के
मिवचारों को अन्य सदस्यों के मिवचारों पर प्राथमिमकता दी जानी चामिहए। [ पैरा 49] [248-सी-एफ]

 उच्च  न्याया#यों  को  न्यायाडिBकरणों  के  आदेशों  के  लिख#ाफ  रिरट  याडिचकाओं पर  मिवचार  करने  का
अडिBकार के्षत्र होना चामिहए। इससे कमी आएगी। सवqच्च न्याया#य पर बोझ। इससे भी महत्वपूणI  बात यह
ह ैमिक जब उच्च न्याया#य इन माम#ों पर मिवचार करेंगे, तो वे रिरट अडिBकार के्षत्र के सीमिमत दायर ेमें उनसे
मिनपटेंगे। यमिद उच्च न्याया#यों के अडिBकार के्षत्र को सीBे सवqच्च न्याया#य में अपी# का प्रावBान करके
दरमिकनार कर मिदया जाता है, तो ज€द ही एक ऐसा चरण आएगा जब हमारे पास कोई उच्च न्याया#य के
न्यायाBीश नहीं होंगे सिजन्होंने मिवभिभन्न अडिBकार के्षत्रों में माम#ों की सुनवाई की होगी। उनके लि#ए उच्चतम
न्याया#य में ऐसे माम#ों को संभा#ना #गभग असंभव होगा जहां एक न्यायाBीश का कायIका# औसतन
केव# #गभग 4 वर्षI  ह।ै [ पैरा 51] [249-बी-ी] [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 31.  अग#ा मुद्दा यह है मिक न्याडियक प्रभाव मू€यांकन मिकसे करना चामिहए। न्याडियक प्रभाव आक#न
समिमडित में उच्चतम न्याया#य के दो सेवामिनवृत्त न्यायाBीश शामिम# होने चामिहए, सिजनमें से वरिरष्ठ समिमडित
का अध्यक्ष होना चामिहए और उच्च न्याया#य का एक सेवामिनवृत्त मुख्य न्यायाBीश, इन तीनों को भारत
के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत मिकया जाना चामिहए। तीन में से कम से कम दो न्यायाडिBकरणों के
अध्यक्ष या सदस्य होने चामिहए थे। दो।

 कायIपालि#का के सदस्य, भारत सरकार के सडिचव के पद से कम नहीं, काननू और न्याय मंत्रा#य से एक
और मिकसी अन्य शाखा से एक भी सदस्य हो सकते हैं, #ेमिकन इन सदस्यों की मिनयमुिक्त भारत के मुख्य
न्यायाBीश के परामशI  से की जानी चामिहए। [ पैरा 53] [249-ई-जी] 32. अंडितम मुद्दा यह है मिक क्या
मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों की मिनयमुिक्त की देखरखे के लि#ए एक आयोग या एक मिनकाय होना
चामिहए। मेरे मिवचार में  ऐसा आयोग होना आवश्यक है जो स्वयं ईमानदार और सक्षम व्यमिक्तयों द्वारा
संचालि#त एक स्वतंत्र मिनकाय हो। इस मिनकाय को उन व्यमिक्तयों का चयन करने की आवश्यकता है जो
इस न्याया#य के मिवभिभन्न मिनणIयों में मिनBाIरिरत काननू के संदभI में मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों का सचंा#न
करते हैं। ऐसे व्यमिक्तयों की आवश्यकता है सिजनके पास न केव# जमीनी स्तर का अनुभव हो,  बन्वि€क
न्याडियक सदस्यों और जमीनी स्तर के अनुभव वा#े #ोगों का एक मिववेकपूणI  मिमश्रण हो। ऐसे व्यमिक्तयों की
आवश्यकता है सिजनके पास एक स्वतंत्र दृमिष्टकोण, सत्यमिनष्ठा, चरिरत्र, अच्छी प्रडितष्ठा हो और ऐसे #ोग हों

2019(11) eILR(PAT) SC 50



जो सरकार के प्रभाव या दबाव से पूरी तरह से मुक्त हों। तभी #ोगों को न्यायाडिBकरणों के मिनणIय तंत्र में
मिव‹ास होगा। [ पैरा 54] [249 जी-एच; 250-ए-बी]

 पर रजंन गोगोई, सीजेआई (स्वयं और उनके लि#ए) एन. वी. रमना, ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, दीपाक

 गुप्ता और संजीव खन्ना, जे. जे.) :

 भारत सघं बनाम। आर. गाBंी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिसएशन (2010) 11 एससीसी 1: [ 2010 ]
6 एस. सी. आर. 857; ए#. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 261: [ 1997 ] 2
एससीआर  1186;  आर.  के.  जैन  बनाम।  भारत  सघं  (1993) 4  एससीसी  119:  [  1993 ]  3
एससीआर  802;  मद्रास  बार  एसोसिसएशन  बनाम।  भारत  सघं  (2014) (2014) 10  एससीसी  1:
[ 2014 ] 10 एस. सी. आर.; गुजरात ऊजाI मिवकास लि#मिमटे बनाम। एस्सार पावर लि#मिमटे (2016)
9 एस. सी. सी. 103: [ 2016 ] 5 एस. सी. आर. 10; स#ेम अडिBवक्ता बार एसोसिसएशन। ( II) v.

 भारत सघं रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे।

 ( 2005 ) 6  एस.  सी.  सी. 344 [2005] 1  पूरक। एस.  सी.  आर. 929;  राजा राम पा# बनाम
#ोकसभा (2007) 3 एससीसी 184: [ 2007 ] 1

 एस. सी. आर. 317; ग्वालि#यर रयेॉन सिस€क एम. एफ. जी. ( ब्€यूवीजी.) को. वी. अस्स्टेट। मिबYी
आयकु्त (1974) 4 एस. सी. सी. 98: [ 1974 ]

 2 एससीआर 879; टी. एन. शेर्षन बनाम भारत सघं (1995) 4 एससीसी 611: [ 1995 ] 2 पूरक।
एस.  सी.  आर.  106;  भारत  सघं  बनाम।  मेजर  जनर# श्रीकांत  शमाI  (2015) 6  एससीसी  773:
[ 2015 ] 4 एससीआर 676-पर मिनभIर। जसवंत शुगर मिम€स लि#मिमटे, मेरg बनाम. #क्ष्मीचंद एयर
1963 एससी 677: [ 1963 ] पूरक। एससीआर 242; एसोसिसएटे सीमेंट कंपनी लि#मिमटे बनाम। पी.
एन. शमाI एयर 1965 एस. सी. 1595:

 [ 1965 ] एससीआर 366; एम. सी मेहता बनाम भारत संघ (1986) 2 एस. सी. सी. 176 [1986]
1 एस. सी. आर. 312; भारत सघं बनाम। आर. गांBी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिसएशन (2010) 11
एससीसी  1: [ 2010 ] 6 एससीआर  857;  मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारत सघं  (2015) 8
एससीसी 583: [ 2015 ] 6 एस. सी. आर. 638; राजीव गगI  बनाम 08 फरवरी, 2013 को भारतीय
संघ  (2017 का ब्€यू.  पी.  संख्या  120);  एमएसएम शमाI  बनाम। ॉ.  श्री कृष्ण सिसन्हा  (2007) 3
एससीसी 184 [2007] 1

 एस. सी. आर. 317; भारत संघ बनाम। ज्योडित प्रकाश मिमत्तर (1971) 1 एससीसी 396: [ 1971 ]
3  एससीआर  483;  आर  (जैक्सन)  बनाम। महान्यायवादी  [2005]  यूकेएचए# 56;  मोहम्मद। सईद
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सिसद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 11 एस. सी. सी. 415; योगेंद्र कुमार जायसवा# बनाम।
मिबहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी 183 [2015] 14 एस. सी. आर. 1037; न्यायमूर्तित पुट्टास्वामी
(सेवामिनवृत्त)  और अन्र। वी.  भारत संघ  (2019) 1  एस.  सी.  सी. 1;  हरिर राम बनाम। बाबू गोपा#
प्रसाद (1991) सप. 2 एस. सी. सी. 608; मेससI  सारू स्मेल्टिं€टग (पी) लि#मिमटे v. मिबYी कर आयकु्त,
#खनऊ (1993) सप. 3 एससीसी 97: [ 1993 ] 3 एस. सी. आर. 719; मिकहोतो हो#ोहन बनाम।
ज़डिचल्लू और अन्य (1992) सप। 2 एससीसी 651: [ 1992 ] 1 एससीआर 686; पनुःः मिदल्ली मिवडिB
अडिBमिनयम, 1951 ए.  आई.  आर. [1951]  एस.  सी.  आर. 747;  बी.  शमा राव बनाम। कें द्र शासिसत
प्रदेश पांडिचेरी, (2015) 4 एस. सी. सी. [2015] 2 एस. सी. आर. 51; रमेश मिबचI  बनाम। भारत सघं
1990 ए. आई. आर. 560: [ 1989 ] 2 एस. सी. आर. 629; देवी दास गोपा# कृष्णन और अन्य
बनाम। पंजाब राज्य और या ए.  आई.  आर  1967  एस.  सी. 1895: [ 1967 ]  एससीआर  557;
नगरपालि#का

 मिदल्ली मिनगम बनाम। मिबड़#ा कॉटन, न्विस्पबिंनग एं वीबिंवग मिम€स,  मिदल्ली और एक अन्य ए.  आई.  आर.
1968 एस. सी. [2019] 16 एस.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 एससीआर 607; अबिंवदर सिंसह बनाम। पंजाब राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 137 [1979] 1 एस.
सी. आर. 845; सहकारिरता पंजीयक।

 2  एस.  सी.  आर. 260;  केशव#ा# खेमचंद और बेटा मिनजी लि#मिमटे और अन्य बनाम। भारत संघ
(2015) 4 एससीसी

 ऑन-रिरकॉI  एसोसिसएशन और एक अन्य वी। भारत संघ ( 2016 ) 5 एससीसी 1: [ 2015 ] 13
एस. सी. आर. 1; केशवानंद

भारती बनाम. केर# राज्य (1973) 4 एससीसी 225: [ 1973 ]

 पूरक। एस. सी. आर. 1; भारत सघं बनाम। मद्रास बार

 एसोसिसएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1: [ 2010 ] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिसएशन
बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

 ( 2014 ) 10 एससीसी 1: [ 2014 ] 10 एस. सी. आर. 1; मिबहार कानूनी

समथIन प्राडिBकरण बनाम। भारत के मखु्य न्यायाBीश (1986) 4
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 एससीसी 767: [ 1987 ] 1 एससीआर 295; मफत#ा# इस्ट्र ीज लि#मिमटे।

 वी. भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536: [ 1996 ] 10 पूरक।

 एससीआर 585; संग्राम सिंसह बनाम। चुनाव न्यायाडिBकरण [1955]

 2 एस. सी. आर. 1-संदर्शिभत।

 माबIरी वी। मैडिसन 5 अमेरिरका (1 शाखा) 137 (1803)--

 संदर्शिभत मिकया गया।

 माम#ा कानून संदभI

 [ 2010 ] 6 एससीआर 857

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 4

 [ 1997 ] 2 एससीआर 1186

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 5

 [ 1963 ] पूरक। एससीआर 242

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 13

 [ 1965 ] एससीआर 366

 पैरा 13

 संदर्शिभत मिकया गया है

 [ 1986 ] 1 एससीआर 312

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 40

 [ 1993 ] 3 एससीआर 802
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 उस पर भरोसा करें

 पैरा 44

 [ 2010 ] 6 एससीआर 857

 पैरा 47

 संदर्शिभत मिकया गया है

 [ 2014 ] 10 एससीआर 1

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 50

 [ 2015 ] 6 एससीआर 638

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 53

 [ 2016 ] 5 एससीआर 101

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 54

 [ 2007 ] 1 एससीआर 317

 उस पर भरोसा करें

 

 पैरा 10 रोजर गभिणत v. साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

[ 2007 ] 1 एससीआर 317

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 102
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[ 1971 ] 3 एससीआर 483

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 102

( 2014 ) 11 एससीसी 415

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 106

[ 2015 ] 14 एससीआर 1037

 पैरा 107

 संदर्शिभत मिकया गया है

( 2019 ) 1 एससीसी 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 108

( 1991 ) सप. 2 एस. सी. सी. 608

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 114

[ 1993 ] 3 एससीआर 719

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 114

[ 1992 ] 1 एससीआर 686

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 115

[ 1951 ] एससीआर 747

 संदर्शिभत मिकया गया है

2019(11) eILR(PAT) SC 50



 पैरा 131

[ 2015 ] 2 एससीआर 51

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 131

[ 1989 ] 2 एससीआर 629

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 134

[ 1967 ] एससीआर 557

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 134

[ 1968 ] एससीआर 251

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 136

[ 1975 ] 3 एससीआर 607

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 137

[ 1979 ] 1 एससीआर 845

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 138

[ 1980 ] 2 एससीआर 260

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 139

[ 2015 ] 2 एससीआर 51
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 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 140

[ 1974 ] 2 एससीआर 879

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 141

[ 2015 ] 13 एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 144

[ 1973 ] पूरक। एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 153

[ 2010 ] 6 एससीआर 857

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 155

[ 2014 ] 10 एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 155

[ 2005 ] 1 पूरक। एससीआर 929

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 187

[ 1995 ] 2 पूरक। एससीआर 106

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 192
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[ 1987 ] 1 एससीआर 295

 पैरा 210

 संदर्शिभत मिकया गया है

[ 2015 ] 4 एससीआर 676

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 218

[ 1996 ] 10 पूरक। एससीआर 585

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 221

[ 1955 ] 2 एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 

 पैरा 222 [2019] 16 एस.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 पी. ई. आर. ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, जे. :

 मिकहोतो हो#ोहन बनाम। ज़डिचल्लू और अन्य (1992) सप।

2 एससीसी 651: [ 1992 ] 1 एससीआर 686; एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम। मिनवाIचन कायाI#य,
नामक्क# मिनवाIचन के्षत्र, नामक्क#, स#ेम, सिज#ा।  [ 1952 ] एस.  सी.  आर. 218; भारत संघ बनाम।
तु#सीराम पटे# (1985) 3  एससीसी  398: [ 1985 ] 2  पूरक। एस.  सी.  आर. 131;  बाबू#ा#
पाराटे बनाम बॉम्बे राज्य [1960]

 1 एससीआर 605; 1964 का मिवशेर्ष संदभI  संख्या 1 राज्य मिवBानमं#ों की शमिक्तयां, मिवशेर्षाडिBकार
और उन्मुमिक्त, पनुः (1964 का मिवशेर्ष संदभI संख्या 1), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745
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[ 1965 ] एससीआर 413; रामदास अgाव#े बनाम भारत सघं (2010) 4 एससीसी 1: [ 2010 ] 3
एससीआर 1059; राजा राम पा# बनाम माननीय अध्यक्ष, #ोकसभा (2007) 3 एससीसी

 184 [ 2007 ] 1 एस. सी. आर. 317; ए#. चंद्रकुमार बनाम भारत सघं (1997) 3 एससीसी 261:
[ 1997 ] 2 एस. सी. आर. 1186; भारत सघं बनाम। आर. गांBी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिसएशन
(2010) 11 एससीसी 1: [ 2010 ] 6 एससीआर 857; मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारत संघ
(2014) 10  एससीसी  1: [ 2014 ] 10  एस.  सी.  आर. 1;  बॉम्बे राज्य बनाम। यूनाइटे मोटसI
(इडंिया) लि#मिमटे [1953] एस. सी. आर. 1069;-पर मिनभIर था।

 एस पी संपत कुमार बनाम भारत संघ  (1987) 1 एस सी सी  124: [ 1987 ] 1 एस.  सी.  आर.
435; मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारत सघं (2015) (2015) 8 एससीसी 583: [ 2015 ] 6
एस. सी. आर. 638; भारत संघ बनाम। ज्योडित प्रकाश मिमत्तर

 ( 1971 ) 1 एस. सी. सी. 396 [1971] 3 एस. सी. आर. 483; मैंग#ोर गणेश मिबी वक्सI  बनाम
मैसूर राज्य ए.  आई.  आर. 1963  एस.  सी. 589 [1963]  पूरक। एस.  सी.  आर. 275;  मो.  सईद
सिसद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 11 एससीसी 415;

 योगेंद्र कुमार जायसवा# बनाम मिबहार राज्य  (2016) 3 एस.  सी.  सी. 183 [2015] 14 एस.  सी.
आर. 1037;  पंडित एम.  एस.  एम.  शमाI  बनाम ॉ.  श्री कृष्ण सिसन्हा ए.  आई.  आर. 1960 एस.  सी.
1186; न्यायमूर्तित पुट्टास्वामी (सेवामिनवृत्त) और एन. आर. वी. भारत संघ (2019) 1 एस. सी. सी. 1;
कु#बिंदप नायर बनाम भारत सघ (2006) 7

 एससीसी 1: [ 2006 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; पडि•म बंगा# राज्य बनाम अनवर अ#ी सरकार
[1952] एससीआर 284; आर. के. गगI  वी. भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [ 1982 ] 1 एस.
सी.  आर. 947;  सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मिनदेशक,  कें द्रीय अन्वेर्षण ब्यूरो  (2014) 8 एस.  सी.  सी.
682 [2014] 6 एस. सी. आर. रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 873 ; भीम सिंसह बनाम। भारत संघ (2010) 5 एससीसी 538

 : [ 2010 ] 6 एससीआर  218; आर.  एम.  ी.  चमरबागवा#ा बनाम भारत सघं  [1957] एस.  सी.
आर. 930; बॉम्बे राज्य बनाम।

 एफ. एन. ब#सारा [1951] एस. सी. आर. 682-संदर्शिभत।

 काननू, मिवशेर्षाडिBकार, कायIवाही और
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 संसद  का  उपयोग  सी.  नाइट  एं  कंपनी,  1844  एचएम  सीरवई,  भारत  का  सवंैBामिनक  कानून,
सावIभौमिमक काननू कंपनी

 प्राइवेट लि#मिमटे, खं I, (1991), पीपी पर। 299-300 - संदर्शिभत मिकया गया।

 माम#ा कानून संदभI

[ 1987 ] 1 एससीआर 435

 पैरा 11

 संदर्शिभत मिकया गया है

[ 1997 ] 2 एससीआर 1186

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 12

[ 2010 ] 6 एससीआर 857

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 14

[ 2014 ] 10 एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 16

[ 2015 ] 6 एससीआर 638

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 19

[ 1952 ] एससीआर 218

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 34

[ 1971 ] 3 एससीआर 483
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 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 35

[ 1985 ] 2 पूरक। एससीआर 131

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 36

 उस पर भरोसा करें

[ 1992 ] 1 एससीआर 686

 पैरा 36

[ 1960 ] 1 एससीआर 605

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 38

[ 1965 ] एससीआर 413

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 39

[ 2010 ] 3 एससीआर 1059

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 39

[ 2007 ] 1 एससीआर 317

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 39

[ 1963 ] पूरक। एससीआर 275

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 41
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( 2014 ) 11 एससीसी 415

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 41

[ 2015 ] 14 एससीआर 1037

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 41

आकाशवाणी 1960 एससी 1186

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 46

( 2019 ) 1 एससीसी 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 47

[ 2006 ] 5 पूरक। एससीआर 1

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 47

[ 1952 ] एससीआर 284

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 74 [2019] 16 एस.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 [ 1982 ] 1 एससीआर 947
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 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 74

 [ 2014 ] 6 एससीआर 873

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 74

 [ 2010 ] 6 एससीआर 218

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 74

 [ 1957 ] एससीआर 930

 पैरा 99

 संदर्शिभत मिकया गया है

 [ 1951 ] एससीआर 682

 पैरा 99

 संदर्शिभत मिकया गया है

 [ 1953 ] एससीआर 1069

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 10

 पर दीपाक गुप्ता, जे। :

 ए#. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी

 261 [ 1997 ] 2 एससीआर 1186; ग्वालि#यर रयेॉन मिम€स वी. सहायक आयकु्त, मिबYी कर ए. आई.
आर 1974 एस. सी.

 1660 : [ 1974 ] 2 एस. सी. आर. 879; रमेश मिबचI  बनाम। सघं का

 भारत 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 430: [ 1989 ] 2 एससीआर 629 -
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 पर भरोसा मिकया।

 भारत सघं बनाम। मद्रास बार एसोसिसएशन, (2010) 11

 एससीसी 1: [ 2010 ] 6 एस. सी. आर. 857; मद्रास बार एसोसिसएशन

 वी.  भारत सघं  (2015) 8 एससीसी  583: [ 2015 ] 6 एससीआर  638 ; गुजरात ऊजाI  मिवकास
मिनगम लि#मिमटे बनाम। एस्सार पावर

 मिम€स लि#मिमटे बनाम। भारत सघं, (1980) 2 एस. सी. सी. 591; केशवानंद भारती बनाम. केर#
राज्य, (1973) 4

 एस. सी. सी. 225 [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; पनुः अनुच्छेद 143,

 भारत का संमिवBान और मिदल्ली कानून अडिBमिनयम (1912) आमिद।

 आकाशवाणी (38) 1951 एससी 332: [ 1951 ] एससीआर 747;

 हरिरशंकर बाग#ा बनाम। एम. पी. स्टेट एयर 1954 एस. सी. 465:

 [ 1955 ] एस. सी. आर. 313; मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। संघ

 भारत (2014) 10 एस. सी. सी. 1: [ 2014 ] 10 एससीआर 1; अनीता

 कुशवाहा बनाम। पुष्प सूान, (2016) 8 एस. सी. सी. 509:

 [ 2016 ] 9 एस. सी. आर. 560-संदर्शिभत।

 माम#ा कानून संदभI

 [ 1997 ] 2 एससीआर 1186

 उस पर भरोसा करें

 पैरा 6

 ( 1980 ) 2 एस. सी. सी. 591

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 10

 [ 1973 ] पूरक। एससीआर 1
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 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 10

 [ 2010 ] 6 एससीआर 857

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 15

 [ 1951 ] एससीआर 747

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 21 रोजर मैथ्यू v. साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 [ 1974 ] 2 एससीआर 879

 उस पर भरोसा करें

पैरा 22

 [ 1955 ] एससीआर 313

 पैरा 23

 संदर्शिभत मिकया गया है

 [ 1989 ] 2 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

 पैरा 24

 [ 2014 ] 10 एससीआर 1

 पैरा 30

 संदर्शिभत मिकया गया है
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 [ 2015 ] 6 एससीआर 638

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 30

 [ 2016 ] 5 एससीआर 101

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 30

 [ 2016 ] 9 एससीआर 560

 संदर्शिभत मिकया गया है

 पैरा 39

 सिसमिव# अपी#ीय न्यायमिनणIयः सिसमिव# अपी# सं. 8588

 2019 से।

 उच्च न्याया#य के 20.01.2017 मिदनांमिकत मिनणIय और आदेश से

 एनाIकु#म  में  केर#  का  न्याया#य  ब्€यू.  पी.  में  ब्€यू.  ए.  सं.  2349/2016  (ग)  सं.
26290/2014।

 के साथ ब्€यू. पी. (ग) नहीं. 267/2012,279/2017,558/2017,561/2017,625/2017,

 640/2017 , 1016/2017 , 788/2017 , 925/2017 , 1098/2017 , 1129/2017 ,
33 / 2018 , 205/2018 , 467/2018 , टी. सी. (ग) सं. 49/2018,51/2018 और टी. पी.
(ग) सं. 2199/2018।

 के. के. वेणुगोपा#, ए. जी. तुर्षार मेहता, एस. जी. ए. एन. एस. नाकण—,

 शमाI,  कृष्णदास वी., सुश्री रुडिचरा गोय#, महुम्मद अ#ी खान, अभिभरे्षक जेबराज, उमर होदा, नम्रता
नासिसर, स्पशI  प्रसाद, सुश्री अमिदडित पानी, मिनलिख# स्वामी, ए. के. बेहरा, वी. के. वमाI, तरुण वमाI, जी.
पी. कैप्टन। के. एस. भाटी, सुश्री वैद्यडित मिमश्रा, सुश्री तनुजा पात्रा, रुपेश कुमार, सुश्री एच. मोटा, प्रवेश
बहुगुणा, आनंद वमाI, BयैI  मदन, ‹ेतांक सिंसह, संजय शमाI, के. कृष्ण कुमार, सुमिदप्तो सरकार, ए. सुब्बा
राव, अन्नम ी. एन. राव, अन्नम वेंकटेश, राहु# मिमश्रा, श्रीमती मनीर्षा Bीर, आ#ोक Bीर, करण बतुरा,
आशु कंस#,
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 सुश्री अनुश्री प्रभिशत कपामिड़या,  सुश्री दीक्षा राय,  वरुण के.  चोपड़ा,  तेजस्वी कुमार प्रBान,  सत्यब्रत
पांा, मनोरजंन पकैराय, [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 छाबड़ा, राजीव शुक्ला, सुश्री भिशवानी कपूर, प्रकाश रजंन नायक, गोरगं गोय#, वी. पी. गुप्ता, जगदीश
कुमार चाव#ा,  अनुज बंस#,  ए.  कुमार,  मिनलिख# नयैर,  सुश्री श्रद्धा देशमुख,  सुश्री रुखमानी बोब,
सौरभ मिमश्रा, अंकुर त#वार, सुश्री अंमिकता शमाI, सुश्री मिनमिकता कपूर, जोहेब हुसैन, रजत नायर,
डिचनमयी चंद्रन, मोहम्मद। शाहन उल्ला, मिववेक गुरनानी, पीयूर्ष गोय#, अरबिंवद के. शमाI, जी. एस. मक्कर,
मुकेश कुमार मरोरिरया,  पी.  आई.  जोस,  सुश्री  पी.  एस.  चंद्र#ेखा,  श्रीमती अमिन# कमिटयार,  अशोक
माथुर, सोन# जैन, ई. सी. अग्रवा#, पार्शिथव के. गोस्वामी, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री प#क महाजन, ईशान
मिबष्ट,

मेससI सहारिरया एं कंपनी, अजय बंस#, गौरव यादव और सुश्री वीणा बंस#, अडिBवक्ता। उपन्विस्थत
द#ों के लि#ए।

 न्याया#य के मिनणIय मिदए गए थे

 रजंन गोगोई, सीजेआई

 1. छुट्टी दे दी गई।

संडिक्षप्त पृष्ठभूमिमः

 2. वतIमान माम#ों के समहू में, भाग XIV की सवंैBामिनकता

 मिवत्त  अडिBमिनयम,  2017  और  उसके  अनुरूप  बनाए  गए  मिनयमों  पर  हम#ा  मिकया  गया  ह।ै  जबमिक
अभिभवचनों को दोहराना दोहराए जाने वा#ा होगा प्रत्येक माम#े का अ#ग-अ#ग,  एक संडिक्षप्त संदभI
मिदया जा रहा है,  उदाहरण के लि#ए,  तीन माम#ों में की गई प्राथIनाओ  ंके लि#ए जो मू# के मिनमाIण में
सहायता करती हैं।

 न्यायमिनणIयन हेतु उत्पन्न होने वा#े मुद्दे।

 3. मद्रास बार एसोसिसएशन ने रिरट याडिचका (सिसमिव#) को प्राथमिमकता दी ह।ै

 2012 का सं. 267 मिनम्नलि#लिखत राहतों की मांग करता हःै
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 " आई. भारत सघं बनाम में इस माननीय न्याया#य के मिनदkशों को #ागू करने के लि#ए भारत संघ को
मिनदkश देते हुए एक अमिनवायI  रिरट। आर. गांBी [(2010) 11 एस. सी. सी. 1, पैरा 96 पृष्ठ पर।

 310 ] और ए#. चंद्र कुमार बनाम। भारत सघं [(1997) 3 एस. सी. सी. 261], पृष्ठ 65 से 67 पर
पैरा 120 और 121], जहाँ मिवडिB और न्याय मंत्रा#य, भारत सरकार। भारत का आदेश मिदया गया था

 संसद द्वारा बनाए गए सभी न्यायाडिBकरणों का प्रशासन संभा#ना और उनके कामकाज को सवु्यवन्विस्थत
करना।

 एक ही।

 ii. कानून और न्याय मंत्रा#य को मिनदkश देने वा#ा एक आदेश पत्र

 'न्याडियक प्रभाव रोजर गभिणत v' को तुरतं पूरा करने के लि#ए न्याय।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 संसद द्वारा बनाए गए सभी न्यायाडिBकरणों का मू€यांकन करें और इस माननीय न्याया#य को उसी पर
एक रिरपोटI  प्रस्तुत करें।

 4. इस रिरट याडिचका पर मू# रूप से 18 फरवरी, 2015 को तीन-न्यायाBीशों की पीg द्वारा सुनवाई
की गई थी, सिजसमें यह कहा गया था मिक इस माम#े में सवंैBामिनक व्याख्या के पयाIप्त प्रश्न प्रस्तुत मिकए गए
थे, सिजसकी आवश्यकता थी।

 संमिवBान पीg द्वारा सनुवाई। समय-समय पर पारिरत आदेशों से पता च#ता है मिक 18 जनवरी, 2016
को इस न्याया#य ने न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण  (सेवा की शतx)
मिवBेयक, 2014 की सामग्री का अध्ययन मिकया और महसूस मिकया मिक "यह अडिBक उपयकु्त होगा यमिद
भारत संघ बनाम आर. गाBंी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिसएशन में की गई मिटप्पभिणयों (पैराग्राफ 64-70
में) पर भी सरकार द्वारा मिवचार मिकया जाता ह।ै

 5. इस माम#े को 27 माचI , 2019 को मिफर से सचूीबद्ध मिकया गया था और इस न्याया#य ने ए#. चंद्र
कुमार बनाम भारत संघ के पैरा 96 के माध्यम से जारी मिकए गए मिनदkशों के गैर-कायाIन्वयन का संज्ञान
लि#या, जो इस प्रकार हःै

 " 96. हमारी राय है मिक जब तक ऐसे सभी न्यायाडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए एक पूरी तरह से स्वतंत्र
एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक वांछनीय है मिक ऐसे सभी न्यायाडिBकरण, जहां तक
संभव हो, एक एक# नो# मंत्रा#य के तहत होने चामिहए जो पयIवेक्षण करने की न्विस्थडित में होगा
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 इन  न्यायाडिBकरणों का कायIकरण। कई  कारणों से मिक मंत्रा#य उडिचत रूप से मिवडिB मंत्रा#य होना
चामिहए। यह मंत्रा#य के लि#ए स्वतंत्र मिनयकु्त करने के लि#ए ख#ुा रहेगा।

 6. इसके बाद उसी मिदन, इस न्याया#य ने इस प्रकार राय दीः " अस्थायी रूप से, हमारा मिवचार है मिक
उक्त मिनदkशों को भारत सरकार द्वारा बहुत पह#े #ागू मिकया जाना चामिहए था। आज सनुवाई के दौरान,
भारत के मिवद्वान अटॉन— जनर# ने भारत संघ की ओर से दायर एक ह#फनामे पर भरोसा मिकया

 वर्षI  2013  में,  भारत सरकार  (व्यवसाय का आवंटन)  मिनयम, 1961  में संशोBन की आवश्यकता
समिहत कुछ कमिgनाइयों की ओर इशारा मिकया गया था। मिवद्वान महान्यायवादी ने यह भी बताया है मिक
काननू और न्याय मंत्रा#य अत्यडिBक बोझ से ग्रस्त ह ैऔर नो# एजेंसी के रूप में कायI  करने और कायI
करने में सक्षम नहीं हो सकता है, सिजसे अदा#त ने बहुत पह#े मिनदkश जारी करते समय ध्यान में रखा था

 1 1 (2010) 11 एससीसी 1.

 2 ( 1997 ) 3 एससीसी 261।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 वर्षI  1997 में ए#. चंद्र कुमार (ऊपर) में। इसमें मिकसी भी तरह से संदेह नहीं मिकया जा सकता है मिक
न्यायाडिBकरणों के कुश# कामकाज को सुमिनडि•त करने और उनके काम को सवु्यवन्विस्थत करने के लि#ए
उन्हें एक एजेंसी के तहत #ाया जाना चामिहए, जैसा मिक इस न्याया#य ने पह#े ही महसूस मिकया है और
कहा ह।ै

 आज से दो सप्ताह के भीतर दालिख# मिकए जाने वा#े सक्षम प्राडिBकारी का शपथ पत्र। रिरट याडिचका में की
गई दसूरी प्राथIना पर भी हमारे द्वारा मिवचार मिकया गया है और इस संबंB में हमने मिवद्वान महान्यायवादी
द्वारा न्याया#य के समक्ष रखे गए संक#न पर ध्यान मिदया ह,ै जो वतIमान रिरमिक्त न्विस्थडित को दशाIता ह।ै

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों में,  जो उन मुद्दों में से एक है सिजन्हें हम ह# करने का प्रयास करेंगे। मिवद्वान
महान्यायवादी के संक#न से यह प्रतीत होता है मिक कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण,  बौडिद्धक संपदा
अपी#ीय बोI , सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण,

 राष्ट्र ीय हरिरत न्यायाडिBकरण और आयकर अपी#ीय

 न्यायाडिBकरण  को  तत्का# ध्यान  देने  की  आवश्यकता  होगी।  जबमिक  प्रत्येक  मखु्य  न्यायाBीश  के
मनोनीत व्यमिक्त द्वारा प्रयास मिकया जाएगा जो चयन समिमडित का नेतृत्व करता है, सिजसके समक्ष सिसफारिरशों
का मुद्दा #ंमिबत हो सकता ह,ै तामिक इसमें तेजी #ाई जा सके।
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 ऐसी सिसफारिरशें जो खोज-सह-चयन समिमडित द्वारा पह#े ही की जा चकुी हैं जैसा मिक राष्ट्र ीय कंपनी
मिवडिB न्यायाडिBकरण और राष्ट्र ीय मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण के माम#े में ह,ै

 दो सप्ताह की उपरोक्त अवडिB के भीतर मिनयमुिक्तयां करके तुरतं #ागू मिकया जाना चामिहए और इसके
परिरणाम को सक्षम #ोगों के ह#फनामे के माध्यम से न्याया#य के समक्ष रखा जाना चामिहए।

 प्राडिBकरण, जैसा मिक वतIमान आदेश द्वारा दायर करने का आदेश मिदया गया ह।ै

 एक बार जब उपरोक्त जानकारी उप#ब्B हो जाती ह,ै तो उडिचत ह।ै

 इस न्याया#य द्वारा आदेश पारिरत मिकए जाएंगे, सिजनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिम# हो सकते हैं -

 एक पर मिनगरानी के लि#ए माम#े को छोटी पीg को भेजना मिनरतंर आBार, तामिक उडिचत और उडिचत
कायI  सुमिनडि•त मिकया जा सके

 न्यायाडिBकरणों। माम#े को दो के बाद इस पीg के समक्ष सूचीबद्ध मिकया जाए

 सप्ताह "।

7. उपरोक्त रिरट याडिचका के #ंमिबत रहने के दौरान, एसए#पी (सी) संख्या 15804/2017 वा#ा एन.
टी.  प्रमुख माम#ा रोजर ई.  ब्€यू.  द्वारा दायर मिकया गया था,  सिजसमें ए#.  ए.  के उच्च न्याया#य के
अंडितम मिनणIय और आदेश पर जोर मिदया गया था। याडिचकाकताI ने मू# रूप से उच्च न्याया#य रोजर मैथ्यू
बनाम का दरवाजा खटखटाया था।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मिवत्तीय परिरसंपलित्तयों के प्रडितभूडितकरण और पनुर्दिनमाIण और प्रडितभूडित ब्याज प्रवतIन (एस. ए. आर. एफ.
ए. ई. एस. आई.) अडिBमिनयम, 2002 की Bारा 13 (5-ए) की सवंैBामिनक वैBता को चुनौती देना, जो
सुरडिक्षत #ेनदारों को अच# संपलित्त की नी#ामी में भाग #ेने की अनुमडित देता है यमिद यह पह#े की
नी#ामी में आरडिक्षत बो#ी के अभाव में न बेची गई हो। रोजर मैथ्यू ने दावा मिकया मिक उपरोक्त प्रावBान ने
संमिवBान के अनुच्छेद 300 ए और अनुच्छेद 14 के तहत उनके अडिBकारों का उल्लघंन मिकया ह,ै इसके
अ#ावा यह सिसमिव# प्रमिYया संमिहता का उलं्लघन ह ैजो मिगरवी रखने वा#ों को अदा#त की पूवI  अनुमडित के
मिबना अच# संपलित्त की नी#ामी में भाग #ेने से रोकता ह।ै

 8.  द#ी#ों  के  दौरान,  इस  न्याया#य  के  ध्यान  में  #ाया  गया  मिक  ऋण  वसू#ी  न्यायाडिBकरणों  में
मिनयमुिक्तयां थीं न्याडियक स्वतंत्रता की संवैBामिनक भावना के अनुरूप नहीं। तदनुसार, हा#ांमिक रोजर मैथ्यू
को एक अवसर मिदया गया था
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 16 मई, 2018 को उनकी याडिचका पर पनुर्दिवचार के लि#ए उच्च न्याया#य का दरवाजा खटखटाया, मिफर
भी इस न्याया#य ने न्यायाडिBकरणों के पुनगIgन से संबंडिBत व्यापक मुद्दों पर मिवचार करने की अनमुडित
देने के लि#ए उनकी याडिचका को #ंमिबत रखा। इस न्याया#य द्वारा न्यायमिमत्र के रूप में वरिरष्ठ अडिBवक्ता
श्री अरबिंवद पी. दातार की सहायता का भी अनुरोB मिकया गया था। 9. ध्यान देने योग्य तीसरा माम#ा
रिरट  याडिचका  (सिसमिव#)  संख्या  279/2017  है सिजसमें  याडिचकाकताI  कुद्रत  संB ू  ने  एक  सावIजमिनक
याडिचका दायर की ह।ै

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के भाग XIV के अडिBकारों को चुनौती देने वा#ी ब्याज याडिचका, सिजसके द्वारा
आवश्यक  योग्यताओ,ं  मिनयमुिक्त  की  मिवडिB,  पद  की  अवडिB,  वेतन  और  भत्तों  और  मिवभिभन्न  वैBामिनक
न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों की सेवा के मिवभिभन्न अन्य मिनयमों और शतn में
व्यापक परिरवतIन करने के लि#ए पच्चीस अ#ग-अ#ग अडिBमिनयमों के प्रावBानों में संशोBन मिकया गया था।
द इम्पाग्

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रावBानों को इस आदेश के उपयकु्त मिहस्सों में मिवस्तार से संदर्शिभत मिकया
गया ह।ै

 न्यायाडिBकरण की उत्पलित्तः

 10.  न्याय के प्रशासन में देरी और बकै#ॉग कानून के शासन द्वारा शासिसत मिकसी भी देश के लि#ए
सवqपरिर चिंचता का मिवर्षय ह।ै हमारे वतIमान न्याडियक ढाचें में, मिववादों को अंडितम रूप देने में अक्सर कई
दशक #गते हैं, जो मिनच#ी अदा#तों की एक श्रृंख#ा से होते हुए उच्च न्याया#य तक जाते हैं और

 उच्चतम न्याया#य के लि#ए एक अपरिरहायI  दृमिष्टकोण के साथ समाप्त होता ह।ै 11. न्याय मिवतरण प्रणा#ी
की इस तरह की गडित केव# प्रभामिवत पक्षों के दखु को बढ़ाती ह।ै हा#ांमिक अस्पष्ट [2019] 16 एस. सी.
आर के साथ।

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मू# रूप से, कहावत "न्याय में देरी, न्याय से इनकार" इस संदभI  में उपयकु्त ह।ै इस देश में अदा#तें,
शायद सभी के लि#ए पूणI  न्याय सुमिनडि•त करने की खोज में,  समीचीनता और अंडितमता के महत्व को
नजरअंदाज कर देती हैं। यह न्विस्थडित मिपछ#े कुछ वर्षn में केव# बदतर हुई है, जैसा मिक इसके माध्यम से
प्रमाभिणत होता है

सभी न्याया#यों में मिवचाराBीनता जमा करना। हा#ाँमिक इस तरह की देरी का दोर्ष पूरी तरह से
न्यायपालि#का पर ा#ना ग#त होगा,  क्योंमिक मिवचाराBीनता की एक अनुभवजन्य जांच स्पष्ट रूप से
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दशाIती है मिक देश की आबादी के मुकाब#े न्यायाBीशों का अनुपात दमुिनया में सबसे कम ह ैऔर श्रमशमिक्त
(सहायक कमIचारी) और प्रदान की गई बुमिनयादी संरचना मिनराशाजनक ह।ै

 13. जामिहर ह,ै न्याय के प्रशासन में देरी की इन बाBाओ ंको दरू करने की सख्त आवश्यकता ह।ै न्याय
तक पहँुच बढ़ाने के मिनरतंर प्रयास में न्यायाडिBकरणों का मिनमाIण एक समाBान के रूप में मिवकसिसत हुआ
ह।ै एक  'न्यायाडिBकरण'  को एक ऐसे मिनकाय के रूप में समझा जा सकता है सिजसे मिवभिशष्ट प्रकार के
मिववादों के लि#ए एक मिवशेर्ष मचं प्रदान करने और मुद्दों के तेजी से और अडिBक प्रभावी मिनणIय के प्राथमिमक
उद्देश्य के साथ अBI-न्याडियक कायn का मिनवIहन करने का काम सौंपा गया ह।ै जसवंत शुगर मिम€स
लि#मिमटे, मेरg बनाम #क्ष्मीचंद 3 में एक परीक्षण मिकया गया था सिजसके तहत इसकी जांच की जानी है
मिक क्या प्राडिBकरण के पास मिकसी न्याया#य के अडिBकार हैं,  सिजनके पह#ुओं में मिनBाIरण करने का
अडिBकार,  साक्ष्य  और  प्रमिYयात्मक  शमिक्तयां  और  प्रडितबंB #गाने  की  क्षमता  शामिम# ह।ै  हा#ांमिक,
एसोसिसएटे सीमेंट कंपनी लि#मिमटे बनाम में पांच न्यायाBीशों की पीg के अनुसार। पी.  एन.  शमाI,
न्यायाडिBकरणों को मुख्य रूप से न्याडियक चरिरत्र के साथ मिनमिहत मिकया गया था क्योंमिक यह देखा गया था
मिकः

 " 9. ...... मिवशेर्ष माम#े और प्रश्न उनके मिनणIय के लि#ए उन्हें सौंपे जाते हैं और उस अथI  में, वे अदा#तों
के साथ एक सामान्य मिवशेर्षता साझा करते हैं;  अदा#तें और न्यायाडिBकरण दोनों  "राज्य द्वारा गमिgत
मिकए जाते हैं और मिवशुद्ध रूप से प्रशासमिनक या कायIकारी कायn से अ#ग न्याडियक के साथ मिनवेश मिकए
जाते हैं", (दगुाI शंकर मेहता बनाम। gाकुर रघुराज सिंसह (1955)

 3 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677। 4 ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1595

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 1 एस.  सी.  आर. 267 पी. 272 ] ) .  वे दोनों न्यायमिनणाIयक मिनकाय हैं और वे उन पक्षों के बीच
मिववादों से मिनपटते हैं और अंत में उनका मिनBाIरण करते हैं सिजन्हें उनके अडिBकार के्षत्र में सौंपा गया ह।ै
अदा#तों द्वारा अपनाई जाने वा#ी प्रमिYया मिनयमिमत रूप से मिनBाIरिरत की जाती है और अपने कायn का
मिनवIहन करने और अपनी शमिक्तयों का प्रयोग करने में अदा#तों को उस प्रमिYया का पा#न करना पड़ता
ह।ै न्यायाडिBकरणों को सिजस प्रमिYया का पा#न करना होता है, वह हमेशा इतनी सख्ती से मिनBाIरिरत नहीं
की जा सकती है, #ेमिकन अदा#तों और न्यायाडिBकरणों दोनों द्वारा अपनाया गया दृमिष्टकोण काफी हद
तक समान ह,ै और कायn के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं ह।ै

 मिक वे मिनवIहन करते हैं। जैसा मिक न्याया#यों के माम#े में होता है, इसलि#ए न्यायाडिBकरणों के माम#े में,
यह राज्य की अंतर्दिनमिहत न्याडियक शमिक्त है सिजसे हस्तांतरिरत मिकया गया ह ैऔर उक्त शमिक्त के आBार पर,
यह राज्य की ह।ै
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 अंतर्दिनमिहत  न्याडियक  कायI  सिजनका  वे  मिनवIहन  करते  हैं।  न्याडियक  कायI और  न्याडियक  शमिक्तयाँ  एक
आवश्यक मिवशेर्षताओ ंमें से एक हैं

 राज्य, उडिचत उपायों द्वारा, अपनी न्याडियक शमिक्तयों और कायn के एक मिहस्से को न्यायाडिBकरणों को
सौंपकर  उन्हें  कायI  सौंपने  के  लि#ए  मिवशेर्ष  माम#ों  और  पक्षों  के  बीच  मिववादों  पर  मिनणIय  #ेना।
न्यायाडिBकरणों और न्याया#यों के लि#ए सामान्य मिवशेर्षताओं और मिवभिशष्ट और अ#ग मिवशेर्षताओं का
संपूणI  वणIन करने का प्रयास करना वास्तव में संभव या समीचीन भी नहीं ह।ै मू# और मौलि#क मिवशेर्षता
जो अदा#तों और न्यायाडिBकरणों दोनों के लि#ए समान ह,ै  वह यह है मिक वे न्याडियक कायn का मिनवIहन
करते हैं और न्याडियक शमिक्तयों का प्रयोग करते हैं जो स्वाभामिवक रूप से एक सपं्रभु राज्य में मिनमिहत होती
हैं।

 14.  इसके  अ#ावा,  इस  न्याया#य  ने  मिवभिभन्न  मिनणIयों  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है मिक  न्यायाडिBकरण
प्रशासमिनक या मिवBायी से पारस्परिरक रूप से अ#ग हैं।

 मिनकाय, और यद्यमिप सख्ती से न्याया#य नहीं हैं, मिफर भी वे न्याडियक कायI  करते हैं। न्यायाडिBकरणों की
संरचना में न्याडियक सदस्यों के साथ तकनीकी सदस्यों को शामिम# करने के साथ, यह सुमिनडि•त मिकया
जाता है मिक न्यायमिनणाIयक प्राडिBकरण मिवशेर्ष मिवर्षयों से जुडे़ मुद्दों को समझने और मिनणIय #ेने के लि#ए
आवश्यक तकनीकी ज्ञान से #सै हो।

 न्यायाडिBकरण  के  लि#ए  सवIसम्मत  सहमडित।  प्रचलि#त  कानूनी  का  एक  अव#ोकन  शासन  शासी
न्यायाडिBकरण और सरकार के साथ उनका संपकI , [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 उनके चरिरत्र को बनाए रखने के लि#ए तरीकों की जांच करने में एक उपयोगी बेंचमाकI  प्रदान करता ह।ै

 एक अंतराIष्ट्र ीय परिरप्रेक्ष्य

16. मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों की संस्था के लि#ए वैडि‹क दृमिष्टकोण काफी हद तक सुसंगत ह।ै सरसरी जाँच
से पता च#ता ह ैमिक

 संवैBामिनक न्याया#यों पर बोझ कम करने और मिवभिशष्ट मिववादों का तेजी से समाBान सुमिनडि•त करने के
लि#ए मिवभिभन्न न्याडियक मिनकायों में मिववादों को डिततर-मिबतर करने की सावIभौमिमक अंतर्दिनमिहत आवश्यकता
ह।ै दमुिनया के #गभग सभी देशों ने मिकसी न मिकसी रूप में अपने संवैBामिनक ढांचे के भीतर न्यायाडिBकरणों
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के  कामकाज  से  संबंडिBत  कानूनों  को  शामिम# मिकया  ह।ै  हमारी  सामान्य  कानून  परपंराओं  और
औपमिनवेभिशक इडितहास के आ#ोक में, दमुिनया भर में कानून की न्विस्थडित की जांच करना अमिनवायI  होगाः

 I. यूनाइटे बिंकगम

 17. न्यायाडिBकरण मिब्रमिटश न्याडियक प्रणा#ी में न्याय के मिवतरण में सबसे महत्वपूणI  संस्थानों में से एक
हैं। संपलित्त अडिBकारों से जुडे़ मुद्दों से मिनपटने के लि#ए कई न्यायाडिBकरणों की स्थापना की गई ह।ै

 रोजगार, आप्रवासन, मानसिसक स्वास्थ्य आमिद। उनके कायI  मुख्यBारा के न्याडियक मिनकायों के समान हैं
और मिववादों से संबंडिBत हैं।

 18. इस तरह के न्यायाडिBकरण की उत्पलित्त बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। मिवभिशष्ट मिववादों के
मिनणIय के लि#ए एक मिवशेर्ष, अBI-न्याडियक मिनकाय की प्रभावशी#ता को एक समय की अवडिB में महसूस
मिकया गया था क्योंमिक न्यायाडिBकरणों की मिवकसिसत प्रणा#ी ने Bीर-ेBीर ेसराहना प्राप्त की और

 कानूनी मिबरादरी में मान्यता। 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में रे#वे के मिवकास के दौरान, न्यायाBीशों ने
खदु को एकाडिBकारवादी र#ेवे कंपमिनयों से उत्पन्न तकनीकी रूप से मिवशेर्ष व्यापार मिववादों से मिनपटने के
लि#ए अक्षम पाया। इस तरह के अयोग्य मिनणIय के परिरणामस्वरूप भी

 वामिदयों का असंतोर्ष। नतीजतन, 1873 में आयकु्तों का एक मिवशेर्ष न्यायाडिBकरण मिनयकु्त मिकया गया
और बाद में इसे आयोग में परिरवर्तितत कर मिदया गया।

 र#ेवे और नहर आयोग। बाद में उन्नीसवीं शताब्दी में, मिब्रमिटश सरकार ने पेंशन और बेरोजगारी के लि#ए
न्यायाडिBकरणों की स्थापना की

 रोजर मैथ्यू  v  के लि#ए मिवक#ांग पेंशन पर मिनणIय #ेने के लि#ए स्थामिपत मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों समिहत
गरीबों और कम भिशडिक्षत #ोगों तक पहुचं बढ़ाने के लि#ए #ाभ।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 प्रथम मिव‹ यदु्ध में  घाय# हुए समैिनक.  बीसवीं शताब्दी में,  #ेग्गाट समीक्षा के बाद,  कर,  मानसिसक
स्वास्थ्य,  सामासिजक  सुरक्षा,  रोजगार  और  शरण  जैसे  मिवमिवB मिवर्षयों  के लि#ए  हजारों  न्यायमिनणाIयक
सदस्यों के साथ कई दजIन न्यायाडिBकरण स्थामिपत मिकए गए थे।

 19. जैसे-जैसे न्यायाडिBकरणों ने अपनी व्यमिक्तगत पहचान को डिचमि·त करना और उनके सामने #ाए गए
संघर्षn  को  ह# करना  शुरू  मिकया,  सामासिजक  परिरवतIनों  के  अनुरूप इन  वैकन्वि€पक  मंचों के  ढाचें  में
संशोBन करने की तत्का# आवश्यकता थी। 1932 में ोनफमोर समिमडित ने अBI-न्याडियक मिनकाय को
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न्याडियक कायn के प्रत्यायोजन की आ#ोचना की और सिसफारिरश की मिक न्याडियक शमिक्तयां केव# सामान्य
न्याया#यों के पास मिनमिहत होनी चामिहए। यह.

 यह भी सिसफारिरश की गई मिक न्यायाडिBकरणों की स्थापना केव# उन मिवशेर्ष माम#ों में की जानी चामिहए
सिजनमें  सामान्य  न्याया#यों  में  मिवशेर्षज्ञता  की  कमी  हो।  प्राकृडितक  न्याय  के  सिसद्धांतों  को  ऐसे
न्यायाडिBकरणों में भी #ागू मिकया जाना चामिहए। न्याया#यों को यह सुमिनडि•त करने के लि#ए पयाIप्त रूप से
सशक्त मिकया जाना चामिहए मिक न्यायाडिBकरण अपने प्रडितबंडिBत के्षत्र के भीतर कायI  करें।

 20. न्यायाडिBकरणों पर पयIवेक्षी अडिBकार के्षत्र की आवश्यकता पर 1957 में मिफर से चचाI की गई जब
फ्रैं क की समिमडित ने अपना मिनणIय लि#या।

 न्यायाडिBकरण और जांच अडिBमिनयम, 1958 द्वारा #ागू की गई सिसफारिरशें। फ्रैं क की समिमडित की रिरपोटI
ने एक शानदार आ#ोचना प्रस्तुत की।

 न्यायाडिBकरण के पक्ष में, यह तकI  देते हुए मिक यह सस्ता,  तेज़, बेहतर और अडिBक सु#भ था। इस
मिनष्कर्षI  को मिवभिभन्न #ोगों द्वारा प्रडितध्वमिनत मिकया गया है

 अंतराIष्ट्र ीय  आयोग  सिजन्होंने  न्यायाडिBकरण  के  #ाभकारी  प्रभावों  को  नोट  मिकया  ह।ै  ,  #ागत
प्रभावशी#ता, सु#भता, मिवचाराBीनता में कमी, मिवशेर्ष मिवशेर्षज्ञता, आमिद।

 “ न्यायाडिBकरण सामान्य न्याया#य नहीं हैं, #ेमिकन न ही वे सरकारी मिवभागों के उपखं हैं। अडिBकांश
आडिBकारिरक साक्ष्य इस मिवचार को दशाIते प्रतीत होते हैं मिक न्यायाडिBकरणों को उडिचत रूप से प्रशासन
के तंत्र का मिहस्सा माना जाना चामिहए, सिजसके लि#ए सरकार को एक करीबी और मिनरतंर सिजम्मेदारी बनाए
रखनी चामिहए। इस प्रकार,  उदाहरण के लि#ए,  सामासिजक सेवा के्षत्र में न्यायाडिBकरणों को प्रशासन के
सहायक के रूप में माना जाएगा स्वयं सेवा करते हैं। हम इस मिवचार को स्वीकार नहीं करते हैं। हम मानते
हैं मिक न्यायाडिBकरणों को उडिचत रूप से प्रदान की गई मशीनरी माना जाना चामिहए।

 मिनणIय के लि#ए संसद द्वारा न मिक इसके भाग के रूप में प्रशासन की मशीनरी। आवश्यक बात यह है मिक
इन सभी माम#ों में संसद ने जानबूझकर संबंडिBत मिवभाग के बाहर और स्वतंत्र मिनणIय के लि#ए प्रावBान
मिकया ह,ै या तो पह#ी बार में. या मिकसी मंत्री के मिनणIय या [2019] 16 एस. सी. आर. के मिनणIय की
अपी# पर।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI
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 एक मिवशेर्ष वैBामिनक न्विस्थडित में अडिBकारी। यद्यमिप प्रासंमिगक कानून सभी माम#ों में स्पष्ट रूप से यह
अडिBमिनयमिमत नहीं करते हैं मिक न्यायाडिBकरणों में पूरी तरह से सरकारी सेवा से बाहर के व्यमिक्त शामिम#
होने चामिहए, #ेमिकन कानून में 'न्यायाडिBकरण'  शब्द का उपयोग मिनस्संदेह इस अथI  को दशाIता है, और
न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता प्रदान करने के लि#ए संसद का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट ह।ै 5

 21.  इसके अनुसार,  मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों की संरचना और कायIप्रणा#ी की देखरखे के उद्देश्य से
न्यायाडिBकरण परिरर्षद की स्थापना की गई थी।

 इसके अ#ावा,  सर एं्रयू #ेगट समिमडित  (2001) ने न्यायाडिBकरणों की मौजूदा न्विस्थडित की जांच की
सिजसमें  एक  गैर-समान  न्यायाडिBकरण  प्रणा#ी  की  अंतर्दिनमिहत  कमिमयों  को  उजागर  मिकया  गया  था।
'उपयोगकताI के लि#ए न्यायाडिBकरण-एक प्रणा#ी, एक सेवा' शीर्षIक वा#ी समिमडित की रिरपोटI  ने अडिBक
समान प्रशासन और प्रमिYया के साथ न्यायाडिBकरणों की एक नई संरचनात्मक रूप से सुBरी हुई प्रणा#ी
का सुझाव मिदया। यह भी सुझाव मिदया गया था मिक एक

 अपी#ीय प्रभाग न्यायाडिBकरणों के आदेशों के लिख#ाफ अपी# का एकमात्र मागI  होना चामिहए। 2007 में,
न्यायाडिBकरण, न्याया#य और प्रवतIन अडिBमिनयम अडिBमिनयमिमत मिकया गया था सिजसने अपी# के लि#ए
एकीकृत मागI  के साथ दो न्यायाडिBकरणों-प्रथम स्तरीय न्यायाडिBकरण और उच्च न्यायाडिBकरण की एक
नई प्रणा#ी तयैार की थी। 6

 22.  वर्षI  2006  में  यूनाइटे  बिंकगम  ने  एक  न्यायाडिBकरण  सेवा  बनाई,  सिजसे  बाद  में  2010  में
न्याया#य सेवा में मिव#य कर मिदया गया।

 सिजसके परिरणामस्वरूप देश के लि#ए एक एकीकृत न्याडियक संरचना और सेवा का मिनमाIण हुआ।

 II. कनाा

 23. कनाा में न्यायाडिBकरण प्रणा#ी, हा#ांमिक हा# ही में उत्पन्न हुई है, अपनी एक अ#ग पहचान के
साथ अच्छी तरह से स्थामिपत ह।ै प्रणा#ी के समान

 इगं्#ैं में, कनाा में भी न्यायाडिBकरण प्रणा#ी सफ#तापूवIक न्याडियक प्रणा#ी की नींव में से एक बन
गई ह।ै 71 संघीय या प्रांतीय मिवBान मानवाडिBकार, बीमा दावे आमिद जैसे मिवभिशष्ट मिवर्षय माम#ों के लि#ए
मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों के गgन और उन्हें सशक्त बनाने के लि#ए अडिBमिनयमिमत मिकए जाते हैं। 3. 5 ्र् यूरी,
गेमिवन, "यू. के. में प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों का न्याडियककरणः से

 हेवाटI  टू #ेग्गाट "28 TRAS 51 (2009)

 6 न्यायाडिBकरणों, न्याया#यों और प्रवतIन के लि#ए स्पष्टीकरणात्मक मिटप्पभिणयों के अंश

 मिब्रमिटश संसद के न्याय मंत्रा#य द्वारा तयैार मिकया गया अडिBमिनयम, 2007।
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 7 मलि#क, #ोकें द्र; #ता, कुसुम; कौर, अवनीत, भारत में सवंैBामिनक सरकार

 ( सत्यम #ॉ इटंरनेशन#, नई मिदल्ली, 2016) पी। 191 .

 8 प्रशासमिनक

 कनाा में न्यायाडिBकरण, यहाँ उप#ब्B हैंः एचटीटीपीः // ब्€यू. ब्€यू. थेकेनाडियनसीक्लोपीडिया।
सी. ए./एन./#ेख/प्रशासमिनक-न्यायाडिBकरण/(अंडितम बार दौरा मिकया गया)

 10.09.2019 ) .

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 24. कई न्यायाडिBकरणों को उनके सक्षम कानून या सामान्य मिवBानों द्वारा सिसमिव# न्याया#यों के समान
शमिक्तयां प्राप्त करने का अडिBकार ह।ै हा#ाँमिक,  कनाा में न्यायाडिBकरण न्याया#यों की तु#ना में कम
औपचारिरक हैं और सामान्य न्याया#य प्रणा#ी से बाहर हैं;  उनके मिनणIय काननू का पा#न सुमिनडि•त
करने के लि#ए न्याडियक समीक्षा के अBीन हैं। हमार ेलि#ए एक आ•यIजनक समानता में

 न्याडियक प्रणा#ी, कनााई संमिवBान उच्च न्याया#यों को न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों की न्याडियक समीक्षा
की अंतर्दिनमिहत शमिक्त भी प्रदान करता है, जहां या तो अपी# का कोई प्रावBान प्रदान नहीं मिकया गया है
या मिवशेर्ष रूप से एक क़ानून द्वारा वर्जिजत ह।ै कनाा में न्यायाडिBकरणों के आदेशों की अपी#ों की
सुनवाई कनाा के सघंीय न्याया#य द्वारा की जाती ह,ै जो सवqच्च न्याया#य के तहत तत्का# मंच ह।ै

 कनाा का न्याया#य।

 III. ऑस्ट्र ेलि#या

 उदाहरण के लि#ए, कई ऑस्ट्र ेलि#याई राज्यों में, न्यायाडिBकरण छोटे दावों के न्याया#यों के रूप में काम
करते  हैं।  अपी#ीय  न्याया#य  उच्चतम  न्याया#य  का  एक  पह#ू ह,ै  जो  अन्य सभी  न्याया#यों  और
न्यायाडिBकरणों पर अपी#ीय शमिक्तयों का आनंद #ेता ह।ै देश को।

 IV. संयकु्त राज्य अमेरिरका 26. शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का बहुत अडिBक पा#न मिकया जाता ह।ै

 अन्य सामान्य काननू देशों की तु#ना में कgोर तरीके से। न्याडियक शमिक्तयों का कोई प्रत्यायोजन नहीं है
और कोई न्याडियक शमिक्त प्रशासमिनक मिनकायों में मिनमिहत नहीं है जो न्याया#य नहीं हैं। न्यायपालि#का की
शुरुआत
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 प्रशासमिनक कारIवाई पर मिनयंत्रण प्रशासमिनक प्रमिYया अडिBमिनयम, 1946 के अडिBमिनयमन के साथ था।
हा#ाँमिक, अडिBमिनयम ने केव# न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों को व्याख्या के प्रश्न पर अपी# योग्य बना मिदया

 कानून। मिफर भी, संयकु्त राज्य अमेरिरका के सवqच्च न्याया#य ने न्याडियक समीक्षा के लि#ए उसी छूट के
दायर ेके बार ेमें अडिBक उदार दृमिष्टकोण अपनाया था, हा#ांमिक यह बेहद सीमिमत था।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 वी. फ्रांस

 27. एक नागरिरक काननू प्रणा#ी होने के नाते, फ्रांस में दोहरी कानूनी प्रणा#ी है सिजसमें मिनजी कानून
(्र ोइट  मिप्रवी)  और  प्रशासमिनक  कानून  शामिम# हैं।  (  ्र ोइट  एमिममिनस्ट्र ेमिटव)।  इसका  एक  मिवशेर्ष
न्यायाडिBकरण ह।ै न्याडियक और प्रशासमिनक दोनों कायn को करने के लि#ए सघंर्षI  न्यायाडिBकरण। 10

 संघर्षI  न्यायाडिBकरण के मिनणIय पूरी तरह से न्याडियक समीक्षा के दायरे में नहीं हैं। न्याडियक समीक्षा को
कुछ  प्रशासमिनक  कायn  से  स्पष्ट  रूप  से  हटा  मिदया  गया  ह।ै  इसके  अ#ावा,  व्यमिक्त  और  राज्य  के
अडिBकारिरयों के बीच मिववादों का न्यायमिनणIयन करने के लि#ए, काउंसिस# ी 'एटैट का गgन मिकया गया
था। 28. समय में बद#ाव के साथ, फ्रांस की न्यायाडिBकरण प्रणा#ी भी मिवकसिसत हुई। एक नई मित्रस्तरीय
न्यायाडिBकरण प्रणा#ी स्थामिपत की गई। पह#ा स्तर न्यायाडिBकरण प्रशासन है-प्रशासमिनक न्याया#य या
मू# न्याया#य सिजसका सभी मिवर्षय माम#ों को कवर करने वा#ा एक व्यापक अडिBकार के्षत्र है; दसूरा
स्तर  है  कोटI  एमिममिनस्ट्र ेमिटव  ी  'अपी#-एमिममिनस्ट्र ेमिटव  कोटI  ऑफ  अपी#,  सिजसका  गgन  मू#
न्याया#य से अपी#ों का फैस#ा करने के लि#ए मिकया गया है और तीसरा स्तर है काउंसिस# ी' एटैट-
कोटI  ऑफ #ास्ट रिरज़ॉटI ,  सिजसका गgन अंततः मू# न्याया#य या अपी# न्याया#य से अपी#ों का
फैस#ा करने के लि#ए मिकया गया था। हा#ांमिक, सामान्य कानून वा#े देशों के मिवपरीत, फ्रांस में अपी#ीय
न्याया#यों के पास अडिBकार से पर ेहोने के आBार पर न्याडियक समीक्षा की शमिक्त का अभाव ह।ै

 VI. दडिक्षण अफ्रीका

 29.  भारत के समान औपमिनवेभिशक मू# वा#े दडिक्षण अफ्रीका को भारत के समान काननूी प्रणा#ी
मिवरासत में मिम#ी। कई कायn के साथ और न्याडियक, अBI-न्याडियक के साथ-साथ प्रशासमिनक शमिक्तयों
की एक श्रृंख#ा का मिनवIहन करते हुए, प्रत्येक न्यायाडिBकरण अपने मू# क़ाननू की एक अनूgी रचना ह।ै
कई आ#ोचनाओ ंके लि#ए अमिकन

 भारत में,  इस तरह के न्यायाडिBकरणों की अक्सर उनकी एकरूपता,  असंगतता और अव्यवस्था की
कमी के लि#ए आ#ोचना की जाती ह।ै
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 घर#ेू दृमिष्टकोणः

 कर  मिववादों  में  तेजी  #ाने  के  लि#ए  न्यायाडिBकरण  (आई.  टी.  ए.  टी.)  की  स्थापना  की  गई  थी।
न्यायाडिBकरणों की स्थापना को संरचनात्मक बनाने के लि#ए, 42 वें संमिवBान संशोBन के माध्यम से,
शमिक्तयों के साथ-साथ अनुच्छेद  323 ए और  323 बी को भी पेश मिकया गया था।  9  जॉजI  ए.  बमIन;
एमिटने मिपकाI , फ्रांसीसी काननू का परिरचय (कू्लवर #ॉ)

 इटंरनेशन#, नीदर#ैं, 2008) पी। 58 .

 बाटI #ेट, सी. ए. हेरशॉफ, "द फ्रें च ज्यूडिभिशय# सिसस्टम" 33 सी. ए#. टी. 952 (1913)।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 संमिवBान के अनुच्छेद 323 ए या अनुच्छेद 323 बी के लि#ए संदर्शिभत ऐसे न्यायाडिBकरणों की स्थापना के
लि#ए। भारत में मित्रस्तरीय न्यायाडिBकरण प्रणा#ी फ्रांस में प्रचलि#त प्रणा#ी से मिम#ती-जु#ती ह।ै पह#ी
बार के मंचों का मू# अडिBकार के्षत्र है सिजसमें उच्च न्याया#य अपी#ीय न्याया#य के रूप में और सवqच्च
न्याया#य अंडितम न्याडियक मिनकाय ह।ै इसके अ#ावा, कनाा के संमिवBान के साथ भारत के संमिवBान
की समानता को इंमिगत करना संदभI  से बाहर नहीं है,  क्योंमिक यह सवंैBामिनक न्याया#यों को न्याडियक
समीक्षा की अंतर्दिनमिहत शमिक्त भी प्रदान करता ह।ै

 सभी अBीनस्थ न्याया#य। 31. इसलि#ए, नए और अडिBक मिवभिशष्ट न्याडियक मिनकायों की स्थापना की
आवश्यकता नई नहीं है, बन्वि€क एक यगु में फै#े मिवकास के माध्यम से मिवकसिसत हुई ह।ै

 I. प्रशासमिनक सुBार आयोग-1966

 32.  प्रशासमिनक सुBार आयोग की स्थापना मिवभिभन्न के्षत्रों के लि#ए प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण स्थामिपत
करने के लि#ए की गई थी मिवर्षय वस्तुएँ। इसने सिसमिव# सेवाओ ंकी स्थापना की सिसफारिरश की

 सिसमिव# सेवकों को मिदए गए अनुशासनात्मक दं के लि#ए न्याडियक संस्थाओ ंके रूप में न्यायाडिBकरण।

 II. वांचू समिमडित-1970

 33. वाचंू समिमडित ने कर मिववादों के शीघ्र मिनवारण के लि#ए दीवानी न्याया#यों के प्रडितस्थापन को प्रभावी
बनाने के लि#ए आयकर अपी#ीय न्यायाडिBकरण में सुBारों की सिसफारिरश की। इसने मिववादों के त्वरिरत
समाBान और मिनणIय सुमिनडि•त करने के लि#ए एक प्रत्यक्ष कर मिनपटान न्यायाडिBकरण के गgन की भी
सिसफारिरश की।

 III. उच्च न्याया#य की बकाया समिमडित की रिरपोटI-1972
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 34. न्यायमूर्तित जे. सी. शाह की अध्यक्षता वा#ी एक समिमडित ने एक आपात न्विस्थडित पर प्रकाश ा#ा।

 मिवशेर्ष रूप से सेवा माम#ों से मिनपटने के लि#ए और सरकारी कमIचारिरयों द्वारा दायर की जा रही रिरट
याडिचकाओं  को  सीमिमत  करके  उच्च  न्याया#यों  पर  बोझ  कम  करने  के  लि#ए  व्यमिक्तगत-मिवशेर्ष
न्यायाडिBकरणों की आवश्यकता ह।ै

 IV. स्वणI  सिंसह समिमडित-1976

 35. स्वणI  सिंसह समिमडित ने न्यायाडिBकरणों के मिवमिनयमन और उच्च न्याया#य और सवqच्च न्याया#य के
रिरट अडिBकार के्षत्र को कम करने के लि#ए संमिवBान में संशोBन की वका#त करके एक कट्टरपंथी दृमिष्टकोण
अपनाया।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 इस रिरपोटI  ने काननूी मिबरादरी से बहुत आ#ोचना को आकर्दिर्षत मिकया और बाद में सकीना हरिर नाथ
बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में खारिरज कर मिदया गया।

 वी. राघवन समिमडित-2002

 36. में समका#ीन मिवकास के अनुसार

 व्यावसाडियक के्षत्र में,  राघवन समिमडित का गgन  प्रडितस्पBाI-मिवरोBी प्रथाओं को मिवमिनयमिमत करने के
तरीकों का सझुाव देने के लि#ए मिकया गया था। यह समिमडित भारतीय प्रडितस्पBाI आयोग (सी. सी. आई.)
की स्थापना की सिसफारिरश की गई,  सिजसकी परिरक€पना बाजार में पयाIप्त प्रडितस्पBाI  बनाए रखने और
उपभोक्ता क€याण की रक्षा करने के लि#ए की गई थी। इसके अ#ावा, प्रडितस्पBाI अडिBमिनयम, 2002 को
बाद में अडिBमिनयमिमत मिकया गया था सिजसने प्रभावी जांच और मिनणIय के लि#ए सी. सी. आई. को सिसमिव#
न्याया#यों की कुछ शमिक्तयां प्रदान कीं।

 37. इस प्रकार न्यायाडिBकरणों को कम औपचारिरक प्रमिYयाओ ंके माध्यम से न्याय के त्वरिरत मिवतरण
को सुमिवBाजनक बनाने के लि#ए वैकन्वि€पक मागn के रूप में देखा जा सकता ह।ै

 न्यायमिनणIयन। भारत और मिवदेशी के्षत्राडिBकारों में मौजूदा न्यायाडिBकरणों की जांच से पता च#ता है मिक
वे  जमिट# मिवर्षयों  से मिनपटने  के  लि#ए सबसे  उपयकु्त हैं-ऐसे माम#े सिजनमें  तकनीकी मिवशेर्षज्ञता  की
आवश्यकता होती ह ैजैसे मिक सेवा काननू, कर काननू, कंपनी कानून या पयाIवरण कानून, आमिद।

 मिवBायी मिवकास
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 न्यायाडिBकरणः

 38.  भारत  में  संमिवBान  (42 वां  संशोBन)  अडिBमिनयम,  1976  ने  न्याय  मिवतरण  प्रणा#ी  के
न्यायाडिBकरण  का  मागI  प्रशस्त  मिकया।  संमिवBान  में  अनुच्छेद  323 ए  और  323 बी।  ये  प्रावBान
मिनम्नलि#लिखत प्रभाव से हैंः

 " भाग XIV-A: ट्र ाइब्यनू€स

 323 - ए. प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण। ( 1 ) संसद, काननू द्वारा, के प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों द्वारा
मिनणIय या परीक्षण के लि#ए प्रावBान कर सकती है

 भत— और शतn के संबंB में मिववाद और भिशकायतें

 #ोक सेवाओ ंऔर पदों पर मिनयकु्त व्यमिक्तयों की सेवा

 संघ या मिकसी राज्य के माम#ों से संबंB

 भारत के के्षत्र के भीतर या उसके अBीन कोई स्थानीय या अन्य प्राडिBकरण

 भारत सरकार या मिकसी मिनगम का मिनयंत्रण

 सरकार के स्वामिमत्व या मिनयंत्रण में।

 1 1 1993 (3) ए.  ए#. टी. 471;  यह भी देखें  - ए#. चंद्र कुमार बनाम भारत सघं  1997 (2)
एससीआर

 

 1186 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 2 ) खं (1) के अBीन बनाई गई मिवडिB -

 ( क) सघं के लि#ए एक प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण और प्रत्येक राज्य या दो या दो से अडिBक राज्यों के
लि#ए एक अ#ग प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण की स्थापना का प्रावBान;

 ( ख) अडिBकारिरता,  शमिक्तयों  (अवमानना के लि#ए दडंित करने की शमिक्त समिहत) और प्राडिBकरण को
मिनर्दिदष्ट करें जो उक्त न्यायाडिBकरणों में से प्रत्येक द्वारा प्रयोग मिकया जा सकता है; ( ग) उक्त
न्यायाडिBकरणों द्वारा अपनाई जाने वा#ी प्रमिYया (सीमा और साक्ष्य के मिनयमों के प्रावBानों समिहत) का
प्रावBान करें;
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 ( (घ) सभी न्याया#यों की अडिBकारिरता को अपवर्जिजत करता ह ैसिसवाय इसके मिक

 अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्याया#य की अडिBकारिरता, में संदर्शिभत मिववादों या भिशकायतों के संबंB
में

 खं (1);

 ( ई) ऐसे प्रत्येक प्रशासमिनक को हस्तांतरण का प्रावBान करें।

 इस तरह की स्थापना से तुरतं पह#े मिकसी भी अदा#त या अन्य प्राडिBकरण के समक्ष #ंमिबत मिकसी भी
माम#े का न्यायाडिBकरण न्यायाडिBकरण जो ऐसे न्यायाडिBकरण की अडिBकारिरता के भीतर होता यमिद
कारIवाई के कारण सिजन पर ऐसे मुकदमे या कायIवामिहयां आBारिरत होतीं, उनके बाद उत्पन्न हुआ होता।

 स्थापना;

 ( च) राष्ट्रपडित द्वारा मिदए गए मिकसी भी आदेश को मिनरस्त या संशोडिBत करता ह।ै

 अनुच्छेद 371-ी का खं (3);

 (  छ)  ऐसे पूरक,  आनुर्षंमिगक और परिरणामी प्रावBान  (शु€क के प्रावBानों समिहत)  शामिम# हैं सिजन्हें
संसद प्रभावी ढंग से काम करने के लि#ए आवश्यक समझेः

 और ऐसे न्यायाडिBकरणों द्वारा माम#ों के त्वरिरत मिनपटान और उनके आदेशों के प्रवतIन के लि#ए।

 ( 3 ) इस अनुच्छेद के प्रावBान इस संमिवBान के मिकसी अन्य प्रावBान या उस समय #ागू मिकसी अन्य
काननू में कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

 323 - बी. अन्य माम#ों के लि#ए न्यायाडिBकरण। ( 1 ) उपयकु्त

 मिवBानमं#, मिवडिB द्वारा, खं (2) में मिवमिनर्दिदष्ट सभी या मिकसी भी माम#े के संबंB में मिकसी भी मिववाद,
भिशकायत या अपराB के न्यायाडिBकरणों द्वारा मिनणIय या परीक्षण के लि#ए प्रावBान कर सकता है, सिजसके
संबंB में ऐसे मिवBानमं# को कानून बनाने की शमिक्त ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

खं (1) में मिनर्दिदष्ट माम#े मिनम्नलि#लिखत हैं -

हे#ीः
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 ( क) मिकसी भी कर का उद्ग्रहण, मिनBाIरण, संग्रह और प्रवतIन; ( ख) मिवदेशी मुद्रा, आयात और सीमा
शु€क में मिनयाIत

 सीमाएँ;

 ( ग) औद्योमिगक और श्रम मिववाद;

 ( घ) राज्य द्वारा अनुच्छेद 31-क में परिरभामिर्षत मिकसी संपलित्त या उसमें मिकसी अडिBकार के अडिBग्रहण
के माध्यम से या ऐसे मिकसी अडिBकार को समाप्त या संशोडिBत करके या कृमिर्ष भूमिम या मिकसी अन्य के्षत्र में
अडिBकतम सीमा के माध्यम से भूमिम सुBार।

 रास्ता;

 ( ई) शहरी संपलित्त पर अडिBकतम सीमा;

 ( च) संसद के मिकसी भी सदन या सदन या मिकसी राज्य के मिवBानमं# के मिकसी भी सदन के लि#ए
चुनाव, #ेमिकन अनुच्छेद 329 में मिनर्दिदष्ट माम#ों को छोड़कर और

 अनुच्छेद 329-ए;

 ( छ) का उत्पादन, खरीद, आपूर्तित और मिवतरण

 खाद्य  पदाथI  (खाद्य  डित#हन  और  ते# समिहत)  और  ऐसी  अन्य  वस्तुएँ  सिजन्हें  राष्ट्रपडित  सावIजमिनक
अडिBसूचना द्वारा इस उद्देश्य के लि#ए आवश्यक वस्तु घोमिर्षत कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओ ंकी कीमतों का
#ेख और मिनयंत्रण;

 ( ज) मिकराया, इसका मिवमिनयमन और मिनयंत्रण और मिकरायेदारी के मुद्दे

 जमींदारों के अडिBकार, स्वामिमत्व और मिहत समिहत और मिकरायेदार;

 ( i) उपखं (क) से (ज) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के संबंB में कानूनों के लिख#ाफ अपराB और
उनमें से मिकसी भी माम#े के संबंB में शु€क; ( जे) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए कोई आकन्विस्मक
माम#ा

 उपखं (ए) से (आई)।

खं (1) के अBीन बनाई गई मिवडिB -

 (  क)  न्यायाडिBकरणों  के  पदानुYम  की  स्थापना  के  लि#ए  प्रावBान;  (  ख)  अडिBकारिरता,  शमिक्तयों
(अवमानना के लि#ए दडंित करने की शमिक्त समिहत) और प्राडिBकरण को मिनर्दिदष्ट करें जो हो सकता ह ै-

 उक्त न्यायाडिBकरणों में से प्रत्येक द्वारा प्रयोग मिकया गया; रोजर मैथ्यू v.
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 (  ग) द्वारा अनुसरण की जाने वा#ी प्रमिYया  (सीमा और साक्ष्य के मिनयमों के प्रावBानों समिहत)  का
प्रावBान करना।

 न्यायाडिBकरणों ने कहा;

 (  घ)  अनुच्छेद  136  के तहत उच्चतम न्याया#य की अडिBकारिरता को छोड़कर सभी न्याया#यों की
अडिBकारिरता को बाहर कर देगा।

 के अंतगIत आने वा#े सभी या मिकसी भी माम#े के संबंB में

 उक्त न्यायाडिBकरणों की अडिBकारिरता;

 ( ङ) ऐसे न्यायाडिBकरण की स्थापना से gीक पह#े मिकसी भी न्याया#य या मिकसी अन्य प्राडिBकरण के
समक्ष #ंमिबत मिकसी भी माम#े के प्रत्येक ऐसे न्यायाडिBकरण को हस्तांतरण का प्रावBान करें जो ऐसे
न्यायाडिBकरण के अडिBकार के्षत्र में होते।

 न्यायाडिBकरण यमिद कारIवाई के कारण सिजन पर ऐसा वाद या

 कायIवाही इस आBार पर की जाती ह ैमिक इसके बाद उत्पन्न हुई थी

 स्थापना;

 ( च) इसमें ऐसे पूरक, आनुर्षमंिगक और परिरणामी शामिम# हैं

 प्रावBान (शु€क के प्रावBानों समिहत) जो उपयकु्त मिवBानमं# के प्रभावी कामकाज और शीघ्र मिनपटान
के लि#ए आवश्यक समझते हैं।

 ऐसे माम#ों द्वारा और उनके आदेशों का प्रवतIन

 न्यायाडिBकरण।

 उस समय #ागू कानून। स्पष्टीकरण। — इस अनुच्छेद में,  मिकसी भी माम#े के संबंB में  "उपयकु्त
मिवBानमं#"  का अथI  है संसद या,  जैसा भी माम#ा हो,  ऐसा राज्य मिवBानमं# जो ऐसे माम#े के
संबंB में काननू बनाने के लि#ए सक्षम हो।

 भाग 11 के प्रावBानों के अनुसार "। 39. संमिवBान के अनुच्छेद 323 ए से इसकी क्षमता को आकर्दिर्षत
करना।
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शीर्षIक,  संसद ने प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम #ागू मिकया,  प्राथमिमक उदे्दश्य के लि#ए एक मंच
मिवक€प प्रदान करना था

 मिनयमिमत सेवा अपी#ों के लि#ए अदा#तें, जो अन्यथा थीं

संवैBामिनक न्याया#यों के कामकाज को बाडिBत करना। यह पहचाना गया

उच्च न्याया#यों की परिरक€पना मुख्य रूप से महत्वपूणI  माम#ों से मिनपटने के लि#ए की गई थी।

शीर्षIक संबंBी मुद्दे और आम जनता के कानून का महत्वपूणI  प्रश्न

rtance।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 40. इसके अ#ावा, इस न्याया#य द्वारा कुछ मिवर्षयों में तकनीकी मिवशेर्षज्ञता की कमी को उजागर करने
के लि#ए कई फैस#ों में मिदशा-मिनदkश जारी मिकए गए थे

 माम#े और  इस  प्रकार  न्यायाडिBकरणों  के  माध्यम  से  ऐसे  माम#ों  के  त्वरिरत  मिनपटान  की  आसन्न
आवश्यकता ह।ै इसका संकेत एम. सी. मेहता बनाम में मिदया गया था। भारत सघं 1 2, मिक पयाIवरणीय
मिववादों की सुनवाई के लि#ए न्याडियक और तकनीकी दोनों मिवशेर्षज्ञों के साथ एक समर्दिपत न्यायाडिBकरण
आवश्यक ह।ै 41. नतीजतन, राष्ट्र ीय पयाIवरण न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 1995 और राष्ट्र ीय पयाIवरण
अपी#ीय प्राडिBकरण अडिBमिनयम, 1997 अडिBमिनयमिमत मिकए गए। हा#ाँमिक, ये ज€द ही मिववादों का त्वरिरत
समाBान प्रदान करने में असमथI  पाए गए, सिजसके लि#ए भारत के मिवडिB आयोग द्वारा सझुाए गए सुBारों
की आवश्यकता थी। इसके कारण  2010 में केव# पयाIवरण से संबंडिBत मुद्दों से मिनपटने के लि#ए एक
मिवशेर्ष त्वरिरत अदा#त के रूप में राष्ट्र ीय हरिरत न्यायाडिBकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई।

 42. इसी तरह, अनुच्छेद 323 बी उपयकु्त मिवBानमं# को न्यायाडिBकरणों द्वारा मिनणIय या परीक्षण का
प्रावBान करने के लि#ए कानून बनाने का अडिBकार देता ह।ै उक्त अनुच्छेद के खं (2) में मिनर्दिदष्ट माम#ों
के संबंB में कोई मिववाद, भिशकायत या अपराB। अनुच्छेद 323 बी (2) में मिनर्दिदष्ट माम#े मिवभिभन्न प्रकार के
माम#ों से संबंडिBत हैं सिजन्हें संसद और राज्य मिवBानमं#ों दोनों द्वारा न्यायाडिBकरण के दायरे में #ाया
जा सकता ह।ै

 न्यायाडिBकरण का न्याडियक मिवकासः
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 43. इस न्याया#य ने कई मिनणIयों के माध्यम से कहा है मिक 'न्यायाडिBकरण'  शब्द एक अBI-न्याडियक
प्राडिBकरण को संदर्शिभत करता ह।ै यह मिनBाIरिरत करने के लि#ए एक परीक्षण मिक क्या कोई मिवशेर्ष मिनकाय
केव# एक प्रशासमिनक अंग था

 कायIकारी  या  एक  न्यायाडिBकरण  इस  न्याया#य  द्वारा  जसवंत  शुगर  मिम€स  लि#मिमटे,  मेरg बनाम
#क्ष्मीचंद में मिवकसिसत मिकया गया था। यह जांचा जाना था मिक क्या मिनकाय के पास दीवानी न्याया#य
की शमिक्तयां मिनमिहत हैं या नहीं, और यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया था मिक साक्ष्य #ेने, गवाहों को बु#ाने
आमिद की शमिक्तयों वा#े मिकसी भी न्याडियक मिनकाय को न्यायाडिBकरण के रूप में वग—कृत मिकया जाना
चामिहए। 44. आर. के. जैन बनाम भारत सघं 1 में इस न्याया#य की तीन न्यायाBीशों की पीg ने वामिदयों
के मिव‹ास को संतुष्ट करने में मिनपुण एक सुरडिक्षत और मजबूत न्याय मिवतरण प्रणा#ी की आवश्यकता पर
जोर मिदया। यह आगे था

 यह उल्लेख मिकया मिक चंूमिक न्यायाडिBकरणों के सदस्य अBI-न्याडियक कायn का मिनवIहन करते हैं, 12
1986 ( 2 ) एससीसी 176

 13 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 677

 14 ( 1993 ) 4 एससीसी 119।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 यह आवश्यक है मिक उनके पास आवश्यक कानूनी मिवशेर्षज्ञता,  कुछ न्याडियक अनुभव और कानूनी
प्रभिशक्षण हो। इसके अ#ावा, चंूमिक न्यायाडिBकरणों का गgन न्याया#यों के मिवक€प के रूप में मिकया जाता
ह,ै इसलि#ए वामिदयों के मिव‹ास को बनाए रखने में उनकी प्रभावशी#ता से समझौता नहीं मिकया जा सकता
ह।ै हा#ाँमिक यह देखा गया मिक न्यायाडिBकरणों द्वारा न्याय का सही मिवतरण अभी भी एक दरूगामी मिवचार
था क्योंमिक न्याडियक समीक्षा और सवqच्च न्याया#य में अपी# के उपचार के लि#ए तंत्र था।

 अदा#त महगंी और हतोत्सामिहत करने वा#ी थी। दरूदराज के के्षत्रों के #ोगों को अक्सर भौगोलि#क और
मिवत्तीय बाBाओं के कारण मिवक#ांग होने के कारण अपी# करने का अडिBकार मिम#ा। इसलि#ए,  इस
न्याया#य द्वारा यह सुझाव मिदया गया था मिक नए मंचों को देश भर में फै#ाया जाए और बार के सदस्य

 ऐसे न्यायाडिBकरणों की संरचना में भी शामिम# मिकया जाए। न्यायाडिBकरणों के कामकाज में सुBार और
उनके कामकाज की मिनयमिमत मिनगरानी की तत्का# आवश्यकता पर भी जोर मिदया गया।

 45.  इसके बाद,  ए#.  चंद्र कुमार बनाम.  भारत संघ  ",  इस न्याया#य के सात न्यायाBीशों की एक
संमिवBान पीg ने रिरपोटn की जांच की
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 बकाया की समस्या का मिवश्लेर्षण करने वा#ी मिवशेर्षज्ञ समिमडितयों और आयोगों का गgन। मलि#मथ समिमडित
की रिरपोटI (1989-1990) का भी उले्लख मिकया गया था,

 सिजसमें यह पाया गया मिक कई न्यायाडिBकरण क्षमता,  वस्तुमिनष्ठता और न्याडियक दृमिष्टकोण की कभिथत
कमी  के  कारण  जनता  के  मिव‹ास  की  परीक्षा  में  मिवफ# रहे।  इस  न्याया#य  ने  इस  प्रकार  देश  में
न्यायाडिBकरणों  के  मानकों  को ऊपर उgाने  के  लि#ए  कgोर  उपायों  का  आह्वान  मिकया।  46.  यह  भी
दोहराया  गया  मिक  उच्च  न्याया#यों  द्वारा  न्याडियक  समीक्षा  का  बमिहष्कार  अस्वीकायI  था  और  प्रत्यक्ष
वैBामिनक अपी# प्रदान करता था

 सवqच्च न्याया#य ने आम वादी को अपी# करने के अपने अडिBकार का प्रयोग करने से रोक मिदया
क्योंमिक मिदल्ली में न्विस्थत अपी#ीय मंच कई #ोगों के लि#ए दगुIम था। सदस्यों की अ€पावडिB की आ#ोचना
करते  हुए  और  गैर-न्याडियक  सदस्यों  के  न्याडियक  अनुभव  की  कमी  के  कारण,  इस  न्याया#य  ने
न्यायाडिBकरणों का संचा#न करने वा#े सभी व्यमिक्तयों की क्षमता की समीक्षा करने के लि#ए एक मिनरीक्षण
तंत्र की स्थापना की आवश्यकता का अव#ोकन मिकया। इस प्रकार यह हुआ मिक

 सुझाव मिदया मिक सभी न्यायाडिBकरणों को न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए  'एक#
नो# मंत्रा#य' के तहत #ाया जाए, जो सबसे उपयकु्त रूप से काननू और न्याय मंत्रा#य ह।ै हा#ाँमिक,
मंत्रा#य को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी

 उपरोक्त कायn  को सौंपने  के लि#ए एक स्वतंत्र पयIवेक्षी मिनकाय की मिनयमुिक्त करना। इसके अ#ावा,
अदा#त ने कहा मिक न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के चयन, Bन के आवंटन और अन्य सभी पेचीदमिगयों की
प्रमिYया को इस तरह के एक व्यापक सगंgन द्वारा समाप्त करना होगा।

 15 ( 1997 ) 3 एससीसी 261।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 47. भारत संघ में बनाम आर. गाBंी, अध्यक्ष, मद्रास बार

 एसोसिसएशन 1 6, इस न्याया#य के पाँच न्यायाBीशों की एक संमिवBान पीg ने कंपनी (दसूरा संशोBन)
अडिBमिनयम, 2002  द्वारा जोडे़ गए कंपनी अडिBमिनयम, 1956  के भाग  I-B  और  I-C की सवंैBामिनक
वैBता की समीक्षा की।

 48. पीg ने कहा मिक यमिद न्यायाडिBकरण स्थामिपत मिकए जाते हैं

 न्याया#यों का प्रडितस्थापन, उनके पास स्वतंत्रता, सुरक्षा भी होनी चामिहए
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 और क्षमता। इसके अडितरिरक्त,  एक पारपंरिरक न्याया#य से एक न्यायाडिBकरण को अडिBकार के्षत्र के
हस्तांतरण के साथ, न्यायपालि#का के सदस्यों को न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारिरयों/सदस्यों के
रूप में शामिम# करना अमिनवायI  होगा। तकनीकी

 सदस्य केव# न्याडियक सदस्यों के अडितरिरक्त हो सकते हैं और वे भी

 केव# तभी जब मिवशेर्ष ज्ञान या ज्ञान की आवश्यकता हो। मिवशेर्षज्ञता की मिकसी भी स्पष्ट आवश्यकता के
अभाव  में  तकनीकी  सदस्यों  का  कोई  भी  समावेश  न्यायपालि#का  की  स्वतंत्रता  को  कमजोर  और
अडितYमण करने के बराबर होगा।

 49. इस न्याया#य ने यह भी कहा मिक उच्च प्रशासमिनक अनुभव

 आवश्यक  रूप  से  बेहतर  मिनणIय  में  परिरणाम  नहीं  देता  है  और  यह  मिक  न्यायाडिBकरणों  में  अडिBक
प्रशासमिनक/तकनीकी सदस्यों को शामिम# करने के माध्यम से न्यायपालि#का की स्वतंत्रता पर Bीरे-Bीरे
अडितYमण हुआ था। इसने अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक इस तरह की प्रथा की जांच की जानी चामिहए और
तदनुसार कंपनी अडिBमिनयम, 1956 (2002 में संशोडिBत) के भाग I-B और I-C में आवश्यक सुBार
मिकए जाने चामिहए, जैसा मिक मिनणIय के पैरा 120 में स्पष्ट मिकया गया है, सिजसे नीचे पुनः प्रस्तुत मिकया गया
हःै

 " 120. हम gीक करने के लि#ए आवश्यक सुBारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं

 अडिBमिनयम के भाग I-B और I-C में दोर्ष -

 ( i) केव# न्यायाBीशों और अडिBवक्ताओ ंके लि#ए मिवचार मिकया जा सकता है

 न्यायाडिBकरण  के  न्याडियक  सदस्यों  के  रूप  में  मिनयमुिक्त।  केव# उच्च  न्याया#य  के  न्यायाBीश,  या
न्यायाBीश सिजन्होंने कम से कम पांच सा# तक सिज#ा न्यायाBीश के पद पर कायI  मिकया हो या

 दस सा# तक वकी# के रूप में वका#त करने वा#े व्यमिक्त को न्याडियक सदस्य के रूप में मिनयमुिक्त के
लि#ए मिवचार मिकया जा सकता ह।ै भारतीय कंपनी कानून सेवा (काननूी शाखा) और भारतीय कानूनी सेवा
(ग्रे  I)  में अनुभव के साथ कें द्र या राज्य सरकार के तहत समहू ए या समकक्ष पद पर रहने वा#े
व्यमिक्तयों को न्याडियक सदस्यों के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए मिवचार नहीं मिकया जा सकता है जैसा मिक उप-
#ेख में मिदया गया ह।ै

 Bारा 10-एफ. ी. की Bारा (2) (सी) और (ी)। मिवशेर्षज्ञता

 16 ( 2010 ) 11 एस. सी. सी. 1 आर. गभिणत बनाम।
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साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 कंपनी मिवडिB सेवा या भारतीय मिवडिB सेवा में उन्हें सवqत्तम रूप से इसके लि#ए मिवचार करने में सक्षम
बनाएगा। तकनीकी सदस्यों के रूप में मिनयमुिक्त।

 चूंमिक एन. सी. ए#. टी. उच्च न्याया#य के कायn को संभा#ता है, इसलि#ए सदस्यों को उच्च न्याया#य के
न्यायाBीशों के समान पद और दजाI  होना चामिहए। यह सदस्यों को उच्च न्याया#य के न्यायाBीश का
वेतन और भत्ते देकर नहीं,  बन्वि€क यह सुमिनडि•त करके प्राप्त मिकया जा सकता है मिक जो व्यमिक्त उच्च
न्याया#य के न्यायाBीशों के पद, अनुभव या क्षमता में #गभग बराबर हैं, उन्हें सदस्य के रूप में मिनयकु्त
मिकया जाए। इसलि#ए, राष्ट्र ीय कंपनी मिवडिB न्यायाडिBकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए
केव# उन अडिBकारिरयों पर मिवचार मिकया जा सकता ह ैजो अके#े सडिचवों या अडितरिरक्त सडिचवों के पद पर
हैं। उप-Bारा (2) के खं (सी) और (ी) और Bारा 10-एफ. ी. की उप-Bारा (3) के खं (ए)
और (बी) जो समूह ए पद या व्यमिक्तयों में 15 सा# के अनुभव वा#े व्यमिक्तयों के लि#ए प्रावBान करते हैं।

 कें द्र या राज्य सरकार में संयकु्त सडिचव या समकक्ष पद Bारण करने वा#े, न्यायाडिBकरण के सदस्यों के
रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्य होने के कारण, अमान्य हैं।

 एक "तकनीकी सदस्य" उस के्षत्र में एक अनुभव का अनुमान #गाता है सिजससे न्यायाडिBकरण संबंडिBत
ह।ै भारतीय कंपनी मिवडिB सेवा का कोई सदस्य सिजसने #ेखा शाखा के साथ काम मिकया हो या अन्य
मिवभागों में अडिBकारी सिजन्होंने संयोग से कंपनी कानून के मिकसी पह#ू से मिनपटा हो,  उन्हें तकनीकी
सदस्यों के रूप में मिनयकु्त करने के लि#ए योग्य "मिवशेर्षज्ञ" नहीं माना जा सकता ह।ै

 इसलि#ए उप-Bारा (3) के खं (ए) और (बी) नहीं हैं।

 वैB ह।ै

 उप-Bारा (3) के खं (च) के पह#े भाग में यह प्रावBान मिकया गया है मिक मिवज्ञान, प्रौद्योमिगकी में 20
वर्षn का मिवशेर्ष ज्ञान या व्यावसाडियक अनुभव रखने वा#ा कोई भी व्यमिक्त, अथIशास्त्र, बैंबिंकग, उद्योग को
कंपनी कानून में मिवशेर्षज्ञता वा#े व्यमिक्त माना जा सकता ह।ै

 कंपनी मिवडिB न्यायाडिBकरण में तकनीकी सदस्यों के रूप में मिनयकु्त मिकया जाना अमान्य ह।ै

 क्षमता, सत्यमिनष्ठा, प्रडितष्ठा और मिवशेर्ष ज्ञान और [2019] 16 एस. सी. आर. से कम का व्यावसाडियक
अनुभव रखने वा#े व्यमिक्त।

 

जेपीआरईएमई अदा#त की रिरपोटI
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 औद्योमिगक मिवत्त, औद्योमिगक प्रबंBन में पंद्रह वर्षI ,

 औद्योमिगक पनुर्दिनमाIण, मिनवेश और #ेखा,

 हा#ाँमिक मिवशेर्षज्ञता रखने वा#े व्यमिक्तयों के रूप में माना जा सकता है

 तकनीकी के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए मिवचार मिकए जाने के लि#ए पात्र सदस्य।

vi) खं (छ) में मिनर्दिदष्ट व्यमिक्तयों की शे्रणी के संबंB में

 उप-Bारा (3) के लि#ए कम से कम पाँच वर्षI  का अनुभव मिनर्दिदष्ट मिकया जाना चामिहए।

(ii) केव# ख (सी), (ी), (ई), (जी), (एच) और इसके बाद का भाग

 या भारतीय कंपनी काननू में अडितरिरक्त सडिचव सेवा और भारतीय कानूनी सेवा पर मिवचार मिकया जा
सकता ह।ै

 तकनीकी सदस्यों के रूप में मिनयमुिक्त के उद्देश्यों के लि#ए न्यायाडिBकरण।

iii) पांच सदस्यीय चयन समिमडित के बजाय

 अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाBीश (या उनके नामिमत)

 और मिवत्त मंत्रा#य के दो सडिचव और

 कंपनी कायI  और मंत्रा#य में सडिचव श्रम और मिवडिB मंत्रा#य में सडिचव और

 Bारा 10-एफएक्स में उसिल्ललिखत सदस्यों के रूप में न्याय,

 चयन समिमडित को मोटे तौर पर मिनम्नलि#लिखत पर होना चामिहएः

 पंमिक्तयाँः

 ए। भारत के मुख्य न्यायाBीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

 ( एक मिनणाIयक वोट के साथ);

 बी। उच्चतम न्याया#य का वरिरष्ठ न्यायाBीश या मुख्य न्यायाBीश

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीश-सदस्य;

 सी। मिवत्त और कंपनी मंत्रा#य में सडिचव

 माम#ों के सदस्य; और
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 ी। काननू और न्याय मंत्रा#य में सडिचव

 सदस्य।

ix) तीन सा# के कायIका# को एक में बद# मिदया जाएगा

 सात या पाचँ वर्षI  की अवडिB के लि#ए पात्रता के अBीन

 एक और कायIका# के लि#ए मिनयमुिक्त। ऐसा इसलि#ए है क्योंमिक आर मैथ्यू v में मिवशेर्षज्ञता प्राप्त करने के
लि#ए काफी समय की आवश्यकता होती ह।ै

साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 संबंडिBत के्षत्र। तीन सा# का कायIका# बहुत कम होता है और जब तक सदस्य आवश्यक #क्ष्य प्राप्त
कर #ेते हैं।

 ज्ञान, मिवशेर्षज्ञता और दक्षता, एक कायIका# समाप्त हो जाएगा। इसके अ#ावा 65 वर्षI  की सेवामिनवृलित्त
की आयु के साथ तीन वर्षI  की उक्त अवडिB को उन व्यमिक्तयों के लि#ए तयैार मिकया गया है जो सेवामिनवृत्त
हो चुके हैं या ज€द ही सेवामिनवृत्त हो रहे हैं और इन न्यायाडिBकरणों को इस रूप में माने जाने के लि#ए
प्रोत्सामिहत करता है सेवामिनवृलित्त के बाद के आश्रय स्थ#। यमिद इन न्यायाडिBकरणों को प्रभावी ढंग से
और कुश#ता से काम करना है तो उन्हें यवुा सदस्यों को आकर्दिर्षत करने में सक्षम होना चामिहए सिजनके
पास उडिचत अवडिB होगी।

 सेवा करते हैं।

 Bारा 10-एफ. ई. का दसूरा प्रावBान राष्ट्रपडित और सदस्यों को अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में पद Bारण
करते हुए अपने मू# संवगI/मंत्रा#य/मिवभाग के साथ ग्रहणाडिBकार बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जो
सदस्यों की स्वतंत्रता के लि#ए अनुकू# नहीं होगा। के रूप में मिनयकु्त कोई भी व्यमिक्त

 सदस्य को पूरी तरह से अ#ग होने के लि#ए तयैार रहना चामिहए।

 स्वयं कायIकारी से। इसलि#ए ग्रहणाडिBकार नहीं हो सकता है

 एक वर्षI  की अवडिB से अडिBक।

 भारत के मुख्य न्यायाBीश। सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए प्रशासमिनक सहायता मिवडिB और न्याय मंत्रा#य
से होनी चामिहए। न ही
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 न्यायाडिBकरण और न ही उनके सदस्य संबंडिBत प्रायोजक या माता-मिपता से सुमिवBाएं मागंेंगे या प्रदान
मिकए जाएंगे।

 संबंडिBत मंत्रा#य या मिवभाग। न्यायाडिBकरण की दो सदस्यीय पीgों में हमेशा एक न्याडियक सदस्य होना
चामिहए। जब भी कोई बड़ा या मिवशेर्ष

 पीgों का गgन मिकया जाता ह,ै तकनीकी की संख्या सदस्य न्याडियक सदस्यों से अडिBक नहीं होंगे।

मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम भारत सघं

नव-मिनर्दिमत राष्ट्र ीय कर न्यायाडिBकरण को मिनरस्त करनाराष्ट्र ीय कर न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2005 में
यह पाया गया मिक

सी 1.

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 सदस्यों की मिनयमुिक्त की प्रमिYया और सेवा की शतx उन न्याया#यों के न्यायाBीशों के समान होनी चामिहए
सिजन्हें न्यायाडिBकरणों द्वारा प्रडितस्थामिपत करने की मांग की गई थी।

 न्यायाडिBकरण जो पह#ी बार के न्याया#यों को प्रडितस्थामिपत करते थे और जो उच्च न्याया#यों के
अBीनस्थ नहीं थे। 52. यह भी दोहराया गया मिक मिदल्ली में अपनी सीट के साथ एक न्यायाडिBकरण की
स्थापना से देश के अन्य मिहस्सों के वामिदयों को कमिgनाई हो सकती ह।ै

 देश, उन्हें न्याय तक सुमिवBाजनक पहँुच से वंडिचत करना। इसके अ#ावा, न्याया#य ने कहा मिक उनकी
स्वतंत्रता और मिनष्पक्षता को बनाए रखने के लि#ए कें द्र सरकार के लि#ए न्यायाडिBकरण के सदस्यों पर कोई
प्रशासमिनक मिनयंत्रण रखना अनुडिचत होगा।

 53. मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम भारतीय संघ (2015) 1 8,

 मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण  (एन.  सी.  ए#. ए.  टी.)  को चनुौती दी गई। मिद#चस्प बात यह है मिक
कंपनी  अडिBमिनयम, 2013  के अध्याय  XXVII  यानी Bारा  407  की जांच करते समय  434  में,  इस
न्याया#य ने अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक यद्यमिप एन. सी. ए#. टी. और एन. सी. ए#. ए. टी. की स्थापना
असंवैBामिनक नहीं थी,  #ेमिकन  आर.  गांBी  (उपयुIक्त)  के  कथन  के  अनुसार दोर्षों को दरू  करने  की
आवश्यकता थी।
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 54. अंत में, गुजरात में ऊजाI मिवकास लि#मिमटे बनाम. एस्सार पावर लि#मिमटे 19

 18 ( 2015 ) 8 एससीसी 583। 19 ( 2016 ) 9 एससीसी 103।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 इस संबंB में मिकया गया। इसके अनुसरण में, भारत के मिवडिB आयोग ने अपनी 272 वीं रिरपोटI  'भारत के
वैBामिनक  ढाचें  का  आक#न'  शीर्षIक  से  प्रकाभिशत  की  ह।ै  भारत  में  न्यायाडिBकरणों  ने  भारत  में
न्यायाडिBकरण के संबBं में वैBामिनक ढाचें का मिवस्तृत मिवश्लेर्षण मिदया।

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017: यह मिवडिBसम्मत है

 पृष्ठभूमिम

 55.  वतIमान माम#ों में प्राथमिमक चुनौती मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  की ह।ै हा#ाँमिक यह अडिBमिनयम
कभिथत रूप से देने के लि#ए था

 "मिवत्तीय वर्षI  2017-18 के लि#ए कें द्र सरकार के मिवत्त प्रस्तावों" का प्रभाव #ेमिकन इसके भाग XIV में
शामिम# हैंः

 "कें द्रीय अडिBमिनयमों में संशोBन" को प्रभावी बनाने के लि#ए व्यापक प्रावBान

 न्यायाडिBकरणों और अन्य प्राडिBकरणों के मिव#य और अध्यक्षों,  सदस्यों आमिद की सेवा की शतn का
प्रावBान करना।  56. मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के भाग  XIV की जांच से पता च#ता है मिक कैसे Bारा
158  से  182  के  आBार  पर,  संसद  ने  पच्चीस  कें द्रीय  अडिBमिनयमों  में  संशोBन  मिकया  है  जो  कई
न्यायाडिBकरणों की नींव बनाते हैं। यह मिवद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत मिकया गया ह,ै ये

 संशोBन इस न्याया#य द्वारा अपने पूवI  मिनणIयों में मिनBाIरिरत सिसद्धांतों के अनुरूप न्यायाडिBकरणों के
कामकाज को तकI संगत बनाने का प्रयास करते हैं।

 57. भाग-XIV की Bारा 158 से 182 व्यापक रूप से समान सामग्री में हैं, सिसवाय इसके मिक प्रत्येक
Bारा एक अ#ग न्यायाडिBकरण से संबंडिBत ह।ै इसके लि#ए

 सिजस तरह से संसद ने एक #क्ष्य प्राप्त करने की कोभिशश की ह ैउसे समझें

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों की योग्यता, मिनयमुिक्त, पद की अवडिB,
वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयमों और शतn का एक समान स्वरूप, मिवत्त
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अडिBमिनयम, 2017 के भाग XIV की Bारा 158 और 173 को स्पष्ट रूप से पनुः प्रस्तुत करने के लि#ए
पयाIप्त होगा। Bारा 173 इस प्रकार हःै

 " I. सिसनेमेटोग्राफ अडिBमिनयम, 1952 में संशोBन

 " 5 ई. इस अडिBमिनयम में कुछ भी मिनमिहत होने के बावजूद, योग्यता, मिनयमुिक्त, पद की अवडिB, वेतन और
भत्ते, त्यागपत्र, मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयम और शतx [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य

 अध्याय VI के भाग XIV के प्रारभं के बाद मिनयकु्त मिकया गया

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017,  उस अडिBमिनयम की Bारा  184 के प्रावBानों द्वारा शासिसत होगाः बशतk  मिक
अध्यक्ष और सदस्य

अध्याय VI के भाग XIV के प्रारभं से पह#े मिनयकु्त

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017, द्वारा शासिसत होता रहगेा

 इस अडिBमिनयम और उसके तहत बनाए गए मिनयमों के प्रावBान जैसे मिक

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 के प्रावBान नहीं आए थे

 ब#पूवIक "। .

 58. इसके अ#ावा, भाग XIV में कुछ अनुभाग भी समामेलि#त मिकए गए हैं।

न्यायाडिBकरण। Bारा 158 को नीचे ऐसी Bाराओ ंके रूप में पनुः प्रस्तुत मिकया गया है जो Bारा के तत्वों
के अ#ावा समामे#न को भी प्रभामिवत करती हैंः

 मिववाद अडिBमिनयम, 1947, - ( क) Bारा 7 क में, उप-Bारा (1) के बाद, मिनम्नलि#लिखत उप-Bारा
जोड़ी जाएगी, अथाIत्ः

 " ( 1 ए) कें द्रीय सरकार द्वारा गमिgत औद्योमिगक न्यायाडिBकरण
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 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017, अडिBकार के्षत्र, शमिक्तयाँ और प्राडिBकरण Bारा 7 ी में मिनर्दिदष्ट न्यायाडिBकरण
को प्रदत्त

 कमIचारी भमिवष्य मिनडिB और मिवमिवB प्रावBान अडिBमिनयम,

 1952 ( 19 1952) "। ;

 ( ख) Bारा 7 सी के बाद मिनम्नलि#लिखत Bारा जोड़ी जाएगी -

 अथाIत्ः " 7 ी. पीgासीन अडिBकारी की योग्यता, मिनयम और सेवा की शतx। - इस अडिBमिनयम में कुछ
भी मिनमिहत होने के बावजूद,

 योग्यता, मिनयमुिक्त, पद की अवडिB, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयम
और शतx

 द्वारा मिनयकु्त औद्योमिगक न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारी

 Bारा 7 ए की उप-Bारा (1) के तहत कें द्र सरकार,

 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारभं के बाद

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017, Bारा के प्रावBानों द्वारा शासिसत होगा

 184 उस अडिBमिनयम के बार ेमेंः

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 बशतk मिक इससे पह#े मिनयकु्त पीgासीन अडिBकारी मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV
का प्रारभं इस अडिBमिनयम के प्रावBानों और उसके तहत बनाए गए मिनयमों द्वारा शासिसत होता रहेगा, जैसे
मिक Bारा 184 के प्रावBान।

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 #ागू नहीं हुआ था।

 59. इन समान शब्दों वा#ी Bारा 158 से 182 में ध्यान देने योग्य दो महत्वपूणI  अभिभव्यमिक्तयाँ हैं। सबसे
पह#े, ऐसा हर सेक्शन ख#ुता है

 एक गैर-अस्थाई खं के साथ और यह प्रावBान करता है मिक  "में कुछ भी मिनमिहत होने के बावजूद.
अडिBमिनयम के बाद मिनयकु्त अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यता, मिनयमुिक्त,
पद की अवडिB, वेतन और भते्त, इस्तीफा, मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयम और शतx।
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 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  के अध्याय  VI  के भाग  XIV  का प्रारभं उस अडिBमिनयम की Bारा  184  के
प्रावBानों द्वारा शासिसत होगा। दसूरा, मिवत्त अडिBमिनयम की Bारा 184 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के साथ-
साथ संशोडिBत मिकए गए अन्य पच्चीस अडिBमिनयमों में अन्य सभी प्रावBानों को दरमिकनार करती ह।ै

 60. Bारा 184 को #ागू करने में मिवBाडियका के इरादे का आ#ोचनात्मक मिवश्लेर्षण करने के लि#ए, तुरतं
पूवIवत— का संदभI मिदया जाना चामिहए।

 Bारा  183  जो  "न्यायाडिBकरणों,  अपी#ीय  न्यायाडिBकरणों  और  अन्य  प्राडिBकरणों  के  अध्यक्षों  और
सदस्यों की सेवा की शतx" शीर्षIक वा#े अडिBमिनयम के उप-भाग 'एस' में पाई जाती ह।ै चूँमिक Bारा 183
और 184 को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता होगी, दोनों को नीचे पुनः प्रस्तुत मिकया गया हःै

 " एस.-अध्यक्ष की सेवा की शतx न्यायाडिBकरणों के सदस्य, अपी#

 न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण

 183. Bारा 184 का अनपु्रयोग। - आgवीं अनुसूची के कॉ#म (3) में मिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों के प्रावBानों
में इसके मिवपरीत कुछ भी होने के बावजूद, मिनयत मिदन से Bारा  184 के प्रावBान अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,
अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन  अडिBकारी  या न्यायाडिBकरण के  सदस्य,  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, अन्य प्राडिBकरणों पर #ागू होंगे। उक्त अनुसूची के स्तंभ (2):

 बशतk मिक Bारा 184 के प्रावBान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन
अडिBकारी या, जैसा भी माम#ा हो, 16 एस. सी. आर. पर #ागू नहीं होंगे।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिनयत मिदनसँ gीक पमिहने एहन पद Bारण करवै#ा सदस्य।

 184. योग्यता, मिनयमुिक्त, कायIका# और शतx

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के
सदस्य, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, आgवीं अनुसूची के कॉ#म (2) में मिनर्दिदष्ट
अन्य  प्राडिBकरणः  बशतk  मिक  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन
अडिBकारी या

 न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या अन्य प्राडिBकरण का सदस्य कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए
मिनयमों में मिनर्दिदष्ट अवडिB के लि#ए पद Bारण करगेा, #ेमिकन सिजस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करगेा,
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उससे पांच सा# से अडिBक नहीं होगा और पनुर्दिनयमुिक्त के लि#ए पात्र होगाः बशतk  मिक कोई भी अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष,

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य कें द्र द्वारा बनाए गए मिनयमों में
मिनर्दिदष्ट आय ुप्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद Bारण करेंगे।

 सरकार जो इससे अडिBक नहीं होगी,

 (  क)  अध्यक्ष,  अध्यक्ष  [प्रडितभूडित अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष या पीgासीन  अडिBकारी]  के
माम#े में,

 सत्तर वर्षI  की आय;ु

 ( ख) औद्योमिगक न्यायाडिBकरण के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी के माम#े में

 कें द्र सरकार और ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण द्वारा गमिgत] या मिकसी अन्य सदस्य की आयु

 साg-सात वर्षIः

 ( 2 ) न तो वेतन और भत्ते और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य मिनयम और शतx, अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन  अडिBकारी  या  न्यायाडिBकरण  के  सदस्य,  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण या, रोजर मैथ्यू के रूप में।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 माम#ा हो सकता ह,ै अन्य प्राडिBकरण उनकी मिनयमुिक्त के बाद उनके नुकसान के लि#ए भिभन्न हो सकते हैं।

 61. इसके अ#ावा, कें द्र सरकार ने उपरोक्त प्रावBानों के तहत अपनी शमिक्तयों का कभिथत प्रयोग करते
हुए 'न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की
सेवा की अन्य शतx) मिनयम, 2017' (संके्षप में "मिनयम") को अडिBसूडिचत मिकया ह।ै

 याडिचकाकताIओ ंका माम#ाः

 62.  अडिBकांश व्यमिक्तगत माम#ों में अभिभवचन  और तकI समान और अडितव्यापी होते हैं। इसलि#ए,
संडिक्षप्तता के लि#ए, यह नहीं है

 प्रत्येक वकी# की प्रस्तुडितयों को व्यमिक्तगत रूप से संदर्शिभत करना आवश्यक ह।ै हा#ांमिक, मोटे तौर पर,
याडिचकाकताIओ ंने मिवत्त अडिBमिनयम 2017 की 8 वीं और 9 वीं अनुसूडिचयों के साथ पढे़ गए भाग XIV की
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वैBता पर सवा# उgाया है,  जो मिक असवंैBामिनक,  मनमाना,  मिवBायी शमिक्त के रगंीन प्रयोग में और
संमिवBान के मू# ढाचें के लि#ए अपमानजनक ह।ै

 63. याडिचकाकताIओ ंकी ओर से सबसे प्रमुख तकI  यह है मिक भाग-14 को मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 का
मिहस्सा नहीं बनाया जा सकता था और न ही बनाया जाना चामिहए था क्योंमिक उक्त भाग को 'Bन मिवBेयक'
के रूप में वग—कृत नहीं मिकया जा सकता ह।ै अनुच्छेद 110 के शब्दों पर जोर मिदया गया जो उन मिब#ों
की अनुमडित देता है

 सिजनमें  "केव#" प्रावBान हैं जो खं (ए) से (जी) की सीमा के भीतर आते हैं, सिजन्हें  "Bन मिवBेयक"
माना जाएगा। भाग XIV को शामिम# करने के आBार पर, मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की संपूणIता अनुच्छेद
110 के तहत एक 'Bन मिवBेयक' के रूप में अपना रगं खो मिदया है और इसलि#ए अनुच्छेद 107 के तहत
राज्य सभा की सहमडित के मिबना इसका पारिरत होना इसे मिवBायी योजना के अडिBकार से बाहर कर देता
ह।ै

 संमिवBान में मिवचार मिकया गया।

 64. मिवद्वान वकी#ों ने अनुच्छेद 110 (1) के तहत "केव#" अभिभव्यमिक्त के महत्व को ब# देने के लि#ए
संमिवBान सभा की बहसों पर दृढ़ता से भरोसा मिकया। वे एक माम#ा बनाना चाहते हैं मिक इस तरह के
वाक्यांश को जानबझूकर शामिम# मिकया गया था

 भारत सरकार अडिBमिनयम, 1935 की Bारा  37 से सचेत रूप से हटकर संमिवBान। मिवत्त अडिBमिनयम,
2017 में भाग XIV को शामिम# करने को छ#ावरण और एक रगंीन अभ्यास के रूप में मिदखाया गया है
और याडिचकाकताIओ ंका कहना है मिक राज्यसभा को दरमिकनार करने का इस तरह का अप्रत्यक्ष तरीका
अस्वीकायI  ह।ै इस न्याया#य के समक्ष एक बड़ा मिववरण प्रस्तुत मिकया गया था, जो कें द्र सरकार का है,
जो [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत परिरकन्वि€पत मिद्वसदनीय मिवBानमं# के चरिरत्र और सार को कम
करता ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 संमिवBान; और इस न्याया#य के हस्तके्षप की मागं कानून के सार की जांच के माध्यम से की गई थी न
मिक केव# स्वीकृडित के माध्यम से।

 #ोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 (3) के तहत मिदए गए नामकरण का।
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 65. याडिचकाकताIओ  ंके वकी#ों द्वारा एक सूक्ष्म तकI  को भी आगे बढ़ाया गया, सिजन्होंने इस बात पर
प्रकाश ा#ा मिक न्यायाडिBकरण संमिवBान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी द्वारा शासिसत होते हैं और
इस संबंB में अडिBमिनयमिमत कानूनों को Bन मिवBेयकों के रूप में वग—कृत नहीं मिकया जा सकता ह।ै इसके
अ#ावा,  संसद न्यायाडिBकरणों में परिरवतIन करने में अपनी क्षमता का पता संमिवBान की सूची  III  की
प्रमिवमिष्ट 11-ए से #गा सकती ह ैजो न्याय के प्रशासन से संबंडिBत ह,ै न मिक मिवत्तीय।

 मिवर्षय हैं।

 66.  भाग  XIV  को मिवभिभन्न अब-मिनन्विष्Yय पीgासीन अडिBकारिरयों और सदस्यों की सेवाओ  ंको समाप्त
करने के प्रभाव के लि#ए भी आरोमिपत मिकया गया था।

 न्यायाडिBकरण, सिजसे न्यायपालि#का की स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष हस्तके्षप होने का दावा मिकया गया था।

 67. मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 (1), जहां तक यह कें द्र सरकार को प्रावBान करने के
लि#ए मिनयम बनाने का अडिBकार देती है

 योग्यता और मिनयमुिक्त की प्रमिYया, सेवा की शतn, शतn और वेतन को अत्यडिBक के दषु्प्रभाव से पीमिड़त
होने के लि#ए तकI  मिदया गया था।

 प्रडितमिनडिBमण्#। यह कहा गया था मिक उक्त प्रावBान सभी न्याडियक सुरक्षा उपायों को हटा देता है और
न्यायाडिBकरणों को सबसे बडे़ वादी, राज्य की सनक और इच्छाओ  ंके लि#ए उत्तरदायी बनाता ह।ै यह
न्याय के प्रशासन को प्रभामिवत करने के अ#ावा संमिवBान के लिख#ाफ होने के रूप में तकI मिदया गया था।
वैकन्वि€पक रूप में, वकी#ों ने यह भी तकI मिदया मिक Bारा 184 के तहत मिनयमों का वतIमान मिनमाIण मू#
अडिBमिनयम और इस न्याया#य द्वारा मिनणIयों के एक समहू में व्यक्त बाध्यकारी उमिक्त के अडिBकार से बाहर
था।

 68.  इसके  अ#ावा,  द#ी#ों  के  दौरान,  न्यायाडिBकरणों  के  प्रशासन  में  मिवभिभन्न  अन्य  कमिमयों  और
मिवरोBाभासों और इस न्याया#य को सीBी अपी# प्रदान करने जैसी कुछ मिवसंगडितयों को उजागर मिकया
गया,  सिजन्हें  संमिवBान  की भावना के  लिख#ाफ बताया  गया था।  याडिचकाकताIओं ने मिवत्त अडिBमिनयम,
2017  के  अडिBकारों  को  चुनौती  देने  के  अ#ावा  राज्य  को  काननूों  का  'न्याडियक  प्रभाव  मू€यांकन'
अमिनवायI  रूप से करने का मिनदkश देने के लि#ए भी अनुरोB मिकया।

 भारत के माम#े का संघः

 69. दसूरी ओर, मिवद्वान महान्यायवादी ने 40 से अडिBक वैBामिनक न्यायाडिBकरणों के अन्विस्तत्व की ओर
उत्साहपूवIक ध्यान आकर्दिर्षत मिकया। आयोग, और भारत सरकार के तहत काम करने वा#े प्राडिBकरण,
रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 सिजनमें से प्रत्येक को एक अ#ग अडिBमिनयम के तहत स्थामिपत मिकया गया है और मिनयमों के अ#ग-
अ#ग  सेट  द्वारा  शासिसत  ह।ै  परिरणामस्वरूप,  मिवभिभन्न  न्यायाडिBकरणों  में  सदस्यों  और  पीgासीन
अडिBकारिरयों की सेवा की शतx, मिनयमुिक्त के तरीके, कायIका# आमिद एक दसूर ेसे काफी भिभन्न मिदखाई मिदए,
सिजससे  कई  मिवसंगडितयां  और  मिवकृडितयां  पैदा  हुई।ं  उन्होंने  कई  उदाहरण  मिदए;  जैसे  मिक  कैसे  कुछ
आयोगों/न्यायाडिBकरणों के सदस्यों को सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों का दजाI प्राप्त है, जबमिक ऋण
वसू#ी न्यायाडिBकरण के सदस्यों जैसे अन्य को केव# सिज#ा न्याया#य के न्यायाBीशों के बराबर रखा
गया ह।ै इसी तरह, आई. टी. ए. टी. में एक बार मिनयकु्त होने वा#ा व्यमिक्त सेवामिनवृलित्त की आय ुतक जारी
रह सकता ह,ै #ेमिकन व्यमिक्तयों का कायIका# ए. पी. टी. ई. ए#. में मिनयकु्त होने की अवडिB केव# तीन
वर्षI  थी। महान्यायवादी ने इस तरह की मिवसगंडितयों को मसौदा त्रुमिटयों के रूप में सिजम्मेदार gहराया और
#ागू मिनयमों को सवु्यवन्विस्थत और सामंजस्यपूणI  बनाने की आवश्यकता पर जोर मिदया,  जो मिक मिवत्त
अडिBमिनयम, 2017 के माध्यम से मिकया गया था।

 70.  उन्होंने संवैBामिनक न्याया#य के न्यायाBीशों की न्विस्थडित और उनके समकक्ष पद में अंतर्दिनमिहत
मिवरोBाभास पर भी प्रकाश ा#ा।

 ऐसे न्यायाडिBकरणों और मिनयामक मिनकायों के सदस्य और पीgासीन अडिBकारी। यह तकI  मिदया गया था
मिक हमारे संवैBामिनक ढांचे में दोनों के अ#ग-अ#ग कायI  और भूमिमकाएँ हैं। जबमिक उच्चतम न्याया#य में
31 न्यायाBीशों की संख्या थी  (जब माम#े पर बहस की गई थी), उन्होंने बताया मिक  50 से अडिBक
पदाडिBकारी हैं जो एक न्यायाBीश की सेवा की शतn का आनंद #े रहे हैं।

 उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीश और 150 से अडिBक ऐसे पदाडिBकारी सिजन्होंने

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के बराबर #ाया गया। इस तरह की प्रथा के परिरणामस्वरूप न्याय के
प्रशासन में उत्पन्न होने वा#ी कई समस्याओ ंको दजI  करने के बाद, उन्होंने 'वेतन' और 'भत्तों' से 'रैंक'
और 'न्विस्थडित' को अ#ग रखने की आवश्यकता की वका#त की।

 71. मिवद्वान महान्यायवादी ने आगे पारिरत आदेश पर भरोसा मिकया

 राजीव गगI  बनाम में इस न्याया#य द्वारा। भारत सघं  (2017  का ब्€यू.  पी.  संख्या  120)  ने  08
फरवरी, 2013 को मिनदkश मिदया मिक कें द्र द्वारा मिनणIय लि#या जाए।

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों में सेवा शतn की एकरूपता पर सरकार। रिर#ायंस को दसूरी प्रशासमिनक समिमडित
की 13 वीं रिरपोटI  में भी रखा गया था।

 सुBार आयोग ने अप्रै# 2009 में प्रस्तुत मिकया सिजसने मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों में सेवा शतn में अडिBक
एकरूपता की सिसफारिरश की। यह बताया गया मिक वास्तव में,  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण
और अन्य प्राडिBकरण (सेवा की शतx)  मिवBेयक, 2014 को 14 फरवरी, 2014 को राज्यसभा में पेश
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मिकया गया था, #ेमिकन मिकसी भी तरह से इसे पारिरत नहीं मिकया जा सका। इनमें से प्रत्येक न्यायाडिBकरण
के लि#ए अ#ग-अ#ग संशोBन पेश करना भारी और अव्यावहारिरक होता, इसके अ#ावा कई मिवसगंडितयां
होतीं। परिरणामस्वरूप, उन्होंने प्रस्तुत मिकया मिक एक समग्र दृमिष्टकोण लि#या गया था और [2019] 16
एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

सामंजस्यपूणI रूप से एकरूपता #ाने के लि#ए एक# अडिBमिनयम #ागू करने की मांग की गई थी। 72.
संघ की ओर से याडिचकाकताIओ ंकी द#ी#ों का मिवस्तार से खंन मिकया गया। यह प्रस्तुत मिकया गया था
मिक यह एक तय सिसद्धांत है

 संवBैामिनक व्याख्या सिजसमें समंिवBान की शतx शामिम# हैं, अनुच्छेद 110 (1) के खं (ए) से (जी) की
व्याख्या उनके व्यापक आयाम में की जानी चामिहए, सिजसके परिरणामस्वरूप जब मखु्य अडिBमिनयम में

एक 'मनी मिब#' का प्रमखु चरिरत्र, उसमें आकन्विस्मक और उसमें ा#े गए सभी माम#े भी एक 'मनी मिब#'
के रगं और मिवशेर्षता को आकर्दिर्षत करेंगे।

 ' Bन मिब# '।

 73. वैकन्वि€पक रूप से, उन्होंने यह तकI  देने के लि#ए अनुच्छेद 110 के खं (3) की सहायता #ी मिक
#ोकसभा का अध्यक्ष अंडितम और एकमात्र ह।ै

मिकसी मिवBेयक की प्रकृडित पर मिनणIय #ेने के लि#ए संवैBामिनक प्राडिBकरण को अनुच्छेद 109 के तहत
पेश करने की मांग की गई। इस तरह का मिनणIय अंडितम था और इसलि#ए मिकसी भी न्याया#य द्वारा मिकसी
भी न्याडियक समीक्षा के अBीन नहीं था; अन्यथा अध्यक्ष द्वारा मिवBानों और प्रमाणन को पारिरत करने की
ऐसी कवायद "संसद में कायIवाही" थी और इसलि#ए अनुच्छेद 122 (1) को देखते हुए इस न्याया#य के
समक्ष "प्रश्न में नहीं बु#ाया जा सकता था"।

 74. दोनों पक्षों ने व्यापक रूप से माम#े के कानून पर भरोसा मिकया ह ैऔर

 उनकी संबंडिBत द#ी#ों को सामिबत करने के लि#ए सवंैBामिनक इडितहास। जब भी आवश्यक हो, उसी के
प्रासंमिगक भागों को इस मिनणIय के बाद के भागों में संदर्शिभत मिकया जा रहा ह।ै

 इटंर#ोक्यूटरी आदेशों के बार ेमें संडिक्षप्त जानकारीः
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 75. एसए#पी (सी) संख्या 15804/2017 में सनुवाई के दौरान दायर सझुावों पर मिवचार करने के
बाद, इस न्याया#य ने 9 फरवरी 2018 को एक अंतरिरम आदेश पारिरत मिकया, सिजसमें सझुाव मिदया गयाः

 " 1. खोज-सह-चयन की संरचना को बनाए रखना

 न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरणों की अनुसूची के कॉ#म 4 में मिनBाIरिरत
समिमडित (योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शतx)

 अध्यक्ष/न्याडियक सदस्यों और प्रशासमिनक सदस्यों दोनों के संबंB में) मिनयम, 2017। ए.

 न्याडियक/प्रशासमिनक दोनों सदस्यों के संबंB में इस ब्€यू. पी. के #ंमिबत रहने के दौरान एक अंतरिरम
खोज-सह-चयन समिमडित का गgन करने का मिनदkश

 इसके अंतगIतः

आर मैथ्यू बनाम। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ए। भारत के मुख्य न्यायाBीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

 बी। कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष -

 सदस्य

 सी। सरकार द्वारा नामिमत दो सडिचव

 भारत-सदस्य

 अध्यक्ष पद पर मिनयमुिक्त मिकसके द्वारा की जाएगी

 भारत  के  मुख्य  न्यायाBीश  द्वारा  नामांकन। न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय  न्यायाडिBकरण  और  अन्य
प्राडिBकरणों  (योग्यता,  अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शतx)  मिनयम, 2017  की अनुसूची के
कॉ#म 5 में मिनBाIरिरत 3 सा# के कायIका# पर रोक #गा दें।

 सभी के पद का कायIका# तय करने के लि#ए एक और मिनदkश

 उपयुIक्त अंतरिरम खोज-सह-चयन समिमडित द्वारा चुने गए और परिरणामस्वरूप मिनयकु्त मिकए गए 5

 वर्षn से। के अनुसरण में की जाने वा#ी सभी मिनयमुिक्तयाँ

 अंतरिरम खोज सह चयन द्वारा मिकया गया चयन
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 समिमडित सेवा की शतn के साथ होगी -

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों पर #ागू होता ह।ै

 इस आशय का एक और मिनदkश मिक उपरोक्त अंतरिरम चयन समिमडित द्वारा मिकए गए सभी चयन और सेवा
की शतn के साथ  5  सा# की अवडिB के लि#ए अध्यक्ष/न्याडियक/प्रशासमिनक सदस्यों के रूप में सभी
चयनकताIओ ंकी परिरणामी मिनयमुिक्त

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीश अंडितम मिनणIय से प्रभामिवत नहीं होंगे।

 रिरट याडिचका का परिरणाम "।

मिवद्वान महान्यायवादी ने ऊपर पनुः प्रस्तुत मिकए गए सझुावों को छोड़कर सभी के साथ सहमडित व्यक्त
की, और कुछ सुझाव मिदए इस प्रकार हःै

 के अनुसरण में की जाने वा#ी सभी मिनयमुिक्तयाँ

 अंतरिरम खोज-सह-चयन समिमडित द्वारा मिकया गया चयन सेवा की शतn का पा#न करगेा

 पुराने अडिBमिनयमों और मिनयमों के अनुसार।

 इस प्रभाव के लि#ए एक और मिनदkश मिक उपरोक्त अंतरिरम चयन समिमडित [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा
मिकए गए सभी चयन।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

और अध्यक्ष/न्याडियक/प्रशासमिनक सदस्यों के रूप में सभी चयनकताIओं की परिरणामी मिनयमुिक्त उस
अवडिB के लि#ए होगी जैसा मिक पुराने अडिBमिनयमों में प्रावBान मिकया गया ह ैऔर

 मिनयम "।

 77. यह न्याया#य मिवद्वान महान्यायवादी से सहमत हो गया

अनुमान और तदनुसार मिनम्नलि#लिखत परिरचा#न मिनदkश मिदए गएः

 " उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम सुझावों को स्वीकार करते हैं और मिनदkश देते हैं

 मिक वही चयन के लि#ए #ागू मिकया जाएगा
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 अध्यक्ष और न्याडियक/प्रशासमिनक/तकनीकी/मिवशेर्षज्ञ

 सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए सदस्य "।

 78. चंूमिक कई खोज-सह-चयन समिमडितयों ने

इस न्याया#य ने 9 फरवरी, 2018 के उपरोक्त आदेश से पह#े चयन प्रमिYयाओं को पूरा मिकया था और
मिनणIय का एक बड़ा मिहस्सा पूरा मिकया था।

फरवरी, 2018 में मिनम्नलि#लिखत आदेश पारिरत मिकया गयाः

 " जैसे ही कुछ समिमडितयाँ आगे बढ़ीं, माम#े को आगे की सुनवाई के लि#ए सचूीबद्ध कर मिदया गया। हमने
पक्षों के लि#ए मिवद्वान वकी# को सुना ह।ै

 श्री रोमिहत भट, मिवद्वान वकी# की सहायता करने वा#े मिवद्वान वकी# भारत संघ के लि#ए जनर# चयन
की न्विस्थडित दजI  करगेा।

 13.2.2018  द्वारा समिमडितयों द्वारा प्रमिYया। श्री अरबिंवद दातार,  श्री सी.  ए.  सुंदरम और श्री मोहन
परासरन, मिवद्वान वरिरष्ठ वकी# भी अपने अडिBवक्ताओ ंके माध्यम से दालिख# करेंगे।

 मिकन न्यायाडिBकरणों के संबंB में एक संयकु्त ज्ञापन दजI  करें

 ढका हुआ और नहीं ढका हुआ। इसे  10.30  सुबह  13.2.2018  पर दालिख# मिकया जाएगा। आदेश
सुरडिक्षत हैं "।

79. इसके अ#ावा, 20 माचI  2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्याया#य ने  9 फरवरी 2018 के
अनुडिचत आदेश को स्पष्ट मिकया और मिनदkश मिदयाः

 “  (  (iii)  अध्यक्ष  और  न्यायपालि#का  का  कायIका#।  सभी  न्यायाडिBकरणों  के
प्रशासमिनक/मिवशेर्षज्ञ/तकनीकी सदस्य पांच सा# की अवडिB या अडिBकतम आय ुके लि#ए होंगे।

 पुराने अडिBमिनयमों और मिनयमों के तहत मिनBाIरिरत/मिनBाIरिरत;

80.  आई.  टी.  ए.  टी.  के  सदस्यों  की  सेवामिनवृलित्त  की  आयु के  संबंB में  16  जु#ाई,  2018  को
मिनम्नलि#लिखत मिनदkश भी जारी मिकए गए थेः

 "  इस  मोड़  पर,  हम  ध्यान  दे  सकते  हैं  मिक  रोजर  मैथ्यू  बनाम  के  संबंB में  आयकर  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण (आई. टी. ए. टी.) के संबBं में कुछ भ्रम ह।ै
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 सेवामिनवृलित्त की आय।ु हम यह स्पष्ट करते हैं मिक आई. टी. ए. टी. के सदस्य के रूप में चनुा गया व्यमिक्त
62 वर्षI  की आय ुतक बना रहेगा और अध्यक्ष का पद Bारण करने वा#ा व्यमिक्त बना रहगेा।

 65 वर्षI  की आय ुतक।

81. 16 जु#ाई 2018 के आदेश के अनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्याडियक) के रूप में
चुने गए छह अडिBकारिरयों ने आई. टी. ए. टी. के सदस्यों के माम#े में उसिल्ललिखत सेवामिनवृलित्त की भी मांग
की, जो उन पर #ागू होती ह।ै इसी कथन का पा#न करते हुए, अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से,
सी. ई. एस. टी. ए. टी., सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण और कें द्रीय कमIचारिरयों के लि#ए सेवामिनवृलित्त की आयु
के बार ेमें स्पष्टीकरण।अस्थाई न्यायाडिBकरण बनाया गया था। उस आदेश का प्रासंमिगक भाग

 इस प्रकार हःै

 " सी. ई. एस. टी. टी.:

 2. 2018  के आई.  ए. 113281  में,  आवेदक पडि•म बंगा# राज्य में एक अडितरिरक्त सिज#ा और सत्र
न्यायाBीश ह,ै  सिजसे सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्याडियक) के रूप में चुना गया ह।ै अडिBसूचना
छह अडिBकारिरयों की मिनयमुिक्त सिजनका चयन मिकया गया है

 आवेदक समिहत सदस्य (न्याडियक) ने मिनBाIरिरत मिकया है मिक वे पांच सा# की अवडिB के लि#ए या 62 वर्षI
की आय ुप्राप्त करने तक, जो भी पह#े हो, "20 माचI 2018 के माननीय सवqच्च न्याया#य के आदेश के
संदभI  में" पद Bारण करेंगे। न्याडियक सेवा का कोई सदस्य आम तौर पर उस तारीख तक बना रहता।

 राज्य न्याडियक सेवा में सेवामिनवृलित्त, सेवा के अBीन

 व्याख्या सिजसके परिरणामस्वरूप, सी. ई. एस. टी. ए. टी. में सदस्य (न्याडियक) के रूप में पद ग्रहण करने
पर अडिBकारी का कायIका# होगा। जो पाँच वर्षI  के बाद समाप्त हो जाएगा, यमिद यह 62 वर्षI  की आय ुप्राप्त
करने से पह#े आता ह।ै तदनुसार, हमारा मिवचार ह ैमिक 20 माचI 2018 के आदेश में आई. टी. ए. टी. के
लि#ए जारी स्पष्टीकरण को सदस्यों के माम#े में दोहराया जाना चामिहए।

 सी. ई. एस. टी. ए. टी, जो हम करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं मिक सी. ई. एस. टी. ए. टी. के सदस्य के
रूप में चनुा गया व्यमिक्त 62 वर्षI  की आय ुतक बना रहेगा जबमिक अध्यक्ष का पद Bारण करने वा#ा व्यमिक्त
62 वर्षI  की आय ुतक बना रहेगा।

 65 वर्षI  की आय।ु एएफटीः

 3.  सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण के सदस्य  65 वर्षI की आयु प्राप्त करने तक पद Bारण करेंगे। अध्यक्ष
सिजनके पास [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

2019(11) eILR(PAT) SC 50



 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 उच्चतम न्याया#य के पूवI  न्यायाBीश 70 वर्षI  की आय ुप्राप्त करने तक पद Bारण करेंगे।

 कैटः

 4.  कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण के माम#े में,  हम स्पष्ट करते हैं मिक पुराने मिनयम/प्रावBान #ागू
रहते रहेंगे।

सीखी गई ऐमिमकस उपचार की अवBारणा मिटप्पणीः

 मिवस्तृत अवBारणा मिटप्पणी, उन्होंने ए#. चंद्र कुमार (ऊपर) में मिटप्पभिणयों के आ#ोक में एक स्वतंत्र
मिनरीक्षण मिनकाय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर मिदया है, और जैसा मिक मद्रास बार एसोसिसएशन
बनाम में दोहराया गया ह।ै भारत संघ  (2015) (ऊपर)  इस आशय के लि#ए मिक न्यायाडिBकरणों या
उनके सदस्यों को प्रायोजक या मू# मंत्रा#यों या संबंडिBत मिवभागों से सुमिवBाएं #ेने की आवश्यकता नहीं
होनी चामिहए। 83. अवBारणा नोट में संसदीय स्थायी समिमडित की 74 वीं रिरपोटI को #ागू करने की
आवश्यकता पर भी जोर मिदया गया।

 देश में सभी न्यायाडिBकरणों की देखरखे के लि#ए एक 'राष्ट्र ीय न्यायाडिBकरण आयोग' (एन. टी. सी.) के
मिनमाIण  की  सिसफारिरश  की।  श्री  दातार  आगे  सुझाव  देते  हैं  मिक  ऐसे  राष्ट्र ीय  न्यायाडिBकरण  आयोग  में
मिनम्नलि#लिखत शामिम# हो सकते हैंः

 • उच्चतम न्याया#य के दो सेवामिनवृत्त न्यायाBीश (वरिरष्ठ न्यायाBीशों के साथ)

 उनमें से अध्यक्ष होना)।

 . उच्च न्याया#य के दो सेवामिनवृत्त न्यायाBीश (सदस्य)।

 • कायIपालि#का का प्रडितमिनडिBत्व करने वा#े तीन सदस्य।

 84. अवBारणा नोट में आगे यह सुझाव मिदया गया है मिक ऐसे सदस्यों की मिनयमुिक्त मिनम्नलि#लिखत चयन
समिमडित द्वारा की जाएः

 • भारत के मुख्य न्यायाBीश (समिमडित के अध्यक्ष के रूप में)

 जो एक मिनणाIयक मत का प्रयोग करता है);

  ● दो वरिरष्ठ-उच्चतम न्याया#य के सबसे अडिBक न्यायाBीश
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 भारत के मुख्य न्यायाBीश;

 . वतIमान काननू मंत्री; और • मिवपक्ष के नेता।

 85. अवBारणा मिटप्पणी में मिनम्नलि#लिखत सझुाव भी शामिम# हैंः

 • एनटीसी को कें द्रीय न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे करनी चामिहए और राज्य न्यायाडिBकरणों
के लि#ए इसी तरह के मिनकाय का गgन मिकया जा सकता ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 •  एन.  टी.  सी.  को उप-समिमडितयों का गgन करके न्यायाडिBकरणों के सदस्यों की मिनयमुिक्त और उन्हें
हटाने से मिनपटना चामिहए।  न्यायाडिBकरणों के सदस्य की भत— राष्ट्र ीय प्रडितयोमिगता द्वारा की जानी●

चामिहए। एक बार भत— होने के बाद उन्हें 62/65 वर्षI  की आय ुतक जारी रहना चामिहए, बशतk मिक वे

 कुश#ता और संतोर्षजनक कायI। न्यायाडिBकरण सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों के लि#ए आश्रय स्थ# नहीं होना
चामिहए और मिनयमुिक्त प्रमिYया के परिरणामस्वरूप मिनणIय प्रभामिवत नहीं होने चामिहए यमिद सरकार स्वयं एक
वादी ह ैऔर

 एक ही समय में प्राडिBकरण की मिनयमुिक्त।

 . मिकसी भी स्वीकार करने पर प्रडितबंB होना चामिहए

 सेवामिनवृलित्त के बाद रोजगार।

 • अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्याया#य के अडिBकार के्षत्र को दरमिकनार करने के लि#ए वBैामिनक
संशोBन की आवश्यकता ह।ै

 इस न्याया#य में सीBी अपी# को छोड़कर।

 • हटाने के लि#ए उडिचत तंत्र होना चामिहए

 सदस्य।

 86. मिवद्वान न्यायमिमत्र की उपरोक्त अवBारणा मिटप्पणी

इस न्याया#य द्वारा 07.05.2018 पर मिवचार मिकया गया, सिजसके परिरणामस्वरूप मिनम्नलि#लिखत प्रावBान
हुएः

 " हम व्यापक रूप से एक प्रभावी होने की अवBारणा को मंजूरी देते हैं और
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 ऐसे सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए स्वायत्त मिनरीक्षण मिनकाय अपवाद जो अपरिरहायI  हो सकते हैं। ऐसी
संस्था को सिजम्मेदार होना चामिहए।

 सदस्यों की भत— और उनके कामकाज की मिनगरानी के लि#ए

 न्यायाडिBकरण। न्यायाडिBकरणों के लि#ए मिनयमिमत संवगI  की आवश्यकता हो सकती ह।ै सीखा ह।ै

 न्यायमिमत्र ने अलिख# भारतीय न्यायाडिBकरण सेवा की स्थापना का सुझाव मिदया

 यू. के. का पैटनI  सदस्यों को या तो से खींचा जा सकता है

 उच्च न्याडियक सेवा में सेवारत अडिBकारी या सीBे भत—

 प्रदशIन और कायIप्रणा#ी की समीक्षा की जानी चामिहए उसी में स्वतंत्र मिनकाय द्वारा अBीक्षण के रूप में
था

 संमिवBान  के  अनुच्छेद  235  के  तहत  उच्च  न्याया#य।  प्रत्यक्ष  अपी#ों  की  जाँच  की  जानी  चामिहए।
न्यायाडिBकरणों के सदस्यों को केव# नहीं होना चामिहए

 उच्च न्याया#यों में मिनयमुिक्त के लि#ए पात्र #ेमिकन एक तंत्र इस पर मिवचार मिकया जाना चामिहए मिक सिजस
तरीके से उच्च [2019] 16 एस. सी. आर. के सदस्यों को मिदया जाता है, उसी तरीके से उन पर उडिचत
मिवचार मिकया जाए।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

न्याडियक सेवा। इससे उच्च न्याया#यों को न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों से उत्पन्न होने वा#े मुद्दों से मिनपटने
के लि#ए आवश्यक प्रडितभा रखने में मदद मिम# सकती ह।ै न्यायाडिBकरणों के लि#ए एक मिनयमिमत संवगI
न्यायपालि#का के संवगn की तजI  पर हो सकता ह।ै न्यायाडिBकरणों की स्थापना का उदे्दश्य

 त्वरिरत और सस्ता न्याय मिकसी भी तरह से नहीं होगा।

 ऐसा करने में बाBा ा#ते हैं। जहाँ कहीं भी न्यायाडिBकरण की केव# एक सीट है, वहाँ इसकी पीg या
तो सभी राज्यों में या कम से कम सभी के्षत्रों में उप#ब्B होनी चामिहए जहाँ केव# एक के बजाय
मुकदमेबाजी हो।

 जगह "।

87. 07.05.2018 पर ही, मिनम्नलि#लिखत अडितरिरक्त मुद्दों पर भी मिवचार मिकया गया थाः
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 " ( i) पात्रता मिनBाIरिरत करने वा#े मिनयमिमत संवगn का मिनमाIण

 न्यायाडिBकरणों के लि#ए भत—;

 ( (ii) इस प्रकार भत— मिकए गए सदस्यों के प्रदशIन और अनुशासन और उससे संबंडिBत अन्य मुद्दों की
भत— और देखरखे के लि#ए एक स्वायत्त मिनरीक्षण मिनकाय की स्थापना;

 ( iii)  इस न्याया#य में सीBी अपी# की योजना में संशोBन करना तामिक न्यायाडिBकरणों के आदेश
अडिBकार के्षत्र के अBीन हों।

 उच्च न्याया#यों का;

 ( iv) मिदल्ली या कहीं और केव# एक स्थान होने के बजाय सुमिवBाजनक स्थानों पर आम आदमी के
लि#ए न्यायाडिBकरणों की पीgों को सु#भ बनाना। वैकन्वि€पक रूप से, मौजूदा न्याया#यों को मिवशेर्ष रूप से
अडिBकार के्षत्र प्रदान करना

 न्याया#य या न्यायाडिBकरण "।

 88. इसके बाद, इस न्याया#य ने मिनम्नलि#लिखत उपाय की राय दीः

 " 20. उपरोक्त मुद्दों को तत्का# स्थामिपत करने की आवश्यकता हो सकती है

 समिमडित, अडिBमानतः तीन सदस्यों की, सिजनमें से एक इस न्याया#य का सेवामिनवृत्त न्यायाBीश होना
चामिहए जो मिकसी न्यायाडिBकरण में कायI  कर सकता ह।ै ऐसी समिमडित सभी मिहतBारकों के साथ अंतर-
कारIवाई कर सकती ह ैऔर संवैBामिनक योजना के अनुरूप एक तंत्र का सझुाव दे सकती है

 ऊपर उसिल्ललिखत कई मिनणIयों में इस न्याया#य द्वारा व्याख्या की गई

 और मिवशेर्षज्ञ मिनकायों की सिसफारिरशों के आ#ोक में भी। यह

 अभ्यास समयबद्ध तरीके से मिकया जाना चामिहए।

89. इसके बाद 16 मई, 2018 को एक और आदेश जारी मिकया गया सिजसमें दो महीने के भीतर एक
समिमडित के गgन और रोजर मैथ्यू बनाम.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 उम्मीद ह ैमिक समिमडित तीन महीने के भीतर अपनी रिरपोटI  देगी।

 मुद्दों का गgनः 90. बार में प्रचार मिकए गए मुख्य मुद्दे संबंडिBत हैं -
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 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की संवैBामिनकता, मिवशेर्ष रूप से क्या यह संमिवBान के अनुच्छेद 110 के तहत
'Bन मिवBेयक'  की कसौटी को संतुष्ट करता है? इसके अ#ावा,  इस न्विस्थडित में मिक यह अभिभमिनBाIरिरत
मिकया जाता है मिक मिववामिदत मिवBान वैB रूप से अडिBमिनयमिमत मिकया गया है, तो क्या यह Bारा 184 के
माध्यम से अत्यडिBक मिवBायी शमिक्त कायIपालि#का को सौंपता है? अंत में, क्या मिनयम इस प्रकार हैं

 प्रत्यायोसिजत मिवBान के रूप में तयैार मिकए गए उनके मू# अडिBमिनयम अडिBकार से बाहर हैं और मिनरस्त
मिकए जाने के लि#ए उत्तरदायी हैं?

 91. इसके अ#ावा, पक्षों के लि#ए मिवद्वान वकी# तयैार मिकए गए हैं

 न्यायाडिBकरणों के प्रशासन, मिवशेर्ष रूप से सेवा की शतn, मिनयमुिक्त के तरीके, कायIका# की सुरक्षा और
मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों की आवश्यक योग्यताओ  ंको तकI संगत
बनाने  की  आवश्यकता  पर  ध्यान  देना।  उन्होंने  ऐसे  न्यायाडिBकरणों  के  आदेशों  से  प्रत्यक्ष  वैBामिनक
अपी#ों से उत्पन्न इस न्याया#य के समक्ष मिवचाराBीनता के बढ़ते खतर ेपर भी प्रकाश ा#ा ह।ै

 92. मिवद्वान वकी#ों द्वारा रखे गए इन तकn के आ#ोक में और

 न्यायमिमत्र के सुझावों पर मिवचार करने के लि#ए मिनम्नलि#लिखत मुद्दे सामने आते हैंः

 I.  क्या 'मिवत्त अडिBमिनयम, 2017' जहां तक कुछ अन्य अडिBमिनयमों में संशोBन करता है और मिवभिभन्न
न्यायाडिBकरणों का संचा#न करने वा#े व्यमिक्तयों की सेवा की शतn में बद#ाव करता है, इसे कहा जा
सकता ह।ै

 अनुच्छेद 110 के तहत एक 'Bन मिवBेयक' के रूप में और इसके परिरणामस्वरूप

 वैB रूप से अडिBमिनयमिमत?

 II. यमिद उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है तो क्या मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 अत्यडिBक
प्रत्यायोजन के कारण असंवैBामिनक ह?ै

 III.  यमिद Bारा  184  वैB ह,ै  तो क्या न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण
(योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शतx)

 सदस्य)  मिनयम, 2017  प्रBान  अडिBमिनयम और न्यायाडिBकरणों के कामकाज पर इस न्याया#य के
मिवभिभन्न मिनणIयों के अनुरूप हैं?

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 IV. क्या इसके लि#ए एक# नो# एजेंसी होनी चामिहए

 सभी न्यायाडिBकरणों का प्रशासन?

 V. क्या न्याडियक प्रभाव के संचा#न की आवश्यकता है

 भारत में सभी न्यायाडिBकरणों का मू€यांकन?

 VI. क्या न्यायाडिBकरणों के न्यायाBीश अडिBमिनयमों द्वारा स्थामिपत मिकए गए हैं

 संमिवBान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत संसद को 'रैंक' और 'स्टेटस' के बराबर माना जा
सकता ह।ै

 संवैBामिनक पदाडिBकारी?

 VII. क्या न्यायाडिBकरणों से प्रत्यक्ष वैBामिनक अपी#ें

 सुप्रीम कोटI  को मोड़ मिदया जाना चामिहए?

 VIII. क्या मौजूदा के एकीकरण की आवश्यकता है

 न्यायाडिBकरण और पीgों की स्थापना।

 स्थापना और परिरवतIन की शतx अ#ग-अ#ग #ोगों की सेवा

 मिट्र ब्यून# को 'मनी मिब#' के रूप में माना जा सकता है

 अनुच्छेद 110 के तहत और समान रूप से ह ैवैB रूप से प्रभामिवत?

 93.  भारतीय संसद एक मिद्वसदनीय मिवBाडियका ह।ै कानून बनने के लि#ए,  सामान्य मिवBायी योजना के
अनुसार जैसा मिक नीचे प्रदान मिकया गया है

 अनुच्छेद 107, एक साBारण मिवBेयक को राज्यसभा और #ोकसभा दोनों के साBारण बहुमत से पारिरत
मिकया जाना चामिहए और मिफर राष्ट्रपडित का अनुसमथIन प्राप्त करना चामिहए। साBारण मिवBेयक सरकार द्वारा
या संसद के मिकसी भी सदन में मिकसी भी मिनजी सदस्य द्वारा पेश मिकए जा सकते हैं।

 सदन में आवश्यक बहुमत हासिस# करने के बाद इसे पेश मिकया जाता है, मिफर सामान्य मिब#ों को इसकी
सहमडित के लि#ए दसूरे सदन में भेजा जाता ह।ै हा#ाँमिक,  संमिवBान काननू बनाने के लि#ए इस सामान्य
मिवBायी प्रमिYया को दो छूट देता ह।ै

 94. अनुच्छेद 368 संमिवBान की शमिक्त प्रदान करता है
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 संसद स्वयं संमिवBान में संशोBन कर ेऔर साथ-साथ इसकी आवश्यकता भी हो संसद के दोनों सदनों
में बहुमत की उच्च सीमा, और कुछ माम#ों में राज्य के साBारण बहुमत की सहमडित की भी आवश्यकता
होती ह।ै

 मिवBाडियकाएँ। इसके मिवपरीत,  अनुच्छेद  110  सीमा  को उ#ट  देता  है और  'Bन  मिवBेयकों'  के  लि#ए
राज्यसभा की भूमिमका को काफी कम कर देता ह।ै अनुच्छेद 109 और 110 में कहा गया हःै

 " 109. ( 1 ) राज्य परिरर्षद में Bन मिवBेयक पेश नहीं मिकया जाएगा।

जेर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]( 2 ) #ोक सभा द्वारा Bन
मिवBेयक पारिरत मिकए जाने के बाद इसे राज्य परिरर्षद को उसकी सिसफारिरशों के लि#ए भेजा जाएगा और
राज्य परिरर्षद मिवBेयक प्राप्त होने की तारीख से चौदह मिदनों की अवडिB के भीतर अपनी सिसफारिरशों के
साथ मिवBेयक को #ोक सभा को वापस कर देगी और इसके बाद #ोक सभा राज्य परिरर्षद की सभी या
मिकसी भी सिसफारिरश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती ह।ै

( 3 ) यमिद #ोक सभा इनमें से मिकसी को भी स्वीकार करती है

 राज्यों की परिरर्षद की सिसफारिरशें, Bन

 यह समझा जाएगा मिक मिवBेयक दोनों सदनों द्वारा राज्य परिरर्षद द्वारा अनुशंसिसत और #ोक सभा द्वारा
स्वीकृत संशोBनों के साथ पारिरत मिकया गया ह।ै

( 4 ) यमिद #ोक सभा राज्य परिरर्षद की मिकसी भी सिसफारिरश को स्वीकार नहीं करती है, तो Bन

 यह समझा जाएगा मिक मिवBेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारिरत मिकया गया था सिजसमें इसे #ोक
सभा द्वारा अनुशंसिसत मिकसी भी संशोBन के मिबना पारिरत मिकया गया था।

 राज्यों की परिरर्षद द्वारा।

( 5 ) यमिद कोई Bन मिवBेयक #ोक सभा द्वारा पारिरत मिकया जाता ह ैऔर

 इसके लि#ए राज्यों की परिरर्षद को प्रेमिर्षत मिकया गया

 यमिद सिसफारिरशें चौदह मिदनों की उक्त अवडिB के भीतर #ोक सभा को वापस नहीं की जाती हैं, तो यह
माना जाएगा मिक यह दोनों सदनों द्वारा उक्त अवडिB की समामिप्त पर उसी रूप में पारिरत की गई थी सिजसमें
इसे पारिरत मिकया गया था।

 #ोक सभा द्वारा पारिरत मिकया गया।
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( 1 ) इस अध्याय के प्रयोजनों के लि#ए, एक मिवBेयक माना जाएगा।

एक Bन मिवBेयक यमिद इसमें केव# मिनम्नलि#लिखत सभी माम#ों से संबंडिBत प्रावBान हैं,  अथाIत्ः( क)
अडिBरोपण, उन्मू#न, छूट, परिरवतIन या मिवमिनयमन

 मिकसी भी कर का;

( ख) भारत सरकार द्वारा Bन उBार #ेने या कोई गारटंी देने का मिवमिनयमन, या मिकसी मिवत्तीय माम#े के
संबंB में काननू में संशोBन।

 द्वारा मिकए गए या मिकए जाने वा#े दाडियत्व

 भारत सरकार; 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( ग) संडिचत मिनडिB या भारत की आकन्विस्मकता मिनडिB की अभिभरक्षा, ऐसी मिकसी मिनडिB में Bन का भुगतान
या Bन की मिनकासी;

 ( (घ) समेमिकत मिनडिBयों में से Bन का मिवमिनयोग

 भारत का कोर्ष;

 ( (ङ) मिकसी व्यय को भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभारिरत व्यय घोमिर्षत करना या ऐसे मिकसी व्यय की
राभिश में वृडिद्ध करना;

 ( च) संडिचत के खाते में Bन की प्रामिप्त

 भारत की मिनडिB या भारत का सावIजमिनक खाता या ऐसे Bन की अभिभरक्षा या मिनगIम या #ेखा परीक्षा

 संघ या मिकसी राज्य के खाते; या

 ( छ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए कोई आनुर्षंमिगक माम#ा

 उपखं (ए) से (एफ)।

( 2 ) मिकसी मिवBेयक को केव# इस कारण से Bन मिवBेयक नहीं माना जाएगा मिक इसमें जुमाIना या
अन्य आर्शिथक प्रावBान हैं।
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 स्थानीय प्रयोजनों के लि#ए मिकसी स्थानीय प्राडिBकरण या मिनकाय द्वारा। ( 3 ) यमिद कोई प्रश्न उgता है
मिक कोई मिवBेयक Bन मिवBेयक ह ैया नहीं, तो उस पर #ोकसभा अध्यक्ष का मिनणIय अंडितम होगा।

 ( 4 ) प्रत्येक Bन मिवBेयक का समथIन तब मिकया जाएगा जब इसे अनुच्छेद 109 के तहत राज्य परिरर्षद
को प्रेमिर्षत मिकया जाता है,  और जब इसे अनुच्छेद  111  के तहत सहमडित के लि#ए राष्ट्रपडित के समक्ष
प्रस्तुत मिकया जाता ह,ै

 उनके द्वारा हस्ताक्षरिरत #ोक सभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र मिक यह एक Bन मिवBेयक ह।ै

 95. '  इस प्रकार अनुच्छेद  110 (1)  के तहत परिरभामिर्षत Bन मिब#ों में ऐसे मिब# शामिम# हैं सिजनमें
उपखं (ए) से (जी) तक "केव#" प्रावBान शामिम# हैं। इन Bन मिवBेयकों को केव# #ोकसभा में पेश
मिकया जा सकता ह ैऔर इसकी भूमिमका

 राज्यसभा केव# परामशI  देने वा#ी ह।ै सामान्य मिवBेयकों के माम#े में जहां उच्च सदन प्रस्तामिवत कानून
को अवरुद्ध कर सकता है और सीBे मिनवाIडिचत मिनच#े सदन की शमिक्त पर रोक के रूप में कायI  कर
सकता ह,ै Bन मिवBेयकों के माम#े में, राज्यसभा के पास केव# संशोBनों की सिसफारिरश करने की क्षमता
ह,ै वह भी केव# चौदह मिदनों के भीतर।

 माम#े में रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 #ोकसभा उन सिसफारिरशों को स्वीकार करने से इनकार कर देती है या चौदह मिदनों की अवडिB के भीतर
राज्य सभा द्वारा कोई सिसफारिरश नहीं की जाती है, तो Bन मिवBेयक को सीBे राष्ट्रपडित के अनुसमथIन के
लि#ए भेजा जा सकता ह ैऔर उसके बाद यह वैB काननू बन जाता ह।ै

 96. इस तरह के एक असाBारण प्रावBान की जड़ें मिब्रमिटश परपंरा में हैं और यह सरकार के वेस्टबिंमस्टर
रूप की मिवरासत ह।ै द.

 1911 का संसद अडिBमिनयम यूनाइटे बिंकगम द्वारा तयैार मिकया गया था। 1909 के सवंैBामिनक संकट
के जवाब में संसद

 मिनवाIडिचत उच्च सदन  (हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI)  ने मिनवाIडिचत मिनच#े सदन  (हाउस ऑफ कॉमन्स)  द्वारा
पारिरत महत्वपूणI  बजटीय मिवBेयकों को रोक मिदया था,  सिजससे सरकारी संकट पैदा हो गया था और
मिनवाIडिचत सरकार को इस्तीफा देने और मिफर से चुनाव कराने के लि#ए मजबूर होना पड़ा था। Bारा 3 के
माध्यम से, उक्त

 अडिBमिनयमन के लि#ए हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष को यह प्रमाभिणत करने की आवश्यकता थी मिक
मिवBेयक एक 'Bन मिवBेयक' था और इस तरह के प्रमाणन के बाद, ऊपरी सदन मिवBेयक में संशोBन या
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वीटो करने की अपनी क्षमता खो देगा। इसके अ#ावा, इसने हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  द्वारा इनकार मिकए जाने
के बावजूद  'सावIजमिनक मिब#ों'  को कानून बनने की अनुमडित दी,  अगर हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसी
मसौदे को पारिरत कर मिदया था। न्यूनतम दो वर्षI  की अवडिB में तीन बार। यह ध्यान मिदया जाना चामिहए मिक
अनुच्छेद  109 और 110 के तहत भारतीय अनुकू#न में  'सावIजमिनक मिवBेयकों'  के लि#ए कोई अपवाद
नहीं है और न ही वे स्पष्ट रूप से यह प्रदान करते हैं मिक ऐसा प्रमाणन 1911 के संसद अडिBमिनयम के
मिवपरीत न्याडियक समीक्षा के लि#ए उत्तरदायी नहीं होगा।

 97. भारत के संमिवBान के अनुच्छेद 110 (4) के अनुसार, प्रत्येक

 98. वतIमान मिववाद में, संघ ने अनुच्छेद 110 (3) की शब्दाव#ी द्वारा इस तरह के प्रमाणीकरण को दी
गई अंडितमता पर भरोसा मिकया है, सिजसमें यह प्रावBान है मिक मिकसी मिवBेयक की प्रकृडित के बार ेमें मिकसी
भी मिववाद के माम#े में, "#ोक सभा के अध्यक्ष का मिनणIय उस पर होगा। अंडितम हो  "। वास्तव में,
#ोकसभा अध्यक्ष ने एक मिववाद उत्पन्न होने पर तत्का#ीन मिवत्त मिवBेयक, 2017  को  'Bन मिवBेयक'
घोमिर्षत मिकया ह।ै इसके अ#ावा, संघ संमिवBान के अनुच्छेद  122 (1) पर भी जोर देता है जो प्रदान
करता ह ैमिकः

 " 122. ( 1 ) संसद में मिकसी भी कायIवाही की वैBता पर प्रमिYया की मिकसी भी कभिथत अमिनयमिमतता
के आBार पर सवा# नहीं उgाया जाएगा। "[2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 99.  इस प्रकार सघं,  वैकन्वि€पक रूप से,  तकI  देता है मिक मिवत्त मिवBेयक, 2017 के अध्यक्ष को  'Bन
मिवBेयक'  के रूप में प्रमाभिणत करने और इसके परिरणामस्वरूप राज्य सभा की सहमडित के मिबना इसे
पारिरत करने के लि#ए इस न्याया#य के  समक्ष चनुौती  'की अमिनयमिमतता'  के  बराबर होगी।  'संसद में
कायIवाही' की प्रमिYया और इसलि#ए इस न्याया#य द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती ह।ै

यनूाइटे बिंकगम में इडितहास और मिवकास। सत्रहवीं शताब्दी के दौरान संसद में उनकी मिटप्पभिणयों के
लि#ए  संसद  के  कुछ  सदस्यों  पर  मुकदमा  च#ाया  गया  और  उन्हें  जे# में  ा# मिदया  गया,  सिजसके
परिरणामस्वरूप अडिBकार मिवBेयक, 1688 का अनुच्छेद 9 #ागू मिकया गया, सिजसमें मिनर्दिदष्ट मिकया गया है
मिक  ".  संसद की कायIवाही पर मिकसी भी माम#े में महाभिभयोग या सवा# नहीं उgाया जाना चामिहए।
न्याया#य। "भारत के समंिवBान का अनुच्छेद 212 (1) राज्य मिवBानसभाओ ंके संबंB में अनुच्छेद 122
(1) का प्रत्यक्ष परिरणाम प्रदान करता ह।ै
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 101. इस प्रावBान की शुरुआत में एमएसएम शमाI बनाम ॉ. श्री कृष्ण सिसन्हा 20 में व्याख्या की गई
थी सिजसका अथI  ह ैमिक मिवBायी कायI  नहीं हो सकता ह।ै

 अमान्य मिकया जाएगा, भ#े ही वह सख्ती से काननू का पा#न नहीं कर रहा हो, क्योंमिक ऐसे मुद्दे अपने
स्वयं के व्यवसाय को मिवमिनयमिमत करने के लि#ए मिवBाडियका के "मिवशेर्ष अडिBकार के्षत्र" के भीतर थे।

 102. सघं का यह तकI  मिक अनुच्छेद 122 मिवBेयकों को पारिरत करने की न्याडियक जांच से छूट देगा,
एक दरूगामी तकI  ह।ै अगर ऐसा है

 पूणI  छूट दी जानी थी, मिफर यह संसद के कामकाज और इसकी मिवBायी प्रमिYया को मिनयंमित्रत करने वा#े
मिकसी भी सवंैBामिनक प्रावBान से मिवच#न के लि#ए बाढ़ के द्वार खो# देगा। चूँमिक समंिवBान स्पष्ट रूप से
मिवBान के अडिBमिनयमन के लि#ए एक स्व-मिनमिहत मिवस्तृत प्रमिYया प्रदान करता है, और यह सझुाव नहीं
देता है मिक मिकसी भी मिवडिB को राष्ट्रपडित की सहमडित, मिकसी भी तरीके से अपनाया जाए, एक वैB कानून
बन जाएगा, इसलि#ए यह आवश्यक ह ैमिक यह न्याया#य काननू बनाने के लि#ए सवqच्च सवंैBामिनक मचं हो।

 न्याडियक समीक्षा को संवैBामिनक योजना के प्रवतIन और संरक्षण के लि#ए पयाIप्त स्थान प्रदान मिकया जाता
ह।ै अनुच्छेद  122  में उपयोग की गई अभिभव्यमिक्तयों के अव#ोकन और इसकी मिब्रमिटश जड़ों के साथ
तु#ना से यह स्पष्ट होता है मिक संदर्शिभत "कायIवाही" में संसद की अपने मिनयम बनाने, बहस और चचाI के
लि#ए प्रमिYयाएं मिनBाIरिरत करने और भिशष्य को #ागू करने की शमिक्तयां शामिम# हैं। संसद अडिBमिनयम,
1911 की Bारा 3

 यनूाइटे बिंकगम में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का मिनणIय 'सभी उद्देश्यों के लि#ए मिनणाIयक' होता
ह ैऔर 'उस पर सवा# नहीं उgाया जाएगा 20 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 395।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मिकसी भी अदा#त में '। हा#ाँमिक, अनुच्छेद के तहत भारत का संमिवBान

 110 ( 3 ) , इसमें कहा गया है मिक यमिद कोई प्रश्न उgता है मिक कोई मिवBेयक Bन मिवBेयक है या नहीं,
तो उस पर #ोकसभा अध्यक्ष का मिनणIय अंडितम होगा। एक अ#ग वाक्यमिवन्यास से सकेंत मिम#ता है मिक
हमारा संमिवBान संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लि#ए मिवBेयक की प्रकृडित के बारे में अध्यक्ष का
मिनणIय #ेता ह,ै  हा#ांमिक यह अदा#तों के समक्ष मिनणाIयक और अप्रडितरोध्य नहीं ह।ै संमिवBान के तहत
अंडितमता का दजाI  प्राप्त करने वा#े मिनणIयों की न्याडियक समीक्षा के दायरे की इस न्याया#य द्वारा कई
मौकों पर जांच की गई ह।ै हम इस संबंB में कुछ उदाहरणों का उल्लेख करना चाहेंगे। राजा राम पा#
बनाम। #ोकसभा 2 1, इस न्याया#य ने समंिवBान के अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय मिवशेर्षाडिBकारों
और शमिक्तयों के माम#ों में न्याडियक समीक्षा के दायरे और दायरे की जांच की थी। अदा#त ने कहा था
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मिक अनुच्छेद 122 (1) और 212 (1) के तहत जो छूट दी गई है, वह 'प्रमिYया की अमिनयमिमतता' तक
सीमिमत ह ैऔर इसका मिवस्तार मू# अवैBता या अवैBता तक नहीं ह।ै

 अव#ोकन द्वारा असवंैBामिनकताः

 " अनुच्छेद 122 में मिकसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास तामिक -

 अदा#त के अडिBकार के्षत्र को जाँच करने के लि#ए सीमिमत करें

 असंवBैामिनकता के माम#े में संसद की प्रमिYया,  अवैBता के मिवपरीत, संवBैामिनक पाg के साथ बिंहसा
करने के बराबर होगी। "एक्सप्रेसिसयो यूमिनअस एस्ट एक्सकू्लसिसओ अ€टेरिरयस" के सिसद्धांत को #ागू करते
हुए (जो कुछ भी शामिम# नहीं मिकया गया है उसे मिनमिहताथI  से बाहर रखा गया है), यह स्पष्ट और स्पष्ट है
मिक

 के टचस्टोन पर परीक्षा के लिख#ाफ मिनरे्षB

 " प्रमिYया की अमिनयमिमतता  "अवैBता या असंवैBामिनकता के मिनष्कर्षn पर वर्जिजत न्याडियक समीक्षा नहीं
करती ह।ै"

 भारत सघं में v. ज्योडित प्रकाश मिमत्तर 22, इस न्याया#य ने अनुच्छेद 217 के खं (3) की जांच की
थी, जो उच्च न्याया#य के न्यायाBीश की आयु के बारे में सवा# उgने पर भारत के मुख्य न्यायाBीश के
परामशI  के बाद राष्ट्रपडित के मिनणIय को 'अंडितम' बनाता ह।ै यह देखा गया मिक राष्ट्रपडित के आदेश की घोमिर्षत
अंडितमता के बावजूद, न्याया#य, उपयकु्त माम#ों में जब आदेश संपाडि‹Iक मिवचारों पर पारिरत मिकया गया
है या प्राकृडितक न्याय के मिनयमों का पा#न नहीं मिकया जाता है या जब राष्ट्रपडित का मिनणIय कायIपालि#का
द्वारा दी गई स#ाह या अभ्यावेदन से रगंीन होता ह ैया मिबना मिकसी सबूत के मिकया जाता है, तो अनुच्छेद
217 (3) के तहत मिकए गए राष्ट्रपडित के आदेश को रद्द कर सकता ह।ै

 21 ( 2007 ) 3 एससीसी 184

 22 ( 1971 ) 1 एससीसी 396 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 संवBैामिनक योजना। 103.  यह मिनBाIरिरत करना मिक क्या कोई आके्षमिपत कारIवाई या उल्लघंन एक छूट
प्राप्त अमिनयमिमतता ह ैया न्यायसगंत अवैBता न्याडियक माम#ा ह।ै

 व्याख्या और मिनस्संदेह न्याया#यों के दायर ेमें आएगी और
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 न्याया#य ने यह ध्यान में रखते हुए अडिBकारिरता ग्रहण की मिक मिवBायी प्रमिYयाओ ंसे संबंडिBत कानूनों
की व्याख्या के अडिBकार के्षत्र में आएगी न्याया#य;  वैBामिनक व्याख्या एक न्याडियक अभ्यास है,  चाहे
अडिBकार मिवBेयक के तहत संसदीय कायIवाही को दी गई उन्मुमिक्त कुछ भी हो।

 104.  अतः  यह  कहा  जा  सकता  है  मिक  संवैBामिनक  योजना  का  घोर  उल्लघंन  केव# प्रमिYयात्मक
अमिनयमिमतता नहीं होगी और इसलि#ए यह न्याडियक से प्रडितरक्षा के सीमिमत दायर ेसे बाहर होगी

 अनुच्छेद 122 (1) के तहत जांच। अतः, वतIमान माम#े में, इस न्याया#य का अडिBकार के्षत्र वर्जिजत
नहीं ह।ै

 105. इस gोस सवा# पर मिक क्या मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 अनुच्छेद  110 (3) के तहत एक 'Bन
मिवBेयक' था, यह ध्यान मिदया जाना चामिहए मिक 21 वीं शताब्दी के अंत तक इस न्याया#य ने एक सुसगंत
रुख अपनाया था।

 23 [ 2005 ] यकेूएचए# 56।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मिक संमिवBान का अनुच्छेद 110 (3) #ोकसभा अध्यक्ष द्वारा मिदए गए 'Bन मिवBेयक' के प्रमाण पत्र की
शुद्धता की न्याडियक जांच के लिख#ाफ एक स्पष्ट बाBा के रूप में कायI  करगेा।

 106. मोहम्मद में। सईद सिसद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 4, तीन-न्यायाBीशों की पीg ने उत्तर
प्रदेश के #ोकायकु्ता और उप-#ोकायकु्ता (संशोBन) मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा
प्रमाभिणत मिकए जाने  की न्याडियक समीक्षा करने से इनकार कर मिदया। अनुच्छेद  212 (1)  के तहत
"मिवBानमं# की कायIवाही" वाक्यांश की व्याख्या "मिकसी भी सदन में कही गई या की गई हर चीज" को
शामिम# करने के लि#ए की गई थी। इस न्याया#य ने इस प्रकार मिनणIय मिदयाः

 " 43. जैसा मिक ऊपर चचाI की गई है, मिवBान सभा के अध्यक्ष का यह मिनणIय मिक मिवचाराBीन मिवBेयक
एक Bन मिवBेयक था,  अंडितम है और उक्त मिनणIय को मिववामिदत नहीं मिकया जा सकता है और न ही
अनुच्छेद  212  के आBार पर राज्य मिवBानमं# की प्रमिYया पर सवा# उgाया जा सकता ह।ै इसके
अ#ावा, जैसा मिक पह#े उल्लखे मिकया गया है, अनुच्छेद 255 यह भी दशाIता है मिक संमिवBान के तहत
प्रमिYया के माम#े उस अडिBमिनयम को अमान्य नहीं करते हैं, सिजसे राष्ट्रपडित या राज्यपा# द्वारा सहमडित दी
गई ह।ै चूंमिक मिवचाराBीन मिवBेयक एक Bन मिवBेयक था,  इसलि#ए याडिचकाकताI  द्वारा मिवBान द्वारा उक्त
मिवBेयक के पारिरत होने के लिख#ाफ मिवपरीत तकI

 केव# सभा ही अस्वीकायI  ह।ै
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 107. इस पर योगेंद्र कुमार जयसवा# बनाम मिबहार राज्य 2 5 में भरोसा मिकया गया था, सिजसमें इस
न्याया#य  की  एक  खं  पीg ने  ओडिशा  मिवशेर्ष  न्याया#य  मिवBेयक  को  अध्यक्ष  द्वारा  मिदए  गए  'Bन
मिवBेयक'  के प्रमाणन की न्याडियक रूप से समीक्षा करने से इनकार कर मिदया था,  यह देखते हुए मिक
इसका मिनपटारा मोहम्मद के बाद मिकया गया था। सिसद्दीकी  (ऊपर) ने कहा मिक इस तरह का कोई भी
प्रमाणन एक "अमिनयमिमतता" होगी न मिक एक "सारभूतता"।

 108. न्यायमूर्तित पुट्टास्वामी में इस न्याया#य की एक समन्विन्वत पीg

 ( ) और अन्र। वी. भारत सघं को आBार (मिवत्तीय और अन्य सन्विब्सी, #ाभों और सेवाओ ंकी #डिक्षत
डि#ीवरी) को मिदए गए 'मनी मिब#' के प्रमाणन के समान प्रश्न का कायI  सौंपा गया था।

 24 ( 2014 ) 11 एस. सी. सी. 415। 25 ( 2016 ) 3 एससीसी 183

 26 ( 2019 ) 1 एससीसी 1.

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 इस मिनष्कर्षI  पर पहुचें मिक मिववामिदत अडिBमिनयम अनुच्छेद 110 (1) के चार कोनों के भीतर आता ह ैऔर
इसलि#ए यह एक 'Bन मिवBेयक'  था। हा#ाँमिक, अ€पमत के दृमिष्टकोण ने स्पष्ट रूप से दोनों मोहम्मद को
खारिरज कर मिदया। सिसद्दीकी (ऊपर) और योगेंद्र कुमार जायसवा# (ऊपर)। 109. पुट्टास्वामी (ऊपर)
में बहुमत की राय यह जांच कर रही है मिक क्या मिववामिदत अडिBमिनयम वास्तव में अनुच्छेद 110 के तहत
एक 'Bन मिवBेयक' था या नहीं, मिबना स्पष्ट रूप से प्रमाणन पर मिवचार मिकए या नहीं।

 अध्यक्ष की न्याडियक समीक्षा के अBीन है,  उसने अनुच्छेद  110 (3)  के तहत न्याडियक समीक्षा की
शमिक्त को  बरकरार  रखा  ह।ै  इसमें  आगे  यह  अभिभमिनBाIरिरत  मिकया  गया  मिक  'Bन  मिवBेयक'  शब्द  को
प्रडितबंBात्मक अथI  में नहीं लि#या जा सकता है और इस संबंB में #ोकसभा अध्यक्ष के मिववेक को महत्व
मिदया जाना चामिहए, सिसवाय इसके मिक यह संमिवBान की योजना का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता ह।ै हम
पुट्टास्वामी (ऊपर) के दृमिष्टकोण का सम्मानपूवIक समथIन करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है मिक मो.
सिसद्दीकी और योगेंद्र कुमार जयसवा# ने जहां तक अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष के फैस#ों को
न्याडियक समीक्षा से पर ेरखा है, उस पर भरोसा नहीं मिकया जा सकता ह।ै

 110. इस बात पर जोर मिदया जाना चामिहए मिक अनुच्छेद 110 (3) के तहत माम#ों में न्याडियक समीक्षा
का  दायरा  बेहद  सीमिमत  है,  सिजसमें  #ोकसभा  अध्यक्ष  के न्याडियक  सम्मान  को  बनाए  रखने  की
आवश्यकता ह।ै
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 प्रमाणन। अध्यक्ष के मिनणIय के पक्ष में वैBता का अनमुान होगा और मिनस्संदेह इसकी वैBता को चुनौती
देने वा#े व्यमिक्त पर यह मिदखाने की सिजम्मेदारी होगी मिक इस तरह का प्रमाणन पूरी तरह से असंवैBामिनक
था या स्पष्ट रूप से पयाIप्त अवैBता से दमूिर्षत था। न्याया#यों को अध्यक्ष के मू€यांकन को प्रडितस्थामिपत
नहीं करना चामिहए या दसूरी प्रशंसनीय व्याख्या नहीं करनी चामिहए। इसके बजाय, न्याडियक समीक्षा केव#
बहुत चरम उदाहरण तक ही सीमिमत होनी चामिहए जहां न्याडियक समीक्षा की पूरी तरह से अवहे#ना की
जाती ह।ै

 स्वयं संवैBामिनक योजना। अपी#ीय मंच के रूप में कायI  करना संवैBामिनक न्याया#यों का कायI  नहीं है,
मिवशेर्ष रूप से अध्यक्ष की राय पर, क्योंमिक ऐसा करने से संसद के कामकाज को पंगु बनाने का जोलिखम
होगा। 111. जांच के उपरोक्त संकीणI  दायरे और याडिचकाकताI  (ओ)ं द्वारा मिनवIहन मिकए जाने वा#े उच्च
बोझ के आ#ोक में

 अध्यक्ष का प्रमाणन, अब हम चुनौती की जांच कर सकते हैं

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 112. भाग XIV के प्रावBानों को तीन व्यापक शे्रभिणयों में मिवभासिजत मिकया जा सकता ह।ै पह#ा, मौजूदा
न्यायाडिBकरणों का उन्मू#न और मिव#य; दसूरा,

 मिनयमों के माध्यम से कें द्र सरकार को योग्यता मिनBाIरिरत करने की शमिक्त; मिनयमुिक्त और हटाने की मिवडिB,
और पीgासीन अडिBकारिरयों और सदस्यों की सेवा के मिनयम और शतx; और तीसरा, सेवाओ ंकी समामिप्त
और भुगतान

 पीgासीन अडिBकारिरयों और कुछ न्यायाडिBकरणों के सदस्यों को मुआवजा जो

 अब कायIहीन हो गए हैं।

 113. अनुच्छेद 110 की व्याख्या के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में एक समन्विन्वत समंिवBान पीg द्वारा
की गई थी और दोनों पक्षों द्वारा इस पर भरोसा मिकया जाता ह।ै

 114. 'Bन मिवBेयक' शीर्षIक के तहत के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत के फैस#े में, पैराग्राफ
448 में और मिफर पैराग्राफ 452 से 461 में, मिवद्वान वकी# द्वारा की गई द#ी#ों को दजI  मिकया गया था,
सिजसमें याडिचकाकताIओ ंकी ओर से की गई द#ी#ें भी शामिम# थीं।

 अनुच्छेद 110 में 'केव#' शब्द मिदखाई देता है जो 'Bन मिवBेयक' को परिरभामिर्षत करता ह।ै 'केव#' शब्द
के अथI  को दी जाने वा#ी व्याख्या के संबंB में, हरिर राम बनाम पर मिनभIरता रखी गई थी। बाबू गोपा#

2019(11) eILR(PAT) SC 50



प्रसाद  27 और मेससI  सारू स्मेल्टिं€टग  (पी) लि#मिमटे  v. मिबYी कर आयकु्त, #खनऊ  28. इसके बाद
बहुमत के फैस#े में समंिवBान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष की शमिक्त के संदभI  में 'अंडितम' शब्द
के उपयोग के बावजूद न्याडियक समीक्षा की शमिक्त का उल्लेख मिकया गया था, एक ऐसा पह#ू सिजसका हम
पह#े ही जवाब दे चुके हैं,  और आBार अडिBमिनयम की Bारा  7  की जांच करते हुए कहा गया है मिक
याडिचकाकताIओं द्वारा यह भी स्वीकार मिकया जाता है मिक Bारा 7 अडिBमिनयम का मुख्य प्रावBान ह।ै इसके
बाद, आBार अडिBमिनयम के अन्य प्रावBानों का संदभI  मिदया गया तामिक बहुमत की राय दजI  की जा सके
मिक मिवचाराBीन मिवBेयक को "Bन मिवBेयक" के रूप में पेश मिकया गया था। इसलि#ए, बहुमत के मिनणIय ने
संमिवBान के अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ए) से (एफ) के दायरे और दायरे को स्पष्ट और
स्पष्ट नहीं मिकया, एक कानूनी न्विस्थडित और पह#ू जो वतIमान माम#े में मिवचार के लि#ए उत्पन्न होता ह ैऔर
मान #ेता ह।ै

 काफी महत्व ह।ै

 115. अशोक भूर्षण, जे. ने पैराग्राफ 886 के बाद अपने सहमडित वा#े फैस#े में  "Bन मिवBेयक" और
इसकी न्यायसंगतता के मुद्दे की जांच की थी और जैसा मिक ऊपर देखा गया है, मोहम्मद को खारिरज कर
मिदया था। सईद सिसद्दीकी

 27 ( 1991 ) सप. 2 एस. सी. सी. 608 28 (1993) सप.

 3 एससीसी 97 [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( उपयुIक्त) और योगेश (उपयुIक्त) ने मिकहोतो हो#ोहन बनाम में इस न्याया#य के मिनणIयों पर भरोसा
करके सही कानून मिनBाIरिरत नहीं मिकया। ज़मिक#हु

 और अन्य 2 9 और राजा राम पा# (ऊपर)। "Bन मिवBेयक" की परिरभार्षा और संमिवBान के अनुच्छेद
110 (1) में उपयोग मिकए गए "केव#" शब्द के अथI और उद्देश्य का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्तित अशोक
भूर्षण ने कहा था मिक मिवBायी उदे्दश्य यह था मिक मिकसी अडिBमिनयम का मुख्य और मू# प्रावBान केव#
(ए) से (एफ) तक के उपखंों में से कोई भी या सभी होना चामिहए। यमिद अडिBमिनयम के मुख्य या मू#
प्रावBान नहीं हैं

 उपखं  (ए)  से  (एफ)  के अंतगIत आने वा#े मिवBेयक को  "Bन मिवBेयक"  नहीं कहा जा सकता है
(पैराग्राफ 905 देखें)। यह आगे देखा गया मिक अनुच्छेद 110 (1) में 'केव#' शब्द के उपयोग का अपना
उद्देश्य ह,ै  जो  एक मिवBेयक को  "Bन  मिवBेयक"  के  रूप  में  प्रमाभिणत  करने  के लि#ए स्पष्ट प्रडितबंB है
(पैराग्राफ 906 देखें)।
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 आBार अडिBमिनयम का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया मिक यह व्यमिक्तयों को सन्विब्सी, #ाभ और सेवाएं
प्रदान करने के लि#ए सरकार के संवैBामिनक दाडियत्व के इदI-मिगदI  घूमता है और अन्य प्रावBान मुख्य
प्रावBान के केव# आकन्विस्मक प्रावBान हैं। इसलि#ए, आBार मिवBेयक को अध्यक्ष द्वारा "Bन मिवBेयक" के
रूप में सही प्रमाभिणत मिकया गया था।

 116. ॉ. ी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ने उक्त प्रश्न पर अपनी अ€पमत राय में संमिवBान के अनुच्छेद 110
(1) में 'केव#' शब्द का उले्लख करते हुए कहा था मिक सार और सार सिसद्धांत जो #ागू होता है

 मिवBायी प्रमिवमिष्टयों पर यह प्रश्न तय करते समय #ागू नहीं होगा मिक कोई मिवशेर्ष मिवBेयक "Bन मिवBेयक" है
या नहीं। अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (ई) का उल्लेख करते हुए यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया था मिक
Bन मिवBेयक को भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभारिरत मिकसी भी व्यय की घोर्षणा (या व्यय की राभिश में
वृडिद्ध) और इसलि#ए, आBार अडिBमिनयम की Bारा 7 का मिवBेयक को Bन मिवBेयक बनाने का प्रभाव नहीं
पड़ा क्योंमिक इसमें सेवाओ,ं #ाभों या सन्विब्सी पर मिकए गए व्यय को भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभार
घोमिर्षत नहीं मिकया गया था। Bारा 7 आBार को उन सेवाओ,ं #ाभों या सन्विब्सी का #ाभ उgाने के लि#ए
अमिनवायI  करती ह ैजो पह#े से ही भारत की संडिचत मिनडिB से #ी गई थीं।

 हा#ाँमिक, इस मिवचार को बहुमत के फैस#े द्वारा स्वीकार नहीं मिकया गया था।

 117. संमिवBान के अनुच्छेद 110 (1) के संदभI  में, उपखं (ए) से (एफ) के संबंB में 'केव#' शब्द
का  उपयोग  एक  मिद#चस्प  सवा# है,  हा#ांमिक  यह  एक  कमिgन  सवा# है सिजसकी  जांच  और  उत्तर
संमिवBान द्वारा नहीं मिदया गया था।

 के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत मिनणIय। हा#ांमिक मिकसी भी कर को #ागू करने, समाप्त करने,
छूट,  परिरवतIन  या मिवमिनयमन  से संबंडिBत  मिवBेयक को समझना आसान  हो सकता है,  #ेमिकन  इसमें
कमिgनाइयाँ उत्पन्न होंगी -

 29 ( 1992 ) सप.

 2 एस. सी. सी. 651 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मिवत्तीय दाडियत्व के बारे में। कौ# और शकBर की पुस्तक "संसद की प्रथाएं और प्रमिYयाएं" में यह राय
दी गई है मिक जब तक यह शब्द न हो ' केव# 'की सही तरीके से व्याख्या की जाती है, अनुच्छेद 110
(1) एक शून्य होगा। दसूरी ओर, एक उदार और व्यापक व्याख्या संभवतः उजागर करती ह।ै

 एक मिवपरीत परिरणाम। कौ# की राय का प्रासंमिगक मिहस्सा और

 शकBर पढ़ता हःै
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 " अध्यक्ष माव#ंकर ने मिनम्नलि#लिखत मिटप्पणी कीः प्रथम दृष्टया यह मझेु #गता है मिक अनुच्छेद 110 के
शब्द (अडिBरोपण, उन्मू#न,

 संडिचत मिवBेयक को Bन मिवBेयक बनाने के लि#ए मिकसी भी कर की छूट, परिरवतIन,  मिवमिनयमन) पयाIप्त
रूप से व्यापक हैं। एक सवा# उg सकता है इस बारे में मिक 'केव#' शब्द का सटीक महत्व या दायरा
क्या ह ैऔर क्या और मिकतना दरू वह शब्द संशोडिBत या मिनयंमित्रत करने के लि#ए जाता ह।ै

 व्यापक और सामान्य शब्द 'थोपना, उन्मू#न, छूट, आमिद'।

 मझेु #गता ह,ै  प्रथम दृष्टया, मिक  'केव#' शब्द सामान्य शब्दों के दायरे के लि#ए प्रडितबंBात्मक नहीं ह।ै
यमिद कोई मिवBेयक महत्वपूणI  रूप से संबंडिBत है मिकसी कर का अडिBरोपण,  उन्मू#न,  आमिद,  तो अन्य
प्रावBानों के मिवBेयक में शामिम# करने का केव# तथ्य जो उस कर के प्रशासन के लि#ए आवश्यक हो
सकता ह ैया, मैं कह सकता हू,ं इसके लि#ए आवश्यक है

 मिवशेर्ष मिवBेयक के उद्देश्य की प्रामिप्त, मिवBेयक को Bन मिवBेयकों की शे्रणी से हटा नहीं सकती ह।ै देखना
पड़ता है

 मिवBेयक के उद्देश्य के लि#ए। इसलि#ए, यमिद मिवBेयक के महत्वपूणI  प्रावBानों का उद्देश्य मिकसी भी कर को
#ागू करना, समाप्त करना आमिद है, तो अन्य प्रावBान आकन्विस्मक होंगे और उनके समावेश को इसे Bन
मिवBेयक की शे्रणी से दरू करने के लि#ए नहीं कहा जा सकता ह।ै जब तक कोई 'केव#' शब्द का इस तरह
से अथI  नहीं #गाता है, तब तक यह अनुच्छेद 110 को शून्य बना सकता ह।ै इसके मिनBाIरण, संग्रह,
प्रशासन, न्याया#यों या न्यायाडिBकरणों के संदभI  आमिद के लि#ए प्रावBान मिकए मिबना कोई कर नहीं #गाया
जा सकता ह,ै कोई भी मुख्य कर #गाने वा#े मिवBेयक में केव# एक Bारा की क€पना कर सकता ह ैऔर
पचास अन्य Bाराएं हो सकती हैं जो उस अडिBरोपण के दायरे, मिवडिB, तरीके आमिद से संबंडिBत हो सकती
हैं। इसके अ#ावा, हमें अनुच्छेद 110 के उपखं (2) के प्रावBानों पर भी मिवचार करना होगा और ये
प्रावBान सहायक हो सकते हैं।

 'केव#' शब्द के दायर ेको स्पष्ट करना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन्वि€क अप्रत्यक्ष रूप से।

 118. बहुमत के फैस#े ने पीg और सार के सिसद्धांत को बढ़ावा नहीं मिदया, जबमिक अशोक भूर्षण, जे. के
फैस#े ने [2019] 16 एस. सी. आर. का उले्लख मिकया था।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI
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 प्रमुख उद्देश्य के लि#ए। प्रमुख उद्देश्य के परीक्षण की संभवतः अपनी सीमा होती ह ैक्योंमिक कई काननूों में
एक से अडिBक होती हैं। प्रमखु उद्देश्य मिवशेर्ष रूप से तब जब इस मिनदkश को संमिवBान के अनुच्छेद 110
(1) के उपखं (ए) से (एफ) के संदभI  में पढ़ा जाता ह।ै इसके अ#ावा, यह मिनBाIरिरत करना मिक क्या
सवqपरिर और प्रमखु है

 कानून का उद्देश्य और यह मिनBाIरिरत करने के लि#ए #ागू परीक्षण कम्पंक्शन और इनकर्दिटटू्य स्वयं
अस्पष्टता से मुक्त नहीं ह।ै अनुच्छेद  110 (1) के उपखं  (बी), (सी), (ी) और  (ई) के संदभI में
कमिgनाइयाँ उत्पन्न होंगी, जब हम एक अडिBमिनयमन परीक्षण के प्रमुख या मुख्य उद्देश्य के सिसद्धांतों को
#ागू करते हैं। अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (सी) में Bन का भुगतान या Bन की मिनकासी को संदर्शिभत
मिकया गया ह।ै

 भारत की समेमिकत मिनडिB। उपखं (घ) के मिवमिनयोग को संदर्शिभत करता है भारत की संडिचत मिनडिB से
Bन। उपखं (ङ) संडिचत मिनडिB पर प्रभारिरत मिकसी भी व्यय की घोर्षणा को संदर्शिभत करता ह।ै

 भारत या ऐसे व्यय की राभिश में वृडिद्ध। उपखं (च) भारत की संडिचत मिनडिB के लि#ए Bन की प्रामिप्त से
संबंडिBत ह।ै

 या भारत का सावIजमिनक खाता या ऐसा Bन जारी करना या संघ या राज्य के खातों का #ेखापरीक्षा।
खं (ख) के मिवस्तार में भी भारत सरकार द्वारा मिकए गए या मिकए जाने वा#े मिवत्तीय दाडियत्व के संबंB में
काननू का संशोBन शामिम# ह।ै एक बार जब हम यह मान #ेते हैं मिक संमिवBान के अनुच्छेद 110 के खं
(3) के तहत अध्यक्ष का मिनणIय हा#ांमिक अंडितम है, संवBैामिनक अवैBता के सिसद्धांत पर न्याडियक जांच के
अBीन ह,ै  तो अनुच्छेद  110 (1)  के प्रावBानों को बचने और रोकने के लि#ए एक उडिचत अथI और
व्याख्या दी जानी चामिहए।

 अडित-समावेभिशता या अ€प-समावेभिशता। मिकसी भी व्याख्या के दरूगामी परिरणाम होंगे। इसलि#ए,  यह
आवश्यक है मिक प्रावBानों के संबंB में पूणI  स्पष्टता होनी चामिहए और मिकसी भी अस्पष्टता और बहस को
समाप्त मिकया जाना चामिहए और सकारात्मक रूप से मिनणIय लि#या जाना चामिहए। संदेह के माम#े में,
मिनडि•त रूप से अध्यक्ष की राय मिनणाIयक होगी, #ेमिकन यह समंिवBान के अनुच्छेद  110 (1) के तहत
"Bन मिवBेयक" के दायरे और दायरे का जवाब देने और मिनणIय #ेने से बचने के लि#ए मिवचार नहीं होगा।
उदाहरण के लि#ए, आयकर अडिBमिनयम जैसे कराBान अडिBमिनयम अनुच्छेद 110 के उपखं (ए) से खं
(1) के तहत Bन मिवBेयक के रूप में योग्य होंगे और इसमें अपी#ीय न्यायाडिBकरणों से संबंडिBत प्रावBान
शामिम# हो सकते हैं जो -

 संभवतः उपखं  (छ)  के अंतगIत आने वा#े आकन्विस्मक प्रावBानों के रूप में अहIता प्राप्त करते हैं।
अनुच्छेद  110  के खं  (1)  के लि#ए,  भ#े ही हम अनुच्छेद  110  के खं  (1)  के उपखं  (ी)  के
अनपु्रयोग को बाहर करते हैं। प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम या राष्ट्र ीय हरिरत न्यायाडिBकरण रोजर
मैथ्यू v के तहत न्यायाडिBकरण के गgन के प्रावBानों के संदभI  में सिजस न्विस्थडित पर तकI  मिदया जा सकता
ह,ै वह अ#ग होगी।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 एक्ट करें। मिवBेयक में हा#ांमिक यह कहा जा सकता ह ैमिक खचI  वसू# मिकया जाएगा।

 भारत की संडिचत मिनडिB पर।

 119.  एक अन्य पह#ू जो मिवचार के  लि#ए उत्पन्न होगा,  वह होगा सरकार द्वारा प्रमाभिणत  गैर-Bन
मिवBेयक के माम#े में काननूी परिरणाम। अध्यक्ष एक Bन मिवBेयक के रूप में, जब राज्य सभा के समक्ष
प्रस्तुत मिकया जाता है,  तो कुछ सदस्यों द्वारा इस पर मिवशेर्ष रूप से आपलित्त जताई जाती है,  #ेमिकन
मतदान के लि#ए रखे जाने पर "गैर-Bन" मिवBेयक से संबंडिBत प्रावBानों के संबंB में कोई सिसफारिरश नहीं
की जाती ह।ै

 120. याडिचकाकताIओ ंने न्यायमूर्तित अशोक भरू्षण की सहमडित वा#ी राय के आBार पर तकI  मिदया था
मिक कम से कम एक के अ#ावा

 अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के तहत आने वा#े प्रावBान, अन्य शेर्ष प्रावBानों में से प्रत्येक भी
ऐसे  मुख्य  प्रावBानों  के  लि#ए  आकन्विस्मक  होना  चामिहए,  और  इसलि#ए  अनुच्छेद  110  (जी)  की
आवश्यकता को पूरा करना चामिहए। यह तकI  मिदया गया था मिक इस तरह की व्याख्या से शब्द का
सन्विम्म#न होगा ' केव# अनुच्छेद 110 (1) के उदे्दश्यपूणI  प्रारभंिभक भाग के तहत, सिजसके बारे में कहा
जाता था मिक इसे सघं द्वारा समाप्त कर मिदया गया था। इसके अ#ावा, यह तकI मिदया गया मिक सिजस तरह
से बहुमत ने आBार अडिBमिनयम की Bारा  7  को अनुच्छेद  110 (1) (ई)  से जोड़ा,  वह ग#त था,
क्योंमिक यह केव# प्रमाणीकरण की आवश्यकता को #ागू करके वापस #ेने की प्रमिYया को मिवमिनयमिमत
करता था और

 मिकसी भी व्यय को भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभार घोमिर्षत न करें। उन्होंने तकI  मिदया था मिक बहुमत के
फैस#े द्वारा अडिBमिनयमन  की व्याख्या सवंैBामिनक रूप से ग#त थी और वतIमान  माम#े में ऐसा ही
मिवश्लेर्षण नहीं मिकया जाना चामिहए। इसलि#ए याडिचकाकताIओ ंका तकI है मिक प्रत्येक मिववामिदत प्रावBान की
व्यमिक्तगत रूप से जांच की जानी चामिहए और या तो अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के तहत #ाया
जाना चामिहए या अनुच्छेद  110 (जी)  द्वारा अनुमत आनुर्षमंिगक होना चामिहए। यमिद एक भी प्रावBान
उपरोक्त दो शे्रभिणयों में से मिकसी को भी संतुष्ट नहीं करता है, तब संपूणI  मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 अनुच्छेद
110 (1) के प्रारभंिभक वाक्यांश का अपमान होगा और इसे घोमिर्षत मिकया जाना चामिहए

 असंवैBामिनक ह।ै

 121. हा#ाँमिक, मिवद्वान महान्यायवादी ने प्रस्ताव मिदया है मिक मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की संवैBामिनकता
सुरडिक्षत होगी यमिद यह प्रभावी ह।ै
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 प्रावBान, जो अडिBमिनयम का मू# हैं, अनुच्छेद 110 (1) (ए) से (एफ) के दायर ेमें आते हैं। अन्य छोटे
प्रावBान, भ#े ही कड़ाई से आकन्विस्मक न हों, प्रमुख रगं #े सकते हैं और साथ-साथ पारिरत मिकए जा
सकते हैं।

 एक Bन मिवBेयक के रूप में। इस तरह की व्याख्या के अनुसार, प्रावBानों को होना चामिहए

 इसे टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाना चामिहए और न्याडियक समीक्षा को अ#ग तरीके से #ागू मिकया जाना चामिहए।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 122. माम#े की व्यापक जांच करने पर, हम देखते हैं मिक के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत ने
प्रकृडित का उच्चारण मिकया

 अनुच्छेद 110 (1) के दायरे और व्याख्या के सिसद्धांतों या ऐसी प्रमिYया के परिरणामों को पह#े डिचमित्रत
मिकए मिबना मिववामिदत अडिBमिनयम का। यह हमारे लि#ए स्पष्ट है मिक के.  एस.  पुट्टास्वामी  (आBार-5)  में
बहुमत के कथन ने अनुच्छेद 110 (1) में 'केव#' शब्द के प्रभाव पर पयाIप्त रूप से चचाI नहीं की और
एक मिनष्कर्षI  के परिरणामों पर बहुत कम मागIदशIन प्रदान करता है जब एक अडिBमिनयम के कुछ प्रावBानों
को पारिरत मिकया गया था।

 पुट्टास्वामी (आBार-5) इसके आवेदन को वतIमान माम#े के लि#ए कमिgन बनाता है और इसके मिनणIयों
के बीच एक संभामिवत सघंर्षI  को जन्म देता ह।ै पीgों का समन्वय करें।

 123. न्याडियक समीक्षा और व्याख्यात्मक सिसद्धांतों (या उनकी कमी) के दायरे में आने वा#ी मिवभिभन्न
चुनौडितयों को देखते हुए, जैसा मिक के. एस. पुट्टास्वामी (आBार-5) में बहुमत द्वारा जोड़ा गया है और
आBार अडिBमिनयम, 2016 के इसके मिवश्लेर्षण के पयाIप्त पवूIवत— प्रभाव को देखते हुए, इसकी शुद्धता का
मिनBाIरण करना आवश्यक हो जाता ह।ै समान शमिक्त का एक बेंच होना जैसा मिक के.  एस.  पुट्टास्वामी
(आBार-5) में, हम तदनुसार मिनदkश देते हैं मिक माम#ों के इस समहू को एक बड़ी पीg द्वारा मिवचार के
लि#ए प्रशासमिनक पक्ष में भारत के माननीय मुख्य न्यायाBीश के समक्ष रखा जाए।

 124. एक और कारण है मिक हमें #गता है मिक इस माम#े को सात न्यायाBीशों की संमिवBान पीg को
भेजा जाना चामिहए। ए#. चंद्रा

 भारी बोझ। नतीजतन, अनुच्छेद 227 (1) के अनुसार उनके पयIवेक्षी कायn को जोड़ना मिकसी भी तरह
से सहायक नहीं हो सकता ह।ै इसके बाद, यह देखा गया मिक मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों का गgन अ#ग-
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अ#ग काननूों के तहत मिकया गया था अडिBमिनयमों को कें द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासिसत मिकया
जाता ह,ै मिफर भी प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं थी। यह न्याया#य रोजर मैथ्यू बनाम का था।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 यह मिवचार मिक जब तक ऐसे न्यायाडिBकरणों के लि#ए एक पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं
की जा सकती है, यह वांछनीय है मिक ऐसे सभी न्यायाडिBकरण, जहां तक संभव हो, एक एक# नो#
मंत्रा#य के तहत होने चामिहए जो इन न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे करने की न्विस्थडित में होगा।
कई कारणों से, न्याया#य ने कहा मिक मिवडिB मंत्रा#य उपयकु्त मंत्रा#य होगा। बद#े में मिवडिB मंत्रा#य को
न्यायाडिBकरणों  के  कामकाज  की  देखरखे  के  लि#ए  एक  स्वतंत्र  पयIवेक्षी  मिनकाय  मिनयकु्त  करने  की
आवश्यकता थी। जैसा मिक ऊपर बताया गया है, ऐसा नहीं हुआ ह।ै इन परिरन्विस्थडितयों में, यह उडिचत होगा
मिक इन पह#ुओ ंऔर प्रश्नों पर सात न्यायाBीशों की पीg द्वारा मिवचार मिकया जाए।

 मुद्दा II: मिवत्त की Bारा 184

 अडिBमिनयम, 2017 खाते पर असंवैBामिनक है

 मिवभिशष्ट मिवस्थापन का?

 125. मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के भाग XIV के लिख#ाफ दसूरी चुनौती इस दावे पर आBारिरत है मिक यह
अत्यडिBकता का माम#ा ह।ै

 प्रडितमिनडिB मं# के रूप में यह "आवश्यक मिवBायी कायn"  और  "नीडित और मिदशामिनदkशों"  परीक्षणों के
आBार पर #ड़खड़ाता ह।ै

 126.  Bारा  183 में मिनर्दिदष्ट आgवीं अनुसूची में संबंडिBत अडिBमिनयमों के साथ  19 न्यायाडिBकरणों की
एक सूची ह ैसिजसके तहत वे

 आgवीं अनुसूची के कॉ#म (2) में मिनर्दिदष्ट अन्य प्राडिBकरणों की मिनयमुिक्त मिवत्त अडिBमिनयम की Bारा 184
के प्रावBानों के अनुसार की जाएगी। हा#ाँमिक, ये प्रावBान उन #ोगों पर #ागू नहीं होते हैं सिजन्हें मिनBाIरिरत
डितभिथ से तुरतं पह#े ही उक्त पदों पर मिनयकु्त मिकया जा चुका है,  वह तारीख है सिजस पर कें द्र सरकार
आडिBकारिरक राजपत्र में एक अडिBसूचना द्वारा उक्त प्रावBानों को #ागू कर सकती ह।ै

 127. Bारा 184, दोहराने के लि#ए, मिनम्नानुसार हःै

 " 184.  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरणों के अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष और
सदस्यों की योग्यता, मिनयमुिक्त, कायIका# और सेवा की शतx, वेतन और भत्ते आमिद। ( 1 ) कें द्र सरकार,
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अडिBसूचना  द्वारा,  [2019]  16  एस.  सी.  आर.  की  योग्यता,  मिनयमुिक्त,  पदावडिB,  वेतन  और  भत्ते,
त्यागपत्र, मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयमों और शतn के लि#ए मिनयम बना सकती ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के
सदस्य,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (2) में मिनर्दिदष्ट
अन्य प्राडिBकरणः

 बशतk मिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

 अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या

 न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या अन्य प्राडिBकरण का सदस्य कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए
मिनयमों में मिनर्दिदष्ट अवडिB के लि#ए पद Bारण करगेा, #ेमिकन वह अपने पद पर आने की तारीख से पांच
सा# से अडिBक नहीं होगा और इसके लि#ए पात्र होगा।

 पुनर्दिनयमुिक्तः

 बशतk मिक कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी या सदस्य पद प्राप्त करने के बाद इस
प्रकार का पद Bारण करेंगे।

कें द्र द्वारा बनाए गए मिनयमों में मिनर्दिदष्ट ऐसी आयु

 सरकार जो इससे अडिBक नहीं होगी,

 ( क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के माम#े में,

 सत्तर वर्षI  की आय;ु

 ( ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या मिकसी अन्य सदस्य के माम#े में, साg-
सात वर्षI  की आयःु

 ( 2 ) न तो वेतन और भते्त और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य मिनयम और शतx,
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 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के सदस्य,  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, अन्य प्राडिBकरण उनके नकुसान के लि#ए भिभन्न हो सकते हैं।

 उनकी मिनयमुिक्त के बाद।

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के
सदस्य,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (2) में मिनर्दिदष्ट
अन्य प्राडिBकरण। पह#े परतंुक में कहा गया है मिक पदBारी अडिBकारी ऐसी शतn के लि#ए पद Bारण करेंगे
जो मिनर्दिदष्ट की जा सकती हैं। कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों में #ेमिकन यह पद रोजर मैथ्यू v नहीं
होगा।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों में,  जो अध्यक्ष,  अध्यक्ष और राष्ट्रपडित के माम#े में  70  वर्षI  से
अडिBक नहीं होंगे और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपडित या मिकसी अन्य सदस्य के माम#े में आयु 67
वर्षI से अडिBक नहीं होगी। Bारा 184 की उप-Bारा 2 में कहा गया है मिक मिनयकु्त व्यमिक्तयों के वेतन और
भत्ते और सेवा के अन्य मिनयम और शतx भिभन्न नहीं हो सकती हैं। मिनयमुिक्त के बाद उनके नकुसान के लि#ए।

 128. मिवत्त अडिBमिनयम की Bारा 185 (1) भी प्रासंमिगक ह ैऔर पढ़ती हःै

 " 185. संYमणका#ीन प्रावBान। - ( 1 ) के रूप में मिनयकु्त कोई भी व्यमिक्त

 अध्यक्ष  या  अध्यक्ष,  अध्यक्ष  या  उपाध्यक्ष  या  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष  या  पीgासीन  अडिBकारी  या
न्यायाडिBकरणों, अपी#ीय न्यायाडिBकरणों के सदस्य या नौवीं अनुसचूी के कॉ#म (2) में मिनर्दिदष्ट अन्य
प्राडिBकरण और मिनयत मिदन से gीक पह#े पद Bारण करने वा#ा, मिनयत मिदन से और उसके बाद से ऐसा
पद Bारण करना बंद कर देगा और ऐसा अध्यक्ष या अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष
या पीgासीन अडिBकारी या सदस्य अपने पद की अवडिB या सेवा के मिकसी अनुबंB की समय से पह#े
समामिप्त के लि#ए तीन महीने के वेतन और भत्तों से अडिBक के मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा।

 अध्यक्ष या अध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीgासीन अडिBकारी या सदस्य

 नौवीं अनुसूची के कॉ#म (2) में मिनर्दिदष्ट न्यायाडिBकरण/अपी#ीय न्यायाडिBकरण जो उपरोक्त प्रावBानों
के अनुसार पद Bारण करते हैं

 मिनयत डितभिथ ऐसा करना बंद कर देगी और पद की समय से पह#े समामिप्त या पद के अनुबंB के लि#ए तीन
महीने के वेतन और भत्ते से अडिBक के मुआवजे का हकदार होगा। तथामिप, हम स्पष्ट करेंगे मिक वतIमान में
हम Bारा 185 की उप-Bारा (1) के सवंैBामिनक अडिBकारों की जांच नहीं कर रहे हैं।
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 129. मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 186 इस प्रकार हःै

 " 186. मिनयम बनाने की सामान्य शमिक्त। मिबना मिकसी पवूाIग्रह के इस भाग में अन्यत्र मिनमिहत मिनयम बनाने
की कोई अन्य शमिक्त,

 कें द्र सरकार, अडिBसूचना द्वारा, इस भाग के प्रावBानों को पूरा करने के लि#ए आम तौर पर मिनयम बना
सकती ह।ै

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 उपरोक्त प्रावBानों में यह मिनBाIरिरत मिकया गया ह ैमिक मिकसी के प्रडित पूवाIग्रह के मिबना

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के भाग XIV में कहीं और मिनमिहत मिनयम बनाने की अन्य शमिक्त, कें द्र सरकार,
अडिBसूचना द्वारा, उक्त भाग के प्रावBानों को पूरा करने के लि#ए आम तौर पर मिनयम बना सकती ह।ै

 130. उक्त प्रावBानों को पढ़ने से सकेंत मिम#ता है मिक ऊपरी आय ुसीमा का प्रावBान करने के अ#ावा
और यह मिक मिनयकु्त व्यमिक्त का कायIका# उसके पद पर आने की तारीख से पांच सा# से अडिBक नहीं
होगा और वह पनुः मिनयमुिक्त के लि#ए पात्र होगा, मिवत्त अडिBमिनयम योग्यताओ,ं  चयन की मिवडिB को मिनर्दिदष्ट
करने की शमिक्त प्रदान करता ह ैऔर

 मिनयमुिक्त, पद की शतx, वेतन और भत्ते, इस्तीफे समिहत मिनष्कासन और कें द्र सरकार को सेवा के अन्य
सभी मिनयम और शतx  जो संसद के प्रडितमिनडिB के रूप में कायI  करेंगी। अनुसचूी के कॉ#म (3) में मिनर्दिदष्ट
मौजूदा मू# काननू में सडिन्नमिहत शासी वैBामिनक प्रावBान और उसके तहत बनाए गए मिनयम अडिB#ेलिखत
हैं और मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता, चयन प्रमिYया और सेवा के मिनयमों और शतn को तय करने के लि#ए कें द्र
सरकार को अडिBकार और शमिक्त प्रदान की गई ह।ै

 वेतन भत्ता, त्यागपत्र और प्रत्यायोसिजत या अBीनस्थ कानून के माध्यम से मिनष्कासन। इससे पह#े मिक
हम इस प्रडितमिनडिB मं# के अडिBकारों पर गौर करें,  हमें प्रत्यायोसिजत मिवBान की वैBता का आक#न
करने में इस न्याया#य द्वारा अपनाए गए दृमिष्टकोण पर पुनर्दिवचार करना और उस पर मिवचार करना
चामिहए।

 131. इस न्याया#य ने पह#ी बार इस पहे#ी को संबोडिBत मिकयाः मिदल्ली मिवडिB अडिBमिनयम, 3 0, सिजसमें
सात न्यायाBीशों की पीg ने सात अ#ग-अ#ग मिनणIय मिदए, इस मुद्दे पर राय के मिवच#न को स्पष्ट रूप
से दशाIता ह।ै हा#ाँमिक, बहुमत का मिवचार, जैसा मिक जे. एम. शे#ट द्वारा स्पष्ट और आयोसिजत मिकया गया
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ह,ै  जे. बी. शमा राव बनाम में बहुमत के लि#ए बो# रहे हैं। सघं पांडिचेरी के्षत्र का अनुमान मिनम्नानुसार
#गाया जा सकता हःै

 " राय के तीव्र मिवच#न को देखते हुए, आंभिशक रूप से उक्त कानूनों की वैBता को बनाए रखने के लि#ए
उनके मिनष्कर्षI  को छोड़कर, मिकसी भी सामान्य सिसद्धांत का अनुमान #गाना मुन्विश्क# है सिजसे राज्य के
मिनणIय के सिसद्धांत पर भमिवष्य के माम#ों के लि#ए बाध्यकारी माना जा सकता ह।ै यह कहना सर# है मिक
कोई मिनणIय उसके मिनष्कर्षI  के कारण बाध्यकारी नहीं है,  बन्वि€क उसके अनुपात और उसमें मिनBाIरिरत
सिसद्धांत के संबंB में बाध्यकारी ह।ै इसलि#ए इस मिनणIय के बार ेमें जो सबसे अडिBक कहा जा सकता ह ैवह
यह ह ैमिक कम से कम सिजस पर आम सहमडित प्रतीत होती ह ैवह थी

 30 1951 आकाशवाणी 332 31 ( 2015 ) 4 एस. सी. सी. 770 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 1 ) मिक भारत में समंिवBान से पह#े और बाद में दोनों मिवBानसभाएँ

 मिब्रमिटश संसद के प्रडितमिनडिB कभी नहीं थे; (3) मिक वे कुछ सीमाओ  ंके भीतर प्रत्यायोसिजत करने की
शमिक्त थी, न मिक इस कारण से

 एक शमिक्त जो मिवBायी शमिक्त में मिनमिहत ह ै#ेमिकन क्योंमिक ऐसी

 संयकु्त राज्य अमेरिरका में भी शमिक्त को मान्यता दी गई है

 अ#गाववादी मिवचारBारा इस आBार पर प्रचलि#त ह ैमिक यह आवश्यक है

 एक आBुमिनक राज्य में मिवBायी शमिक्त का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें

 मिवBाडियकाओ ंके सामने मिवमिवB गडितमिवडिBयाँ और जमिट# समस्याएं

 और (4) एक आवश्यक, मिवBायी कायI  का वह प्रत्यायोजन जो

 त्याग की राभिश आंभिशक भी स्वीकायI  नहीं ह।ै वे सभी

 इस बात पर सहमडित हुई मिक यह सहायक और सहायक के संबंB में हो सकता है

 शमिक्त "।

 सभी सात न्यायाBीश इस बात पर एकमत थे मिक त्याग या उन्मू#न

मिवBान की शमिक्त को अBीनस्थ प्राडिBकारी को भी सौंपना
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मिटया# की अनुमडित नहीं ह।ै मतभेद मुख्य रूप से उत्पन्न हुए

त्याग या उन्मू#न का अथI  और दायरा

आन्वित्मक शमिक्त। उक्त पह#ू पर, हम उल्लेख करना चाहेंगे

फज# अ#ी, जे., मुखज—, जे. और बोस, जे. फज# अ#ी, जे.

उक्त सिसद्धांत का सार इस प्रकार हःै

 " अस#ी अंतर यही ह।ै मिवBाडियका प्रत्यायोसिजत नहीं कर सकती है

 कानून बनाने की शमिक्त; #ेमिकन यह प्रत्यायोसिजत करने के लि#ए एक कानून बना सकता है कुछ तथ्य या
न्विस्थडित मिनBाIरिरत करने की शमिक्त सिजस पर

 काननू अपनी कारIवाई को मिनभIर करता ह ैया करने का इरादा रखता ह।ै इनकार करना।

 यह सरकार के पमिहयों को रोकने के लि#ए होगा।

 2. प्रडितमिनडिBमण्# के लिख#ाफ मिनयम का वास्तमिवक महत्व यह हःै

 "  इस मिनयम में व्यापक अथn में अंतर्दिनमिहत सिसद्धांत शामिम# है अडिBकतम,  प्रडितमिनडिB गैर शमिक्तशा#ी
प्रडितमिनडिB, #ेमिकन यह होने के लि#ए उपयकु्त है

 इसका मत#ब यह है मिक मिवBाडियका अपने मिवBान का त्याग नहीं कर सकती है कायI  करता है और यह
खदु को समाप्त नहीं कर सकता ह ैऔर एक समानांतर मिवBाडियका की स्थापना नहीं कर सकता है

 सिजस प्राथमिमक कतIव्य को उसे सौंपा गया है, उसका मिनवIहन करना।

 इस मिनयम को अमेरिरका और अमेरिरका दोनों में मान्यता दी गई ह।ै

 इगं्#ैं।

 XX

 XX

 XX

 त्याग क्या है और माम#ों का कौन सा वगI  होगा उस अभिभव्यमिक्त द्वारा कवर मिकया जाना हमेशा तथ्य का
सवा# होगा, और [2019] 16 एस. सी. आर.
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 अपने मिवBान को प्रभावी, उपयोगी बनाने के लि#ए आवश्यक सहायक कायI  करने के लि#ए अपनी पसंद
की अBीनस्थ एजेंसी और पूणI  "।

 मिवद्वान न्यायाBीश ने आगे कहा था मिक एक अडिBमिनयम एक कानून है जब यह नीडितयों को मूतI  रूप देता
ह,ै मानकों को परिरभामिर्षत करता ह ैऔर चनेु गए प्राडिBकरण को मिनदkभिशत करता है

 कुछ मिनBाIरिरत सीमाओ ंके भीतर कायI  करना और उससे आगे नहीं जाना। अडिBमिनयम में कायI  करने के
लि#ए मिवBानमं# की इच्छा की एक पूणI  अभिभव्यमिक्त होनी चामिहए

 मिकसी मिवर्षय पर कानून बनाना, तो, ऐसा काननू त्याग के बराबर नहीं है क्योंमिक प्रकृडित से #ेकर काननू
तक यह स्पष्ट ह ैमिक जब शमिक्त का दरुुपयोग मिकया जाता ह ैतो इसे वापस लि#या जा सकता है, बद#ा जा
सकता है और मिनरस्त मिकया जा सकता ह।ै सबसे महत्वपूणI बात यह है मिक प्रडितमिनडिB को केव#
अडिBमिनयमिमत काननूों को अपनाना और उनका मिवस्तार करना है

 मिवBानमं# द्वारा।

 132. मखुज—, जे. ने कहा मिक मिवBायी कायI  मिवBायी नीडित की घोर्षणा करने और मानकों को मिनBाIरिरत
करने से संबंडिBत हैं जो इसे काननू के मिनयम के रूप में अडिBमिनयमिमत मिकया जाना है, और सिजसे अपनी
प्रकृडित से अBीनस्थ कानून के कायI के रूप में प्रत्यायोसिजत मिकया जा सकता है, वह उस क़ानून का
सहायक है जो इसे बनाने की शमिक्त को प्रत्यायोसिजत करता ह।ै जब मिवBायी नीडित को पयाIप्त स्पष्टता के
साथ परिरभामिर्षत मिकया जाता ह ैया मानक मिनBाIरिरत मिकए जाते हैं,

 अदा#तें उस मिववेकाडिBकार में हस्तके्षप नहीं कर सकती हैं सिजसका प्रयोग मिवBानमं# ने आवश्यक
प्रत्यायोजन की सीमा मिनBाIरिरत करने में मिकया ह।ै प्रडितमिनडिB को मिवBायकों द्वारा घोमिर्षत नीडित की जांच
करने की अनुमडित नहीं दी जा सकती है और उन्हें मिकसी भी नीडित को मिनरस्त करने या मिनरस्त करने की
शमिक्त नहीं दी जा सकती ह।ै

 काननू।

 133. बोस, जे. यह देखते हुए मिक मुख्य कायI

 मिवBाडियका को काननू बनाना ह ैऔर इसे दसूरों पर नहीं छोड़ना है, मिफर भी

यह स्वीकार मिकया मिक शमिक्त के बडे़ हस्तांतरण और अडिBकार के प्रत्यायोजन के मिबना अपनी अनंत
जमिट#ताओ ंऔर प्रभावों के साथ एक आBुमिनक राज्य की सरकार को जारी रखना असंभव ह।ै यह एक
व्यावहारिरक है
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 आवश्यकता सिजसे अमेरिरकी न्याया#यों द्वारा भी स्वीकार मिकया गया ह।ै अन्यथा मिनणIय #ेने से सरकार
के लि#ए प्रभावी ढंग से काम करना और काम करना मुन्विश्क# हो जाएगा।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 134. रमेश मिबचI  बनाम माम#े में इस न्याया#य की एक खं पीg। भारत सघं ने उपरोक्त सात मिवचारों
की जांच की थी और उन्हें बाहर मिनका#ा था

 यह देखने के लि#ए अनपुात मिक तकI  की रखेाएं अ#ग थीं, #ेमिकन मिफर भी न्यायाBीशों ने अपरिरहायI  को
स्वीकार कर लि#या था-मिक जबमिक

 संसद के पास कानून बनाने की पयाIप्त और व्यापक शमिक्तयां हैं, इनमें कुछ कायn और शमिक्तयों को मिकसी
अन्य  मिनकाय  या  प्राडिBकरण  को  सौंपने  की  शमिक्त  शामिम# होगी।  साथ  ही,  मिदल्ली  मिवडिB अडिBमिनयम
(उपरोक्त) में न्यायाBीशों ने सहमडित व्यक्त की थी मिक इन पर सीमाएँ होनी चामिहए। प्रडितमिनडिBमण्#।
हा#ाँमिक, इस सवा# पर मिक यह सीमा क्या है, आम सहमडित का अभाव था। रमेश मिबचI (ऊपर) के दो
न्यायाBीशों ने मिदल्ली कानून अडिBमिनयम (ऊपर) में अनुपात पर भरोसा करते हुए कहा थाः

 " कुछ #ोगों का मानना था मिक जब तक यह कु# नहीं होता है, तब तक कोई त्याग या उन्मू#न नहीं
होता ह,ै यानी जब तक मिक संसद अपनी शमिक्तयों को अपने पक्ष में नहीं सौंप देती ह।ै

 मिकसी "समानांतर" मिवBानमं# का या स्थानीय प्राडिBकारी पर इस हद तक मिनयंत्रण खो देता है मिक वह
उसे सौंपी गई शमिक्तयों को मिनरस्त करने या उस पर प्रभावी पयIवेक्षण करने में असमथI  हो। #ेमिकन अन्य
#ोगों की राय थी मिक इस तरह का "त्याग" या "उन्मू#न" आंभिशक भी नहीं हो सकता है और यह बुरा
होगा यमिद मिवBाडियका जो कुछ भी कर सकती है उसे करने की पूरी शमिक्तयां एक अBीनस्थ प्राडिBकारी को
प्रदान की जाती हैं, हा#ांमिक मिवBाडियका कर सकती ह।ै

 ऐसी शमिक्त को वापस #ेकर या पारिरत अडिBमिनयमों को मिनरस्त करके ऐसे प्राडिBकरण की कारIवाई को
मिनयंमित्रत करने की शमिक्त बनाए रखें

 अBीनस्थ प्राडिBकारी। एक अ#ग तरीके से सिजसमें उपरोक्त मिवचारों में से दसूरे को व्यक्त मिकया गया है-
और यह वह दृमिष्टकोण है जो तब से हावी है, यह कहते हुए मिक मिवBानसभाएं अपने आवश्यक मिवBायी
कायI  से हाथ नहीं हटा सकती हैं। आवश्यक मिवBायी कायI  में पयाIप्त स्पष्टता के साथ मिवBायी नीडित को
मिनBाIरिरत करना और उन मानकों को स्पष्ट करना शामिम# है सिजन्हें कानून के शासन में अडिBमिनयमिमत
मिकया जाना ह।ै इसे प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै सिजसे प्रत्यायोसिजत मिकया जा सकता है वह
केव# अBीनस्थ मिवBान का कायI है जो अपनी प्रकृडित से उस क़ानून का सहायक है जो इसे बनाने की
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शमिक्त प्रदान करता है और जो मिवBाडियका द्वारा प्रदान मिकए गए मागIदशIन की नीडित और ढाचें के भीतर
होना चामिहए।

 इसके बाद डिवीजन बेंच ने "नीडित और मिदशामिनदkश" सिसद्धांत को यह तय करने के लि#ए एक परीक्षण के
रूप में संदर्शिभत मिकया था मिक यह एक माम#ा ह ैया नहीं

 अत्यडिBक प्रत्यायोजन, सिजसका अव#ोकन मिकया गया था, का अथI है अडिBमिनयम के संदभI  और उद्देश्य
और उदे्दश्यों को उडिचत सम्मान देना। 

 32 1990 आकाशवाणी 560 [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 135. अब हम देवी दास गोपा# कृष्णन और अन्य बनाम माम#े में इस न्याया#य के पह#े के फैस#े
का उल्लेख करेंगे। पंजाब राज्य और अन्य 3 3 सिजसमें के. सुब्बा राव, सीजे। अदा#त की ओर से बो#ते
हुए पूव— पंजाब सामान्य मिबYी कर अडिBमिनयम, 1948 की Bारा 5 को मिनरस्त कर मिदया गया था।

 राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए मिक राज्य की आवश्यकताएँ और अडिBमिनयम के उद्देश्य
तय करने के लि#ए पयाIप्त मागIदशIन प्रदान नहीं करते हैं, कर की दर को ऐसी दर पर मिनBाIरिरत करे जो
उसे उडिचत #गे, जो खराब और असंवBैामिनक हो।

 कर की दरें। यह देखा गयाः

 “ 16. ...... #ेमिकन एक क€याणकारी राज्य की मिवमिवB गडितमिवडिBयों को देखते हुए,

 यह संभवतः एक जमिट# न्विस्थडित के मिवभिभन्न पह#ुओ ंके अनुरूप सभी मिववरणों पर काम नहीं कर सकता
ह।ै इसे आवश्यक रूप से कायIपा#क या मिकसी अन्य एजेंसी को मिववरणों का काम सौंपना चामिहए। #ेमिकन
प्रत्यायोजन की इस तरह की प्रमिYया में एक खतरा मिनमिहत ह।ै अ.

 अत्यडिBक बोझ वा#ी मिवBाडियका या एक शमिक्तशा#ी द्वारा मिनयंमित्रत एक

 कायIपालि#का प्रडितमिनडिB मं# की सीमाओ ंको अनावश्यक रूप से पार कर सकती ह।ै यह हो सकता है

 मिकसी भी नीडित को मिब€कु# भी मिनBाIरिरत नहीं करता है;  यह अपनी नीडित को अस्पष्ट और सामान्य
शब्दों में घोमिर्षत कर सकता है;  यह कायIपालि#का के मागIदशIन के लि#ए कोई मानक मिनBाIरिरत नहीं कर
सकता ह;ै  यह मिकसी को मनमाना शमिक्त प्रदान कर सकता ह।ै कायIपालि#का द्वारा मिनBाIरिरत नीडित को
बद#ने या संशोडिBत करने के लि#ए
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 अBीनस्थ पर अपने लि#ए कोई मिनयंत्रण सुरडिक्षत मिकए मिबना

 कानून। पूणI  या आंभिशक रूप से मिकसी अन्य एजेंसी के पक्ष में मिवBायी शमिक्त का यह स्व-उन्मू#न
प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओ ंसे पर ेह।ै यह एक न्याया#य के लि#ए है मिक वह एक मिववामिदत क़ाननू के
मिनष्पक्ष, उदार और उदार मिनमाIण पर रोक #गाए मिक क्या मिवBाडियका ने ऐसी सीमाओ ंको पार कर लि#या।
#ेमिकन उक्त उदारवादी

 न्याया#य द्वारा इस हद तक मिनमाIण नहीं मिकया जाना चामिहए मिक

 हमेशा कायIकारी अडिBकारिरयों को प्रदत्त मनमाना शमिक्त को बनाए रखने के लि#ए एक मिनन्विष्Yय या अव्यक्त
मिवBायी नीडित की खोज करने का प्रयास करना। यह न्याया#य का कतIव्य है मिक वह कायIपालि#का को
कायIपालि#का द्वारा प्रदत्त मिकसी भी मनमानी शमिक्त को मिबना मिकसी मिहचमिकचाहट के मिनरस्त कर दे।

 मिवBाडियका "।

 33 एयर 1967 एससी 1895 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 यह देखते हुए मिक अडिBमिनयम में पयाIप्त मिदशा-मिनदkश, सुरक्षा उपाय और मिनयंत्रण थे जो अडिBमिनयम की
तरह अत्यडिBक प्रत्यपIण को रोकते थे कर की अडिBकतम दर प्रदान की गई। यह देखा गया मिक सिजस
मिनकाय को प्रत्यायोजन मिकया जाता है, उसकी प्रकृडित को भी यह मिनBाIरिरत करने में ध्यान में रखा जाना
चामिहए मिक क्या प्रत्यायोजन के माम#े में पयाIप्त मागIदशIन है और जब करों का भगुतान करने वा#ों समिहत
#ोगों के प्रडित जवाबदेह मिनवाIडिचत मिनकाय को प्रत्यायोजन मिकया जाता है, क्योंमिक यह एक पयाIप्त जांच के
रूप में कायI  करता ह।ै यह देखा गयाः

 " इसलि#ए इन प्राडिBकरणों की समीक्षा से यह मिनष्कर्षI  मिनक#ता है मिक जहां तक इस न्याया#य का संबंB
ह,ै  सिसद्धांत अच्छी तरह से स्थामिपत है मिक आवश्यक मिवBायी कायI  में मिवBायी नीडित का मिनBाIरण और
आचरण  के  एक  बाध्यकारी  मिनयम  के  रूप  में  इसका  मिनमाIण  शामिम# है  और  इसे  मिवBाडियका  द्वारा
प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै न ही मिवBायी शमिक्त में मिनमिहत प्रत्यायोजन का कोई असीमिमत
अडिBकार ह।ै इसकी कोई गारटंी नहीं है

 संमिवBान के प्रावBान। मिवBाडियका को आवश्यक मिवBायी कायn को अपने हाथों में रखना चामिहए और
अडिBमिनयम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को #ागू करने के लि#ए आवश्यक अBीनस्थ मिवBान का कायI  सौंपा
जा सकता ह।ै कहाँ का

 मिवBायी नीडित को पयाIप्त स्पष्टता के साथ परिरभामिर्षत मिकया गया ह ैया
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 मानक मिनBाIरिरत मिकए गए हैं,  अदा#तों को हस्तके्षप नहीं करना चामिहए। मिकसी मिवशेर्ष माम#े में क्या
मागIदशIन मिदया जाना चामिहए और र्दिकस हद तक और क्या माग दशIन मिदया गया है,  यह उस मिवशेर्ष
अडिBमिनयम के प्रावBानों पर मिवचार करने पर मिनभIर करता है,  सिजससे न्याया#य को अपनी प्रस्तावना
समिहत मिनपटना ह।ै आगे यह मिदखाई देता है हमारे लि#ए यह मिक सिजस मिनकाय को प्रडितमिनडिB मं# बनाया
जाता ह,ै  उसकी प्रकृडित को भी यह मिनBाIरिरत करने में ध्यान में रखा जाना चामिहए मिक क्या प्रडितमिनडिB
मं# के माम#े में पयाIप्त मागIदशIन ह।ै

 इस प्रकार, कर की अडिBकतम दरें प्रदान करने के रूप में मिदशामिनदkश सिजसमें एक स्थानीय मिनकाय को
स्थानीय के्षत्र के #ोगों के साथ परामशI  करने के लि#ए अपनी पसंद या प्रावBान करने का मिववेक मिदया जा
सकता है और मिफर दरें तय करना या स्थानीय प्राडिBकरण द्वारा इस तरह से मिनBाIरिरत कर की दर को
अBीन करना। 34 AIR 1968 SC 1232 [2019] 16 S. C. R.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 घड़ी  के  रूप  में  कायI  करने  वा#ी  सरकार  की  मंजूरी  के  लि#ए  नीडित  और  मिदशामिनदkश  परीक्षण  को
संतोर्षजनक माना जाता था।

 138. अबिंवदर सिंसह बनाम। पंजाब राज्य इस न्याया#य ने इस बात पर प्रकाश ा#ा था मिक संस्थापक
दस्तावेज, यानी संमिवBान ने कुछ बुमिनयादी शमिक्तयों के साथ तीन साBन बनाए थे और यह स्वयंसिसद्ध है
मिक इसके लि#ए मिवBायी शमिक्तयों का त्याग नहीं मिकया जाता है, इसका मत#ब संमिवBान के साथ
मिव‹ासघात होगा और यह कानून में असहनीय ह।ै इसलि#ए, मिवBाडियका अपने व्यमिक्तत्व को स्वयं नष्ट नहीं
कर सकती है और पूणI  और आवश्यक मिवBायी कायn को पूरा नहीं कर सकती ह।ै मिफर भी, आBुमिनक
प्रशासन की जमिट#ताएं आ•यIजनक रूप से जमिट# हैं और खदु को तात्कालि#कता और कमिgनाइयों और
#ची#ेपन की आवश्यकता के साथ प्रस्तुत करती हैं,  जो प्रत्यक्ष काननू प्रदान नहीं कर सकता ह।ै
इसलि#ए मिवBायी शमिक्तयों के कुछ मिहस्से का प्रत्यायोजन अपरिरहायI  हो गया और

 प्रशासमिनक आवश्यकता। इस प्रकार, जबमिक आवश्यक मिवBायी नीडित को प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा
सकता ह,ै हा#ांमिक अनावश्यक को संबंडिBत एजेंसिसयों को प्रत्यायोसिजत मिकया जा सकता ह।ै

 139. इसी तरह की राय सहकारी समिमडित के पंजीयक में भी व्यक्त की गई थी।

 सोसायटी v. के. कंुजाब्मु 3, सिजसमें यह देखा गया हःै

" 3. ...... वे सबसे अच्छा काम करते हैं जब वे सामान्य सिसद्धांतों, व्यापक उदे्दश्यों और बुमिनयादी मुद्दों
से संबंडिBत होते हैं।
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 तकनीकी और न्विस्थडितजन्य  जमिट#ताओं के बजाय जो बेहतर ढंग से सुसलि¨त पूणIकालि#क मिवशेर्षज्ञ
कायIकारी मिनकायों के लि#ए छोड़ दी जाती हैं और

 35 ( 1975 ) 1 एससीसी 492

 36 ( 1979 ) 1 एससीसी 137

 37 ( 1980 ) 1 एस. सी. सी. 340 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मिवशेर्षज्ञ #ोक सेवक। संसद और राज्य मिवBानमं#ों के पास मिवस्तार और परिरन्विस्थडित में शामिम# होने
के  लि#ए  न  तो  समय  है  और  न  ही  मिवशेर्षज्ञता।  न  ही  संसद  और  राज्य  मिवBानमं# नई,  मिवडिचत्र,
अप्रत्याभिशत और अप्रत्याभिशत घटनाओ ंकी क€पना और व्यवस्था कर सकते हैं।

 आBुमिनक जीवन की जमिट#ता और आB ुमिनक मनुष्य की सर#ता से उत्पन्न होने वा#ी अप्रत्याभिशत
परिरन्विस्थडितयाँ।  प्रत्यायोसिजत  मिवBान  के  लि#ए  यही  कारण  ह।ै  यही  वह  है जो  प्रत्यायोसिजत  काननू  को
अपरिरहायI  और अपरिरहायI  बनाता ह।ै भारतीय संसद और राज्य मिवBानमं#ों को कानून बनाने की पूणI
शमिक्त प्राप्त ह।ै संमिवBान द्वारा उन्हें सौंपे गए मिवर्षयों में से कोई भी, संमिवBान द्वारा #गाई गई सीमाओ ंके
अBीन। काननू बनाने की शमिक्त अपने साथ प्रत्यायोसिजत करने की शमिक्त रखती ह।ै #ेमिकन अत्यडिBक
प्रडितमिनडिBत्व त्याग के बराबर हो सकता ह।ै असीमिमत प्रडितमिनडिBत्व मिनरकुंशता को मिबना मिकसी रोक-टोक
के आमंमित्रत कर सकता ह।ै इसलि#ए, यह सिसद्धांत मिवकसिसत मिकया गया है मिक मिवBाडियका अपने आवश्यक
मिवBायी कायI  को प्रत्यायोसिजत नहीं कर सकती ह।ै इसे नीडित और सिसद्धांत मिनBाIरिरत करके काननू बनाना
चामिहए  और  इसे  मिवस्तार  से  भरने  और  नीडित  को  #ागू  करने  के  लि#ए  प्रत्यायोसिजत  करना  चामिहए।
मिवBाडियका कर सकती है

 एक्सप्रेस प्रावBान के माध्यम से बो#ते हुए प्रडितमिनडिB का मागIदशIन करें

 प्रत्यायोजन या क़ाननू के अन्य प्रावBानों, प्रस्तावना, योजना या यहाँ तक मिक क़ाननू की मिवर्षय वस्तु
को भी सशक्त बनाना। यमिद वहाँ मागIदशIन ह,ै जहाँ भी यह पाया जा सकता है, तो प्रडितमिनडिB मं# वैB
ह।ै अक्षांश का एक अच्छा सौदा माना गया है

 मिवडिBयों पर कर #गाने के माम#े में अनमेुय और उसी सिसद्धांत पर अक्षांश की एक उदार डिग्री की
अनुमडित होनी चामिहए क€याणकारी काननू, मिवशेर्ष रूप से वे कानून जो बनाए गए हैं

 राज्य नीडित के मिनदेशक सिसद्धांतों को आगे बढ़ाने के लि#ए।
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 उपरोक्त मिनणIय में कहा गया है मिक नीडित और सिसद्धांतों के परीक्षण को प्रडितमिनडिB मं# या मिकसी अन्य
को सशक्त बनाने वा#े स्पष्ट प्रावBानों के माध्यम से #ागू मिकया जा सकता ह।ै प्रस्तावना, योजना या यहाँ
तक मिक क़ानून की मिवर्षय वस्तु समिहत क़ानून का अन्य प्रावBान।

 140. हम केशव#ा# खेमचंद और सोन प्राइवेट लि#मिमटे और अन्य बनाम माम#े में इस न्याया#य के
हा# के फैस#े का उल्लेख करेंगे। भारत सघं 3 8 सिजसमें इस न्याया#य की एक खं पीg ने कहा था मिक
इस मिवर्षय पर अडिBकार की प्रचुरता के बावजूद हम मिनडि•तता से Bन्य नहीं हैं,  और मिफर कहा मिक
कंुजबमु (ऊपर) में इस न्याया#य ने इस बात पर मिवचार करने से इनकार कर मिदया था मिक क्या एम. के.
पामिपया एं संस (ऊपर) ने मिदल्ली काननू अडिBमिनयम (ऊपर) में उसिल्ललिखत पद से अंडितम वापसी को हरा
मिदया था और

 38 ( 2015 ) 4 एससीसी 770 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 कई मिनणIयों का उल्लेख करते हुए "नीडित और मिदशामिनदkशों" के सिसद्धांत की जांच करने के लि#ए आगे बढे़।
डिवीजन बेंच ने तब कहा मिक पह#े के मिनणIय इस सिसद्धांत को मिनBाIरिरत करने में सक्षम नहीं थे

 इसमें यह भी शामिम# है मिक वास्तव में "आवश्यक मिवBायी कायI " क्या ह,ै #ेमिकन मिनम्नलि#लिखत मिनष्कर्षI
मिनका#े जा सकते हैंः

" 51.1 यह प्रस्ताव मिक आवश्यक मिवBायी कायn को प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता है, इतना स्पष्ट
रूप से तय प्रस्ताव प्रतीत नहीं होता है और इसके लि#ए आगे की जांच की आवश्यकता होती ह।ै माम#े
में उपन्विस्थत वकी# द्वारा नहीं लि#या गया। हम इसे भमिवष्य की तारीख में अडिBक उपयकु्त माम#े में बहस
के लि#ए ख#ुा छोड़ते हैं। वतIमान में, हम प्रश्न की जांच तक ही सीमिमत हैंः

 ' क्या मिकसी अडिBमिनयम में उपयोग की जाने वा#ी प्रत्येक अभिभव्यमिक्त को परिरभामिर्षत करना है

एक आवश्यक मिवBायी कायI  ह ैया नहीं? '

 51.2 ऊपर जांचे गए सभी मिनणIय इस बात को स्वीकार करते हैं मिक आBमुिनक यगु में कुछ प्रत्यायोसिजत
काननूों की आवश्यकता ह।ै

 संसार।  51.3 यमिद मू# अडिBमिनयम पयाIप्त स्पष्टता के साथ मिवBायी नीडित का प्रडितपादन करता है, तो
मू# अडिBमिनयम के उद्देश्य को पूरा करने के लि#ए अBीनस्थ काननू बनाने की शमिक्त का प्रत्यायोजन
अनुमेय ह।ै
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 51.4 प्रडितमिनडिB का मागIदशIन करने के लि#ए मिवBाडियका की नीडित पयाIप्त रूप से स्पष्ट है या नहीं, यह
योजना और मू# अडिBमिनयम के प्रावBानों पर मिनभIर करता ह।ै

 51.5 सिजस मिनकाय को शमिक्त सौंपी गई है, उसकी प्रकृडित ह ै-

 यह मिनBाIरिरत करने में भी एक प्रासंमिगक कारक ह ैमिक क्या पयाIप्त है

 प्रडितमिनडिBमण्# के माम#े में मागIदशIन "।

 141. 'नीडित और मिदशामिनदkश' परीक्षण के संबंB में उपयकु्त ग्वालि#यर में इस न्याया#य के पह#े के एक
और फैस#े का संदभI  होगा।

 रयेॉन सिस€क एम. एफ. जी. ( ब्€यूवीजी.) को. वी. अस्स्टेट। मिबYी आयकु्त 39 सिजसमें एक प्रख्यात
अमेरिरकी न्यायमिवद मिवलि#योफ्बी के मिवचारों का उल्लेख करते हुए कहा गया थाः

 " 24. इस माम#े पर खं 1637 के पृष्ठ पर चचाI की गई ह।ै संयकु्त राज्य अमेरिरका के संमिवBान पर
मिव#ोबी में III, दसूरा संस्करण, मिनम्नलि#लिखत शब्दों मेंः

 39 ( 1974 ) 4 एस. सी. सी. 98 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 " मिनयम की योग्यताएं जो मिवBायी शमिक्त के प्रत्यायोजन को प्रडितबंडिBत करती हैं, सिजन्हें पह#े मिवज्ञामिपत
मिकया गया है, वे हैं जो यह प्रदान करती हैं मिक जबमिक वास्तमिवक कानून बनाने की शमिक्त नहीं हो सकती
है

 प्रशासमिनक  मिनयम  और  मिवमिनयम,  दोनों  पर  बाध्यकारी  अBीनस्थों  और  जनता  पर,  मिवडिBयों  की
आवश्यकताओ ंको पूरा करने के तरीके को मिवस्तार से मिनBाIरिरत करना, और

 उनमें आनंद #ेने के लि#ए बनाए गए अडिBकार।

 25. इस माम#े को कॉपIस ज्यूरिरस में भी मिनपटाया गया ह।ै

 तदनुसार, एक प्रशासमिनक मिनकाय को शमिक्तयां सौंपने में मिवडिBयों के प्रशासन के संबंB में, मिवBानमं#
को सामान्य रूप से उनके मागIदशIन के लि#ए एक नीडित, मानक या मिनयम मिनBाIरिरत करना चामिहए।

 और उन्हें मनमाना और अमिनयंमित्रत नहीं होना चामिहए
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 उसके संबंB में मिववेकाडिBकार, और एक क़ाननू या अध्यादेश सिजसमें इस संबंB में कमी है, अमान्य ह।ै
दसूर ेशब्दों में, तामिक

 एक प्रशासमिनक एजेंसी के मिनमाIण द्वारा मिवBायी शमिक्त के शुद्ध प्रत्यपIण से बचने के लि#ए, मिवBानमं# को
ऐसी एजेंसी की शमिक्त पर सीमाएं मिनBाIरिरत करनी चामिहए और उस पर प्रमिYया का एक मिनडि•त पाठ्यYम
मिनBाIरिरत करना चामिहए।

 और अपने कायI  के मिनष्पादन में मिनणIय के मिनयम; और, यमिद मिवBाडियका मिकसी प्रशासमिनक एजेंसी को
सौंपी गई शमिक्त की सीमाओ ंको उडिचत स्पष्टता के साथ मिनBाIरिरत करने में मिवफ# रहती है, या यमिद वे
सीमाएँ हैं।

 बहुत व्यापक हैं, प्रत्यायोसिजत करने का इसका प्रयास एक शून्य ह।ै

142. यह इस संदभI  में है मिक हमें इस बात की जांच करनी होगी मिक क्या याडिचका पर रोक #गाने वा#ा
प्रडितमिनडिB मं# प्रब# होगा और Bारा के रूप में स्वीकार मिकए जाने के योग्य ह।ै

मिवत्त अडिBमिनयम के लि#ए योग्यता मिनBाIरिरत नहीं करता है

आशय, और सेवा के मिनयम और शतx। यह मनु्विश्क# होगा मिक मिवत्त अडिBमिनयम का भाग XIV मिदशाहीनता
से ग्रस्त है क्योंमिक यह मिवभिभन्न  न्यायाडिBकरणों  के सदस्यों,  अध्यक्षों,  अध्यक्ष  आमिद  के  लि#ए  पात्रता
योग्यताओं को स्पष्ट रूप से मिनर्दिदष्ट करने में मिवफ# रहता ह।ैराग, हा#ांमिक महत्वपूणI  हैं, कायाIत्मक रूप
से अपने आप में नहीं हैं।

वैB।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 143. मू# अडिBमिनयमों के उदे्दश्यों के साथ-साथ इस न्याया#य द्वारा आर. के. जैन (उपरोक्त), ए#.
चंद्र कुमार में मिनBाIरिरत काननू। ( ऊपर), आर. गांBी (ऊपर), मद्रास बार एसोसिसएशन (ऊपर) और
गुजरात ऊजाI मिवकास (ऊपर) मिनस्संदेह प्रडितमिनडिB को बांBते हैं और

 अमिनवायI  रूप से Bारा  184 के तहत प्रडितमिनडिB से इन मिनणIयों और कानूनों में मिनBाIरिरत प्रत्यायोसिजत
मिवBान के उद्देश्यों के अनुरूप सख्ती से कायI  करने की आवश्यकता होती ह।ै इस बात पर भी जोर मिदया
जाना चामिहए मिक मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 कहीं भी इस बात का संकेत नहीं देता है मिक मिवBाडियका ने
मिवत्त अडिBमिनयम को #ागू करके ऐसे मिनणIयों की इमारत और नींव को हटाने के लि#ए संशोBन करने की
तो बात ही छोमिड़ए, उससे अ#ग होने का इरादा मिकया था। वास्तव में, मिवद्वान महान्यायवादी यह सझुाव
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देने में स्पष्ट थे मिक भाग XIV को इस न्याया#य द्वारा पह#े के मिनणIयों में अनुशंसिसत परिरवतIनों को शामिम#
करने की दृमिष्ट से जोड़ा गया था। 144. इसलि#ए, उपरोक्त मिनणIयों में उसिल्ललिखत न्यायाडिBकरण जैसे अBI-
न्याडियक  प्राडिBकरण  की  स्वतंत्रता  को  नीडित  और  मिदशामिनदkश  #ागू  होने  के  रूप  में  पढ़ा  जाएगा।
न्यायपालि#का/न्यायाडिBकरण की स्वतंत्रता के सिसद्धांत में दो व्यापक अवBारणाएँ हैं,  जैसा मिक उच्चतम
न्याया#य में माना गया ह।ै

 एवोकेट्स-ऑन-रिरकॉI  एसोसिसएशन और अन्य  v.  भारत संघ  0 (पैराग्राफ  714  देखें), (i)  एक
व्यमिक्तगत  न्यायाBीश  की  स्वतंत्रता,  यानी  मिनणIयात्मक  स्वतंत्रता;  और  (ii)  न्यायपालि#का  या
न्यायाडिBकरण की एक संस्था या राज्य के एक अगं के रूप में स्वतंत्रता,  यानी कायाIत्मक स्वतंत्रता।
व्यमिक्तगत स्वतंत्रता के मिवभिभन्न पह#ू हैं सिजनमें कायIका# की सुरक्षा, नवीकरण की प्रमिYया, सेवा के मिनयम
और शतx  जैसे वेतन, भत्ते आमिद शामिम# हैं जो उडिचत और न्यायसंगत होने चामिहए और सिजन्हें संरडिक्षत
मिकया जाना चामिहए और मिनयमुिक्त के बाद उनके नुकसान के लि#ए अ#ग-अ#ग नहीं होना चामिहए। संस्था
की स्वतंत्रता सरकार की अन्य शाखाओ ंसे पयाIप्त मात्रा में अ#गाव को संदर्शिभत करती है, मिवशेर्ष रूप से
जब शाखा एक वादी या न्यायाडिBकरण के समक्ष पक्षकारों में से एक हो। कायाIत्मक स्वतंत्रता में चयन की
मिवडिB और  मिनBाIरिरत  योग्यताएं  शामिम# होंगी,  क्योंमिक  स्वतंत्रता  क्षमता,  क्षमता  और  सत्यमिनष्ठा  वा#े
व्यमिक्तयों की मिनयमुिक्त के साथ शुरू होती ह।ै हस्तके्षप से सुरक्षा और

 145.  इसके अ#ावा,  आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (3)  में उसिल्ललिखत मिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों की सरसरी
जांच से पता च#ता ह ैमिक अडिBकांश 40 ( 2016 ) 5 एस. सी. सी. 1 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 अडिBमिनयमों में मिनयमुिक्त के तरीके, पद की शतn, वेतन और भत्तों, इस्तीफे, हटाने, यानी सेवा के मिनयमों
और शतn को मिनBाIरिरत नहीं मिकया गया था, जो शतx प्रत्यायोसिजत हैं और वे नहीं हैं

 मुख्य अडिBमिनयम का मिहस्सा। उदाहरण के लि#ए, आयकर अडिBमिनयम, 1961 की Bारा 252 की उप-
Bारा (1) में कहा गया है मिक कें द्र सरकार अपी#ीय न्यायाडिBकरण का गgन कर सकती है सिजसमें उतने
न्याडियक और #ेखाकार सदस्य शामिम# हो सकते हैं जो शमिक्तयों का प्रयोग करने और मिनवIहन करने के
लि#ए उडिचत समझते हैं।

 अडिBमिनयम द्वारा मिनBाIरिरत कायI। उप-Bारा (3) और (4) में कहा गया ह ैमिक कें द्र सरकार आम तौर पर
एक न्याडियक सदस्य की मिनयमुिक्त करगेी

 आयकर अडिBमिनयम चयन या सेवा के मिनयमों और शतn के लि#ए तरीका या मिवडिB मिनBाIरिरत या मिनBाIरिरत
नहीं करता ह।ै यह कें द्रीय उत्पाद शु€क अडिBमिनयम के तहत गमिgत अपी#ीय न्यायाडिBकरण के लि#ए भी
उतना ही सच ह।ै 146. वाचंू, सी. जे.। मिदल्ली नगर मिनगम (ऊपर) ने कहा थाः
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 आBुमिनक जीवन की जमिट#ता को सभी हाथों से पहचाना जाता है मिक मिवBाडियका के पास संभवतः हर
मिमनट मिवस्तार से काननू बनाने का समय नहीं हो सकता ह।ै यही कारण है मिक यह मान्यता दी गई है मिक
मिवBाडियका के लि#ए यह ख#ुा है मिक वह अBीनस्थ अडिBकारिरयों को कानून में इंमिगत मिवBाडियका के इरादे
को पूरा करने के उदे्दश्य से सहायक मिनयम बनाने की शमिक्त सौंप सके जो कानून बनाने की शमिक्त देता ह।ै

 ऐसे सहायक मिनयम। यह माम#ा पह#ी बार मिदल्ली मिवडिB अडिBमिनयम, 1912 में इस न्याया#य के समक्ष
आया और उस माम#े में यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया मिक यह नहीं कहा जा सकता मिक प्रत्यायोजन का
असीमिमत अडिBकार मिवBायी शमिक्त में ही मिनमिहत ह।ै यह संमिवBान के प्रावBानों द्वारा आवश्यक नहीं था,
सिजसमें कानून बनाने की शमिक्त संसद या राज्य मिवBानसभाओ  ंमें मिनमिहत थी और प्रडितमिनडिB मं# की
वैBता इसके सहायक उपाय के रूप में उपयोग मिकए जाने पर मिनभIर थी सिजसे मिवBाडियका मानती थी

 अपनी मिवBायी शमिक्तयों का प्रयोग करने के उदे्दश्य से आवश्यक प्रभावी और पूरी तरह से। मिवBाडियका को
अपने [2019] 16 एस. सी. आर. में बने रहना चामिहए।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 आवश्यक मिवBायी कायI  करता ह।ै वास्तव में  "आवश्यक मिवBायी कायI "  का गgन क्या था,  इसे आगे
कहा गया था,  सामान्य शब्दों में परिरभामिर्षत करना मुन्विश्क# था,  #ेमिकन इतना स्पष्ट था मिक आवश्यक
मिवBायी कायI  में कम से कम मिवBायी नीडित का मिनBाIरण और आचरण के एक बाध्यकारी मिनयम के रूप में
इसके मिनमाIण शामिम# होने चामिहए। इस प्रकार जहां मिवBाडियका द्वारा पारिरत कानून मिवBायी नीडित की
घोर्षणा करता है और उस मानक को मिनBाIरिरत करता है सिजसे काननू के मिनयम में अडिBमिनयमिमत मिकया
जाता ह,ै वह अBीनस्थ काननू का कायI  छोड़ सकता ह ैजो अपनी प्रकृडित से सहायक ह ै-

 अBीनस्थ मिनकायों के लि#ए काननू अथाIत मिनयम बनाना,

 मिवमिनयम या उप-कानून। अBीनस्थ प्राडिBकारी को ऐसा उस कानून के ढांचे के भीतर करना चामिहए जो
प्रडितमिनडिB मं# बनाता ह,ै और ऐसा अBीनस्थ काननू उस कानून के अनुरूप होना चामिहए सिजसके तहत
यह बनाया गया है और काननू में मिनBाIरिरत नीडित और मानक की सीमाओ  ंसे परे नहीं जा सकता ह।ै
बशतk  मिक मिवBायी नीडित को पयाIप्त स्पष्टता के साथ परिरभामिर्षत मिकया गया हो या एक मानक मिनBाIरिरत
मिकया गया हो, अदा#तों को उस मिववेकाडिBकार में हस्तके्षप नहीं करना चामिहए जो मिनस्संदेह मिवBाडियका
के पास है

मिकसी मिवशेर्ष माम#े में आवश्यक प्रत्यायोजन की सीमा।

 XX
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 XX

 XX

 28. अतः इन प्राडिBकरणों की समीक्षा से यह मिनष्कर्षI  मिनक#ता ह ैमिक जहाँ तक इस न्याया#य का संबंB
ह,ै सिसद्धांत gीक ह।ै यह स्थामिपत मिकया मिक आवश्यक मिवBायी कायI  में मिवBायी नीडित का मिनBाIरण और
आचरण के एक बाध्यकारी मिनयम के रूप में इसका मिनमाIण शामिम# है और इसे द्वारा प्रत्यायोसिजत नहीं
मिकया जा सकता है

 मिवBाडियका। न ही मिवBायी शमिक्त में मिनमिहत प्रत्यायोजन का कोई असीमिमत अडिBकार ह।ै इसकी कोई
गारटंी नहीं है

 संमिवBान के प्रावBान। मिवBाडियका को आवश्यक मिवBायी कायn को अपने हाथों में रखना चामिहए और
अडिBमिनयम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को #ागू करने के लि#ए आवश्यक अBीनस्थ मिवBान का कायI  सौंपा
जा सकता ह।ै जहाँ मिवBायी नीडित को पयाIप्त स्पष्टता के साथ स्पष्ट मिकया गया ह ैया

 मानक मिनBाIरिरत मिकए गए हैं,  अदा#तों को हस्तके्षप नहीं करना चामिहए। क्या मागIदशIन मिदया जाना
चामिहए और मिकस हद तक और क्या

 मिकसी मिवशेर्ष माम#े में मागIदशIन मिदया गया है, यह उस मिवशेर्ष अडिBमिनयम के प्रावBानों पर मिवचार करने
पर मिनभIर करता ह,ै सिजससे न्याया#य को अपनी प्रस्तावना समिहत मिनपटना ह।ै आगे यह मिदखाई देता है

 हमार ेलि#ए मिक सिजस मिनकाय के लि#ए प्रत्यायोजन मिकया जाता ह,ै उसकी प्रकृडित रोजर मैथ्यू v ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 प्रडितमिनडिBमण्# के माम#े में पयाIप्त मागIदशIन है या नहीं,  यह मिनBाIरिरत करने में भी एक कारक पर
मिवचार मिकया जाना चामिहए।

 147. मिदल्ली नगर मिनगम (ऊपर) का उल्लेख करते हुए, इस न्याया#य ने केशव #ा# माम#े में कहा थाः

 " 45. ......  न्याया#य ने अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक मिवBायी शमिक्त का कोई अनुजे्ञय प्रत्यपIण नहीं था।
मिहदायतुल्ला,  जे.  ने अपने लि#ए और रामास्वामी के लि#ए बो#ते हुए,  जे.  ने इस मिनष्कर्षI  पर पहुचंने पर
सहमडित व्यक्त की

 वांचू, सी. जे., हा#ांमिक थोडे़ अ#ग कारणों से।
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 148.  संवैBामिनक  योजना  की  जांच  करने  पर,  सिजन  कानूनों  ने  न्यायाडिBकरण  बनाए  थे  और  इस
न्याया#य के उदाहरणों को मिनBाIरिरत मिकया गया था

 मिवभिभन्न  पह#ुओं में  न्यायाडिBकरणों  की  स्वतंत्रता  की  मिवशेर्षताओं के  अनुसार,  हमें  नहीं  #गता  मिक
न्यायाडिBकरणों के सदस्यों और अन्य पदBारकों की योग्यता, चयन प्रमिYया और सेवा शतn को मिनBाIरिरत
करने की शमिक्त का उद्देश्य सभी समय और उद्देश्यों के लि#ए केव# मिवBानमं# के पास मिनमिहत होना ह।ै
नीडित और मिदशामिनदkश मौजूद हैं। उपरोक्त के अBीन रहते हुए, मिवद्वान महान्यायवादी का यह मिनवेदन मिक
Bारा 184 को एकरूपता #ाने के लि#ए और मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों में मिनयमुिक्त की मिवमिवB और व्यापक
योग्यताओं और तरीकों में सामंजस्य स्थामिपत करने की दृमिष्ट से जोड़ा गया था, महत्वपूणI  है और हमारे
मिवचार में इसे स्वीकार करने की आवश्यकता ह।ै

 149. कायIपालि#का द्वारा Bारा 184 के संभामिवत दरुुपयोग के लिख#ाफ आगाह करते हुए, याडिचकाकताI
(ओ)ं के मिवद्वान वकी# द्वारा यह जोरदार तकI  मिदया गया मिक कायIपालि#का द्वारा ऐसी शमिक्तयों का कोई भी
अपमान न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता के लि#ए खतरा और खतरा पैदा करता ह।ै इस तरह के दावे का
समथIन करने वा#े मिकसी भी सबूत के अभाव में प्रत्यायोसिजत शमिक्तयों के दरुुपयोग की केव# संभावना
या संभावना,  मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  के प्रावBानों को मिनरस्त करने का आBार नहीं हो सकती ह।ै
कायIपालि#का द्वारा बनाए गए प्रत्यायोसिजत काननू को दी गई चनुौती पर संवैBामिनक अदा#त के लि#ए यह
जांच करने के लि#ए हमेशा ख#ुा रहता ह ैमिक क्या यह मू# के अनुरूप ह।ै

 काननू और अन्य कानून,  और  "नीडित और मिदशामिनदkश"  परीक्षण को #ागू करते हैं और यमिद इसके
मिवपरीत पाए जाते हैं, तो इसे प्रभामिवत मिकए मिबना रद्द मिकया जा सकता है

 Bारा 186 के तहत प्रदत्त मिनयम बनाने की शमिक्त की संवैBामिनकता

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017।

 मुद्दा III: यमिद Bारा 184 वैB ह,ै तो एक साथ

 न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य

 प्राडिBकरण (गुणवत्ता, अनुभव)

 और सेवाओ ंकी अन्य शतx

 सदस्य) मिनयम, 2017 सहमडित में हैं [2019] 16 एस. सी. आर.
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मौलि#क अडिBमिनयम और मिवभिभन्न प्रकार के साथ

 इस न्याया#य के कायI  मिनष्पादन पर मिनणIय न्यायाडिBकरण?

 150. यह देखते हुए मिक कें द्र सरकार ने न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरणों
(योग्यताएं,

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 के तहत अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शतx) मिनयम,
2017 (इसके बाद "मिनयम" के रूप में संदर्शिभत), इस स्तर पर यह जांच करना आवश्यक है मिक क्या
मिनयम हमारी सवंैBामिनक योजना में मिनमिहत न्याडियक सिसद्धांतों के अनुरूप हैं जैसा मिक इस न्याया#य द्वारा
अपने पह#े के आदेश में स्थामिपत मिकया गया था। मिनयमों के कुछ मखु्य प्रावBान नीचे मिदए गए हैंः

 "  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण  (योग्यता,  अनुभव और सदस्यों की
सेवा की अन्य शतx) मिनयम,

 XXXXXX 3. सदस्य की मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यताएँ। द.

 अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी,  #ेखाकार सदस्य,
प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य
या न्यायाडिBकरण के सदस्य की मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता,

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, प्राडिBकरण ऐसा होगा जो इन मिनयमों के साथ सं#ग्न
अनुसूची के कॉ#म (3) में मिनर्दिदष्ट ह।ै

 4. भत— की मिवडिB। — ( 1 ) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन
अडिBकारी,  #ेखाकार सदस्य,  प्रशासमिनक  सदस्य,  न्याडियक  सदस्य,  मिवशेर्षज्ञ सदस्य,  मिवडिB सदस्य,
राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या न्यायाडिBकरण के सदस्य,

 अपी#ीय  न्यायाडिBकरण  या,  जैसा  भी  माम#ा  हो,  प्राडिBकरण  की  मिनयमुिक्त  कें द्र  सरकार  द्वारा
न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या,  जैसा  भी  माम#ा हो,  न्यायाडिBकरण  के  कॉ#म  (2)  में
मिनर्दिदष्ट प्राडिBकरण के संबंB में उक्त अनुसूची के कॉ#म  (4)  में मिनर्दिदष्ट खोज-सह-चयन समिमडित की
सिसफारिरश पर की जाएगी। अनुसूची ने कहा।

 ( 2 ) सिजस मंत्रा#य या मिवभाग के तहत न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा
हो, प्राडिBकरण का गgन या स्थापना की गई है, उसमें भारत सरकार का सडिचव होगा -

 खोज सह चयन समिमडित के संयोजक।
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 3 ) खोज-सह-चयन समिमडित अपनी सिसफारिरश करने के लि#ए अपनी प्रमिYया मिनBाIरिरत करगेी। ( 4 )
अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन  अडिBकारी,  #ेखाकार  सदस्य,
प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य
या न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या प्राडिBकरणों के सदस्य की कोई भी मिनयमुिक्त केव# मिकसी
भी रिरमिक्त के कारण अमान्य नहीं होगी या

 XXXXXX 6. एक सदस्य द्वारा त्यागपत्र। — एक सदस्य, कें द्र सरकार को संबोडिBत अपने हाथ के नीचे
लि#ख कर, मिकसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता हःै

 बशतk मिक सदस्य, जब तक मिक उसे अनुमडित न हो

 अपने पद पर या अपने पद की अवडिB की समामिप्त तक, जो भी सबसे पह#े हो, प्रवेश करता ह।ै  7.
सदस्य को पद से हटाना। कें द्र सरकार, इस संबंB में अपने द्वारा गमिgत समिमडित की सिसफारिरश पर, मिकसी
भी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो

 ( क) मिदवालि#या घोमिर्षत मिकया गया है;  या  ( ख) मिकसी ऐसे अपराB के लि#ए दोर्षी gहराया गया है,
सिजसमें कें द्र सरकार की राय में नैडितक अBमता शामिम# ह;ै या

 ( ग) शारीरिरक या मानसिसक रूप से अभिभनय करने में असमथI  हो गया ह।ै

 ऐसे सदस्य के रूप में; या [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( (घ)  ऐसा मिवत्तीय या अन्य मिहत अर्जिजत कर लि#या है सिजससे सदस्य के रूप में उसके कायn पर
प्रडितकू# प्रभाव पड़ने की संभावना है; या ( ङ) अपने पद का इस तरह दरुुपयोग मिकया है मिक पद पर
बने रहना जनमिहत के लि#ए प्रडितकू# हःै

 बशतk  मिक जहां मिकसी सदस्य को खं  (बी)  से ख  (ई)  में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी आBार पर हटाने का
प्रस्ताव ह,ै सदस्य होगा - उनके लिख#ाफ आरोपों के बारे में सूडिचत मिकया गया और उन आरोपों के
संबंB में सुनवाई का अवसर मिदया गयाः
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 बशतk मिक राष्ट्र ीय कंपनी अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा मिदया जाएगा।

 8. दवु्यIवहार या अक्षमता की जांच के लि#ए प्रमिYया सदस्य। — ( 1 ) यमिद कें द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के संबंB में कायाI#य के कायn को करने में दवु्यIवहार या अक्षमता के मिकसी
मिनडि•त आरोप का आरोप #गाते हुए कोई लि#लिखत भिशकायत प्राप्त होती है,

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन  अडिBकारी,  #ेखाकार  सदस्य,  प्रशासमिनक  सदस्य,  न्याडियक  सदस्य,
मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य, भारत सरकार का मंत्रा#य
या मिवभाग सिजसके तहत

 न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, प्राडिBकरण का गgन या स्थापना की
गई ह,ै ऐसी भिशकायत की प्रारभंिभक जांच करगेा।

 ( 3 ) समिमडित जांच को ऐसे समय या ऐसे आगे के समय के भीतर पूरा करगेी जो कें द्र द्वारा मिनर्दिदष्ट मिकया
जाए। सरकार।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 4 ) जाँच के समापन के बाद, समिमडित कें द्र सरकार को अपनी रिरपोटI  प्रस्तुत करगेी सिजसमें पूरे माम#े
पर ऐसी मिटप्पभिणयों के साथ अ#ग-अ#ग अपने मिनष्कर्षI  और प्रत्येक आरोप पर उसके कारण बताए
जाएंगे  जो वह उडिचत समझे।  ( 5 )  समिमडित सिसमिव# प्रमिYया संमिहता, 1908 (1908  का  5)  द्वारा
मिनBाIरिरत प्रमिYया से बाध्य नहीं होगी, #ेमिकन प्राकृडितक न्याय के सिसद्धांतों द्वारा मिनदkभिशत होगी और उसे
अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय मिनBाIरिरत करने समिहत अपनी प्रमिYया को मिवमिनयमिमत करने की
शमिक्त होगी।

 9. सदस्य का कायIका#। - अन्यथा मिदए गए रूप में सहेजें

 इन मिनयमों में, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी,  #ेखाकार सदस्य,  प्रशासमिनक सदस्य,  न्याडियक
सदस्य,  मिवशेर्षज्ञ सदस्य,  मिवडिB सदस्य,  राजस्व सदस्य,  तकनीकी सदस्य या,  जैसा भी माम#ा हो,
सदस्य उक्त अनुसचूी के कॉ#म (5) में मिनर्दिदष्ट अवडिB के लि#ए पद Bारण करेंगे और उक्त अनुसूची में
कॉ#म (6) में मिनर्दिदष्ट आय ुतक पद Bारण करेंगे।

 10. आकन्विस्मक रिरमिक्त। - ( 1 ) के कायाI#य में आकन्विस्मक रिरमिक्त के माम#े में,

 ( क) प्रडितभूडित अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष या पीgासीन अडिBकारी, कें द्र सरकार के
पास  सबसे  वरिरष्ठ  उपाध्यक्ष  या  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष  या  उनकी  अनुपन्विस्थडित  में  #ेखाकार  सदस्य,
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प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य
या  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय  न्यायाडिBकरण  के  सदस्य  या,  जैसा  भी  माम#ा  हो,  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,
अध्यक्ष या पीgासीन अडिBकारी के रूप में कायI  करने का अडिBकार होगा।

 ( ख) ऋण वसू#ी अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष, कें द्र सरकार के पास मिनयकु्त करने की शमिक्त
होगी

 एक अन्य ऋण वसू#ी अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कायI  करने के लि#ए
और ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारी के कायाI#य में आकन्विस्मक रिरमिक्त की न्विस्थडित में,
ऋण वसू#ी अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष को दसूरे ऋण के पीgासीन अडिBकारी की मिनयमुिक्त करने
की शमिक्त होगी।

 वसू#ी अपी#ीय न्यायाडिBकरण पीgासीन अडिBकारी के रूप में कायI  करगेा।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 समान वेतन वा#े समूह 'ए' पद Bारण करने वा#े भारत सरकार के अडिBकारी के लि#ए स्वीकायI। ( 3 )
ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारी या कें द्र सरकार द्वारा गमिgत औद्योमिगक न्यायाडिBकरण
के पीgासीन अडिBकारी को एक #ाख रुपये का वेतन मिदया जाएगा। 1,44,200 2,18,200 और समूह
'क' पद Bारण करने वा#े भारत सरकार के अडिBकारी के लि#ए स्वीकायI  भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

 एक ही वेतन।

 ( 4 )  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन  अडिBकारी,  #ेखाकार सदस्य,
प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व के रूप में मिनयकु्त व्यमिक्त के
माम#े में। सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य, जैसा भी माम#ा हो, मिकसी भी पेंशन की प्रामिप्त में है,
ऐसे व्यमिक्त के वेतन को उसके द्वारा मिनका#ी गई पेंशन की सक# राभिश से कम कर मिदया जाएगा।

 12.  पेंशन,  ग्रेच्यटुी और भमिवष्य मिनडिB। —  ( 1 )  उच्चतम न्याया#य के सेवारत न्यायाBीश,  उच्च
न्याया#य या न्यायाडिBकरण के सेवारत न्याडियक सदस्य या भारतीय कानूनी सेवा के सदस्य या सुरक्षा
अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष या पीgासीन अडिBकारी के पद पर मिनयकु्त संगमिgत
सेवा के सदस्य के माम#े में,

 न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या,  जैसा भी माम#ा हो,  प्राडिBकरण इन मिनयमों के अनुसार
पेंशन प्राप्त करने के लि#ए गणना करगेा -
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 वह सेवा सिजससे वह संबंडिBत है और वह सामान्य भमिवष्य मिनडिB  (कें द्रीय सेवा)  के प्रावBानों द्वारा
शासिसत होगा।

 मिनयम, 1960 और योगदान पेंशन प्रणा#ी।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 2 ) अन्य सभी माम#ों में, #ेखाकार सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य,
मिवडिB सदस्य,  राजस्व सदस्य,  तकनीकी सदस्य या सदस्य अंशदायी भमिवष्य मिनडिB के प्रावBानों द्वारा
शासिसत होंगे।

 ( भारत) मिनयम, 1962 और योगदान पेंशन प्रणा#ी।

 ( 3 ) न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, प्राडिBकरण में प्रदान की गई
सेवा के लि#ए अडितरिरक्त पेंशन और उपदान स्वीकायI  नहीं होगा।

 13.  छोड़ दीसिजए।  - ( 1 )  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  #ेखाकार
सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी
सदस्य,  पीgासीन अडिBकारी या सदस्य प्रत्येक वर्षI  की सेवा के लि#ए तीस मिदनों की अर्जिजत छुट्टी के
हकदार होंगे।

 ( 2 ) आकन्विस्मक अवकाश आg मिदन से अडिBक नहीं मिदया जा सकता है

 एक  कै#ेंर वर्षI  में  सदस्य,  न्याडियक सदस्य,  मिवशेर्षज्ञ सदस्य,  कानून सदस्य,  राजस्व  सदस्य या
तकनीकी सदस्य, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य। ( 3 ) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का भगुतान कें द्रीय
सिसमिव# सेवा (छुट्टी) मिनयम, 1972 के मिनयम 40 द्वारा मिनयंमित्रत मिकया जाएगा।

 ( 4 ) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी, #ेखाकार

 सदस्य,  प्रशासमिनक  सदस्य,  न्याडियक  सदस्य,  मिवशेर्षज्ञ  सदस्य,  कानून  सदस्य,  राजस्व  सदस्य,
तकनीकी सदस्य या सदस्य इस संबंB में छुट्टी को भुनाने के हकदार होंगे।

 14.  मंजूरी देने का अडिBकार छोड़ दें।  - ( 1 )  मंजूरी देने का अडिBकार छोड़ें, (  क)  उपाध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारी और औद्योमिगक (2019) 16
एस. सी. आर.
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 न्यायाडिBकरण,  #ेखाकार  सदस्य,  प्रशासमिनक  सदस्य,  न्याडियक  सदस्य,  मिवशेर्षज्ञ  सदस्य,  काननू
सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अध्यक्ष, अध्यक्ष होंगे।

 या, यथान्विस्थडित, राष्ट्रपडित; और

( ख) सुरक्षा अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष, अध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या अध्यक्ष के लि#ए कें द्र
सरकार होगी, जो अध्यक्ष, अध्यक्ष, पीgासीन सदस्य की अनुपन्विस्थडित में #ेखाकार सदस्य, प्रशासमिनक
सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य या सदस्य के लि#ए भी प्राडिBकरण को मंजूरी देगी।

 प्रडितभूडित अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अडिBकारी या अध्यक्ष।

 ( 2 ) कें द्र सरकार मंजूरी देने वा#ी प्राडिBकरण होगी।

अध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपडित, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, #ेखाकार सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य,
न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य,  पीgासीन अडिBकारी या मिकसी सदस्य की मिवदेश
यात्रा के लि#ए।

 XXX

 18. सेवा की अन्य शतx। ( 1 ) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, #ेखाकार
की सेवा के मिनयम और शतx।

 सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीgासीन अडिBकारी
या सदस्य सिजनके संबंB में इनमें कोई स्पष्ट प्रावBान नहीं मिकया गया ह।ै मिनयम,  ऐसे होंगे जो भारत
सरकार के संबंडिBत दजk के समूह 'ए' अडिBकारी के लि#ए स्वीकायI  हों।

 ( 3 )  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  #ेखाकार  सदस्य,  प्रशासमिनक
सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य
न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय  न्यायाडिBकरण  या  प्राडिBकरण  में  इन  क्षमताओं  में  कायI  करते  हुए  कोई
मध्यस्थता कायI  नहीं करेंगे।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 4 ) अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी, #ेखाकार
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 सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य, न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ

 मिकसी  भी  व्यमिक्त  में,  या  उसके  प्रबंBन  या  प्रशासन  से  संबंडिBत,  जो  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, प्राडिBकरण के समक्ष मिकसी कायIवाही में पक्षकार रहा हःै बशतk
मिक इस मिनयम में मिनमिहत कुछ भी मिकसी पर #ागू नहीं होगा

 कें द्र सरकार या मिकसी राज्य के अBीन रोजगार

 मिकसी कें द्र,  राज्य या उसके अBीन स्थामिपत कोई मिनगम प्रांतीय अडिBमिनयम या कंपनी अडिBमिनयम,
2013 (2013 का 18) की Bारा 2 के खं (45) में परिरभामिर्षत एक सरकारी कंपनी।

 XXX

 20. आराम करने की शमिक्त। - जहां कें द्र सरकार की राय है मिक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,
वह आदेश द्वारा ऐसा कर सकती ह।ै

 लि#लिखत रूप में दजI  मिकए जाने वा#े कारणों के लि#ए मिकसी भी वगI  या व्यमिक्तयों की शे्रणी के संबंB में इन
मिनयमों के मिकसी भी प्रावBान में ढी# दें।

 21. व्याख्या। यमिद इस संबंB में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है

 इन मिनयमों की व्याख्या, कें द्र का मिनणIय

 उस पर सरकार अंडितम होगी।  22.  बचत हो रही ह।ै  -  इन मिनयमों में कुछ भी अनुसूडिचत जाडितयों,
अनुसूडिचत जनजाडितयों के लि#ए आरक्षण,  आयु सीमा में छूट और अन्य रिरयायतों को प्रभामिवत नहीं
करगेा।

 सैमिनकों और अन्य मिवशेर्ष शे्रभिणयों के व्यमिक्तयों के अनुसार

 इस संबंB में कें द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मिकए गए आदेशों के साथ।

 ( क) खोज-सह-चयन समिमडितयों की संरचना

 151. कुछ खोज-सह-चयन की संरचना

मिनयमों में मिदए गए प्रावBानों को नीचे पुनः प्रस्तुत मिकया गया है

समिYयः

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।
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सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

स्ट ट्र ाय# मिट्र ब्यून#ः पीgासीन पद के लि#ए कमान-सह-चयन समिमडित

आइसर, -

 ( i) कें द्र सरकार द्वारा नामिमत मिकया जाने वा#ा व्यमिक्त

 अध्यक्ष;

 ( (ii) सडिचव, भारत सरकार, मंत्रा#य

 श्रम और रोजगार-सदस्य;

 ( iii)। भारत सरकार के सडिचव को नामिमत मिकया जाएगा

 कें द्र सरकार द्वारा-सदस्य;

 ( (iv) कें द्र द्वारा दो मिवशेर्षज्ञों को नामिमत मिकया जाएगा।

 सरकार-सदस्य।

आय कर अपी#ीय न्यायाडिBकरणः

 ( ए) पद के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित

 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,

 ( (i) उच्चतम न्याया#य का एक वतIमान न्यायाBीश नामिमत मिकया जाना ह।ै

 भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा-अध्यक्ष;

 ( (ii) राष्ट्रपडित, आय-कर अपी#ीय न्यायाडिBकरण

 सदस्य; और

 ( iii) भारत सरकार के सडिचव, काननू और न्याय मंत्रा#य (कानूनी माम#ों का मिवभाग)

 सदस्य।

 ( ख) #ेखाकार के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित

 सदस्य और न्याडियक सदस्य, -

 ( (i) मिवडिB और न्याय मंत्री का नामिमत व्यमिक्त।
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 अध्यक्ष;

 ( (ii) भारत सरकार के सडिचव, मिवडिB और न्याय मंत्रा#य (मिवडिB कायI  मिवभाग)

 सदस्य;

 ( (iii) आयकर अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष

 सदस्य; और

 ( (iv) ऐसे अन्य व्यमिक्त, यमिद कोई हों, दो से अडिBक नहीं, सिजन्हें मिवडिB और न्याय मंत्री सदस्य मिनयकु्त
कर सकता ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणः

 ( ए) पद के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित

 अध्यक्ष और न्याडियक सदस्य, -

 ( (i) भारत के मुख्य न्यायाBीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष;

 ( (ii) कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष,

 प्रBान पीg-सदस्य;

 ( iii) भारत सरकार के सडिचव, (मिवभाग)

 कार्दिमक और प्रभिशक्षण)-सदस्य;

 ( (iv) भारत सरकार के सडिचव, मंत्रा#य

 काननू और न्याय-सदस्य;

 ( v) एक मिवशेर्षज्ञ, सिजसे कें द्र द्वारा नामिमत मिकया जाएगा।

 भारत सरकार-सदस्य।

 ( बी) पद के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित

 प्रशासमिनक सदस्य -
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 ( (a) कें द्र सरकार द्वारा नामिमत मिकया जाने वा#ा व्यमिक्त

 अध्यक्ष;

 ( ख) कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष -

 सदस्य;

 ( ग) भारत सरकार के सडिचव, (मिवभाग)

 कार्दिमक और प्रभिशक्षण)-सदस्य;

 ( घ) सडिचव, भारत सरकार, मंत्रा#य

 काननू और न्याय-सदस्य;

 ( ई) एक मिवशेर्षज्ञ, सरकार द्वारा नामिमत मिकया जाएगा

 भारत का सदस्य "। -

 152. एक खोज-सह-चयन समिमडित की संरचना है

सदस्य,  उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की मिनयमुिक्तयां मुख्य रूप  से नामिमत सदस्यों द्वारा की जाती हैं।अ#
सरकार। मिनयमों की अनुसूची के अव#ोकन से पता च#ता ह ैमिक

भारत के मुख्य न्यायाBीश या उनके सांकेडितक प्रडितमिनडिBत्व के लि#ए

कुछ समिमडितयों में न्यायपालि#का की भूमिमका #गभग अनुपन्विस्थत ह।ै

 153. हम मिवद्वानों की द#ी#ों से सहमत हैं।

याडिचकाकताI (ओ)ं के लि#ए, मिक एच-सह-चयन समिमडित में न्याडियक प्रभुत्व की कमी [2019] 16 एस.
सी. आर. का सीBा उलं्लघन ह।ै

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 शमिक्तयों के पृथक्करण का सिसद्धांत और न्याडियक के्षत्र पर एक अडितYमण ह।ै केशवानंद भारती बनाम में
अपने कथन में शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है और इस न्याया#य
द्वारा संमिवBान की मू# संरचना के एक महत्वपूणI  पह#ू के रूप में पुनः व्याख्या की गई ह।ै केर# राज्य 4
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1, और बाद के कई अन्य मिनणIय। कायIपालि#का के मिनयंत्रण और प्रभाव से न्यायपालि#का का बमिहष्कार
केव# पारपंरिरक न्याया#यों तक ही सीमिमत नहीं है, बन्वि€क इसमें न्यायाडिBकरण भी शामिम# हैं क्योंमिक वे
न्याया#यों के मिवक€प के रूप में गमिgत मिकए जाते हैं और न्याडियक कायI  करते हैं।

 154.  स्पष्ट रूप से, मिनयमों के तहत खोज-सह-चयन समिमडितयों की संरचना अत्यडिBक हस्तके्षप के
बराबर है

 वैBामिनक  न्यायाडिBकरणों  के सदस्यों  और  पीgासीन  अडिBकारिरयों  की  मिनयमुिक्त  में  कायIपालि#का  और
मिनस्संदेह  न्यायपालि#का  की स्वतंत्रता  के  लि#ए हामिनकारक  होगी,  इसके  अ#ावा  यह  अ#ग करने  के
सिसद्धांत का अपमान होगा। शमिक्तयाँ।

 155. आर. के. जैन बनाम भारत संघ (ऊपर), इस न्याया#य की तीन-न्यायाBीशों की पीg ने स्वतंत्र
प्रणा#ी की आवश्यकता पर जोर मिदया

 कायIप्रणा#ी की अक्षमता पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्यायपालि#का में जनता का मिव‹ास बनाए
रखने के लि#ए न्यायाडिBकरणों की मिनयमुिक्त और प्रशासन देश में न्यायाडिBकरण। प्रदान करने के खतरों पर
चचाI करने के अ#ावा

 न्यायाडिBकरणों से शीर्षI  न्याया#य में सीBे वैBामिनक अपी#ों के साथ,  यह भी सझुाव मिदया गया मिक
न्यायपालि#का की संस्था में जनता का मिव‹ास बनाए रखने के लि#ए न्यायाडिBकरणों के सदस्यों की भत—
के तरीके में सुBार की तत्का# आवश्यकता ह।ै तकनीकी सदस्यों द्वारा मिववादों का मिनणIय केव# मिवशेर्ष
तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता वा#े माम#ों तक ही सीमिमत होना चामिहए। [ भारत सघं बनाम मद्रास बार
एसोसिसएशन 42 और

 156. इसके बाद, ए#. चंद्र कुमार बनाम में अपने कथन में। भारत संघ (ऊपर), इस न्याया#य की
सात-न्यायाBीशों की पीg ने नोट मिकया मिक अनुच्छेद  323-ए के तहत स्थामिपत न्यायाडिBकरणों के
प्रशासन पर चचाI करते हुए मलि#मथ समिमडित की रिरपोटI  में मिटप्पभिणयाँ और

 संमिवBान का अनुच्छेद  323-बी। मलि#मथ समिमडित की रिरपोटI  में कहा गया था मिक मिकसी भी अन्य
न्याया#य के प्रडितस्थापन में गमिgत न्यायाडिBकरण में मिनयमुिक्त, योग्यता और योग्यता के समान मानक होने
चामिहए।

 सेवा की शतx,  बडे़ पैमाने पर जनता का मिव‹ास पे्ररिरत करने के लि#ए। संगgन की संरचना, कायIका#,
सेवा की शतn आमिद में कमिमयां

 41 ( 1973 ) 4 एससीसी 225

 42 ( 2010 ) 11 एस. सी. सी. 43 (2014) 10 एस. सी. सी. 1 [पैरा 107 और 126] रोजर मैथ्यू
बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

न्यायाडिBकरणों के पीgों को भी रिरपोटI  में न्याडियक कायI  में कायIपालि#का के हस्तके्षप के कारणों के रूप में
उजागर मिकया गया था।

मिYयाएँ। प्रासंमिगक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत मिकया गया हःै

 " 88. ...... रिरपोटI  में मिनमिहत मिटप्पभिणयाँ, इस हद तक वे न्यायाडिBकरणों की स्थापना के बाद तीन सा#
या उससे अडिBक की अवडिB में उनके कामकाज की समीक्षा करती हैं,  हमारे उद्देश्य के लि#ए उपयोगी
होंगी। मिद्वतीय खं का अध्याय VIII

 रिरपोटI , "मिववाद समाBान के लि#ए वैकन्वि€पक तरीके और मंच", इस मुद्दे को मिवस्तार से प्रस्तुत करती ह।ै
इसके मिवभिशष्ट को अग्रेमिर्षत करने के बाद

 "ग्राम" की स्थापना की व्यवहायIता पर सिसफारिरशें

 " न्यायाडिBकरणों की कायIप्रणा#ी 8.63 देश में कई न्यायाडिBकरण काम कर रहे हैं। हा#ाँमिक, उन सभी
ने जनता के मन में मिव‹ास को प्रेरिरत नहीं मिकया ह।ै द.

 कारण खोजने के लि#ए दरू नहीं हैं। सबसे महत्वपूणI  बात इसकी कमी है

 योग्यता, मिनष्पक्षता और न्याडियक दृमिष्टकोण। अग#ा उनका है

 संमिवBान, उसमें कर्दिमयों की मिनयमुिक्त की शमिक्त और मिवडिB, हीन न्विस्थडित और काम करने का आकन्विस्मक
तरीका। अंडितम उनकी वास्तमिवक संरचना है;  की अमिनडि•तता को देखते हुए क्षमता के पुरुर्ष पीgासीन
अडिBकारिरयों के रूप में मिनयकु्त होने के लि#ए तयैार नहीं हैं।

 कायIका#, सेवा की असंतोर्षजनक शतx, कायIपालि#का प्रशासन और राजनीडितक माम#ों में अBीनता

 न्याडियक कायIप्रणा#ी में हस्तके्षप। इन और अन्य कारणों से,  न्याय की गुणवत्ता को नकुसान हुआ है
और अभिभयान का कारण प्रडितष्ठान द्वारा पूरा नहीं मिकया गया ह।ै ऐसे न्यायाडिBकरणों से।

 8.64 प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 1985 के तहत प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों की स्थापना
के प्रयोग का भी व्यापक रूप से स्वागत नहीं मिकया गया ह।ै इसके सदस्यों का चयन भारतीय पुलि#स सेवा
समिहत सभी प्रकार की सेवाओ ंसे मिकया गया ह।ै राज्य प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों के मिनणIय संमिवBान के
अनुच्छेद 136 के अ#ावा अपी# योग्य नहीं हैं। फोरम की भारी #ागत और दरूस्थता के कारण, अपी#
के अडिBकार का वस्तुतः मिनरे्षB ह।ै इसके कारण कई [2019] 16 एस. सी. आर. में न्याय से इनकार
मिकया गया ह।ै
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सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 माम#े और परिरणामी असंतोर्ष। ऐसा प्रतीत होता है मिक कुछ राज्यों में एक कदम उgाया गया है जहां
उन्हें समाप्त करने के लि#ए स्थामिपत मिकया गया ह।ै

 8.65 एक न्यायाडिBकरण जो उच्च न्याया#य को न्याडियक समीक्षा के लि#ए एक वैकन्वि€पक संस्थागत तंत्र
के रूप में प्रडितस्थामिपत करता है, कम नहीं होना चामिहए। उच्च न्याया#य की तु#ना में प्रभावी। इस तरह
के न्यायाडिBकरण को मिव‹ास और सावIजमिनक सम्मान को पे्ररिरत करना चामिहए मिक यह अत्यडिBक सक्षम
और सक्षम ह।ै

 न्याडियक  दृमिष्टकोण और मिनष्पक्षता  के  साथ  मिवशेर्षज्ञ  तंत्र। एक न्यायाडिBकरण  में  क्या  आवश्यक  है,
सिजसका उद्देश्य उच्च न्याया#य को प्रडितस्थामिपत करना है

 न्याया#य, काननूी प्रभिशक्षण और अनुभव, और न्याडियक कौश#, उपकरण और दृमिष्टकोण ह।ै जब ऐसा
न्यायाडिBकरण न्यायपालि#का के साथ-साथ सेवाओं या के्षत्र के मिवशेर्षज्ञों के बीच से लि#ए गए कर्दिमयों से
बना होता है,  तो इसके पक्ष में कोई भी महत्व सेवा सदस्य या मिवशेर्षज्ञ सदस्य और मू€य-न्याडियक
सदस्यों को छूट देने से न्यायाडिBकरण उच्च न्याया#य की तु#ना में कम प्रभावी और प्रभावी हो जाएगा।
इस तरह की स्थापना करने वा#ा अडिBमिनयम

 उनकी मिनणIय #ेने की प्रमिYया को प्रभामिवत करते हैं, मिवशेर्ष रूप से जब ऐसे न्यायाडिBकरण के समक्ष
आने वा#े अडिBकांश माम#ों में सरकार एक वादी ह।ै ( एस. पी. संपत कुमार बनाम देखें। भारत संघ,
(1987) 1 एस. सी. सी. 124) मिवशेर्षज्ञ न्यायाडिBकरणों के नायक, जो

 उनके प्रडितष्ठान के साथ-साथ ऐसे न्यायाडिBकरणों को न्यायमिनणIयन के लि#ए सौंपे गए माम#ों के संबBं
में उच्च न्याया#यों के रिरट अडिBकार के्षत्र का बमिहष्कार करना चाहते हैं, इन महत्वपूणI बातों की अनदेखी
नहीं करनी चामिहए।

और महत्वपूणI  पह#ू। यह नहीं भू#ना चामिहए मिक एक अन्य समान रूप से प्रभावी और प्रभावी संस्थागत
तंत्र द्वारा प्रडितस्थामिपत करने की अनुमडित उच्च न्याया#यों को दी जाती है, न मिक न्याडियक समीक्षा को।
न्यायाडिBकरण अपने आप में एक अंत नहीं हैं,  बन्वि€क अंत का एक साBन हैं;  भ#े ही त्वरिरत न्याय,
दृमिष्टकोण की एकरूपता, मिनणIयों की पूवाIनमेुयता और मिवशेर्षज्ञ न्याय के प्रशंसनीय उद्देश्यों को प्राप्त मिकया
जाना हो, #ेमिकन न्यायाडिBकरण की रूपरखेा उन्हें प्राप्त करने के लि#ए स्थामिपत मिकए जाने का इरादा अभी
भी अपने बुमिनयादी न्याडियक चरिरत्र को बनाए रखना चामिहए और जनता के मिव‹ास को प्रेरिरत करना
चामिहए। न्याय प्रशासन के मिवकें द्रीकरण की कोई भी योजना
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 उच्च रोजर गभिणत के प्रडितस्थापन में वैकन्वि€पक संस्थागत तंत्र v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 न्याया#यों को सवंैBामिनक रूप से होने के लि#ए उपरोक्त परीक्षा उत्तीणI  करनी चामिहए।

 वैB ह।ै "" "

 157. हमारा मिवचार है मिक मिनयमों के तहत तयैार की गई खोज-सह-चयन समिमडित न्यायपालि#का को
सदस्यों, उपाध्यक्ष और न्यायाडिBकरणों के अध्यक्ष के चयन और मिनयमुिक्त की प्रमिYया से दरू रखने का
एक प्रयास ह।ै यह न्याया#य सुप्रीम कोटI  एवोकेट्स-ऑन-रिरकॉI  एसोसिसएशन में अपने फैस#े में
स्पष्ट रहा ह।ै वी. भारत संघ (चौथा न्यायाBीश माम#ा), सिजसमें यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया था मिक
उच्च न्याया#य और सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों समिहत न्याडियक अडिBकारिरयों के चयन और मिनयमुिक्त
में न्यायपालि#का की प्रBानता अमिनवायI  ह।ै शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत से अवगत, यह महत्वपूणI  है
मिक  न्याडियक  मिनयमुिक्तयां  सपं्रभु  के  मिकसी  अन्य  अंग  के  मिकसी  भी  प्रभाव  या  मिनयंत्रण  के  मिबना  हों।
न्यायपालि#का की स्वतंत्रता मिवBानम# और कायIपालि#का के कामकाज पर मिनयंत्रण और संतु#न की
प्रणा#ी बनाए रखने का एकमात्र साBन ह।ै अडिBकांश मुकदमों में कायIपालि#का एक वादी पक्ष है और
इसलि#ए उसे न्याडियक मिनयमुिक्तयों में एक प्रमुख भागीदार होने की अनमुडित नहीं दी जा सकती ह।ै

 158. हम चौथे न्यायाBीशों के माम#े (ऊपर) में संमिवBान पीg द्वारा स्पष्ट की गई उपमा से पूरी तरह
सहमत हैं।

 न्याया#यों के समान सिजम्मेदारिरयों का मिनवIहन करने वा#े न्यायाडिBकरणों के अBI न्याडियक मिनकायों पर
कायIपालि#का के मिनयंत्रण को हटाने की अमिनवायI  आवश्यकता ह।ै मिनयमों में परिरकन्वि€पत खोज-सह-चयन
समिमडितयाँ संवैBामिनक योजना के लिख#ाफ हैं क्योंमिक वे मिनयमों को कमजोर करती हैं। न्यायाडिBकरणों के
सदस्यों  की  मिनयमुिक्त की  प्रमिYया  में  न्यायपालि#का  की  भागीदारी  जो  वास्तव  में  कायIपालि#का  द्वारा
न्यायपालि#का पर अडितYमण ह।ै

 ( ख) सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों की योग्यताएँ

 तकनीकी सदस्य की योग्यता, इस न्याया#य के पूवI  आदेश को कें द्र सरकार द्वारा नजरअंदाज कर मिदया
गया है क्योंमिक तकनीकी सदस्यों की मिनयमुिक्त मिबना मिकसी न्याडियक अनुभव के की जा रही ह।ै द. मिनयमों
के तहत मिनBाIरिरत सीमा शु€क, उत्पाद शु€क और सेवा कर अपी#ीय न्यायाडिBकरण में तकनीकी सदस्य
के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यताओ ंको नीचे स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत मिकया गया हःै

 44 ( 2016 ) 5 एससीसी 1.
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 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 " ( 1 ) कोई व्यमिक्त राष्ट्रपडित के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्य नहीं होगा।

 जब तक मिक -

 ( (क) वह मिकसी उच्च न्याया#य का न्यायाBीश ह ैया रहा है; या

 ( ख) वह अपी#ीय न्यायाडिBकरण का सदस्य ह।ै

 ( 2 ) एक व्यमिक्त न्याडियक के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्य नहीं होगा। सदस्य, जब तक मिक -

 ( क) उसने कम से कम दस वर्षn तक न्याडियक पद संभा#ा हो।

 भारत का राज्यके्षत्र; या

 ( बी) वह भारतीय कानूनी सेवा का सदस्य रहा है और कम से कम तीन सा# तक उस सेवा के ग्रे-I
या मिकसी समकक्ष या उच्चतर पद पर रहा है; या ( ग) वह कम से कम दस सा# से अडिBवक्ता रहा हो।

 ( 3 ) एक व्यमिक्त तकनीकी के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्य नहीं होगा।

 सदस्य जब तक मिक वह भारतीय राजस्व का सदस्य न रहा हो।

 सेवा (सीमा शु€क और कें द्रीय उत्पाद शु€क सेवा समूह 'ए') और

 सीमा शु€क आयकु्त या कें द्रीय उत्पाद शु€क का पद Bारण मिकया है

 या कम से कम तीन सा# के लि#ए कोई समकक्ष या उच्चतर पद।

 160. इसके अ#ावा, न्याडियक व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर मिकया गया है

मिनयमुिक्तयों में जहां उम्मीदवार मिबना मिकसी न्याडियक के हों

ज्ञान को न्याडियक पदों के लि#ए पात्र होने के लि#ए मिनBाIरिरत मिकया जाता ह ैजैसे मिक

च. पीgासीन अडिBकारी। सडिचत्र रूप से, अध्यक्षता के लि#ए योग्यताएँ

जैसे मिनयमों में मिनर्दिदष्ट मिकया गया है, औद्योमिगक न्यायाडिBकरण में इस पर ध्यान मिदया जा सकता ह।ै

1 ;
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 " एक व्यमिक्त पीgासीन के रूप में मिनयमुिक्त के लि#ए योग्य नहीं होगा।

 अडिBकारी, जब तक मिक वह -

 ( क) मिकसी उच्च न्याया#य का न्यायाBीश ह,ै या रहा ह,ै या होने के लि#ए योग्य ह।ै

 न्याया#य; या

 ( ख) वह कम से कम तीन वर्षI  की अवडिB के लि#ए सिज#ा न्यायाBीश या अडितरिरक्त सिज#ा न्यायाBीश रहा
ह;ै या

 ( ग) योग्यता, सत्यमिनष्ठा और प्रडितष्ठा वा#ा व्यमिक्त ह,ै  और अथIशास्त्र, व्यवसाय में कम से कम बीस
वर्षn का मिवशेर्ष ज्ञान और व्यावसाडियक अनुभव है,

 वाभिणज्य,  काननू,  मिवत्त,  प्रबंBन,  उद्योग,  सावIजमिनक माम#े,  प्रशासन,  श्रम संबंB, औद्योमिगक मिववाद
रोजर मैथ्यू v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 या कोई अन्य माम#ा जो कें द्र की राय में हो।

 सरकार औद्योमिगक न्यायाडिBकरण के लि#ए उपयोगी ह।ै ”

 161. इसलि#ए, याडिचकाकताIओ ंके लि#ए मिवद्वान वकी# की द#ी#ें इस न्याया#य द्वारा मिवडिBवत स्वीकार
की जाती हैं, जहां तक यह तकI  मिदया गया ह।ै

 मिक मिनयमों का न्याडियक पदों में न्याडियक चरिरत्र को कमजोर करने का प्रभाव पड़ता ह।ै इस न्याया#य
द्वारा कई मिनणIयों में बार-बार यह मिनणIय मिदया गया है मिक न्याडियक कायn का मिनष्पादन तकनीकी सदस्यों
द्वारा मिकसी भी न्याडियक अनुभव के मिबना नहीं मिकया जा सकता ह।ै

 162. मद्रास बार एसोसिसएशन में। वी. भारत संघ (ऊपर), इस न्याया#य की पांच न्यायाBीशों की पीg
ने मिनगरानी की तत्का# आवश्यकता को दोहराया

 सदस्यों पर कायIपालि#का का दबाव और/या प्रभाव

 न्यायाडिBकरण। इस बात पर जोर मिदया गया मिक कोई भी न्यायाडिBकरण जो उच्च न्याया#य को बद#ने
की मागं करता है, उसकी संरचना में कम स्वतंत्र या मिववेकपूणI  नहीं होना चामिहए। यह भी स्पष्ट मिकया गया
मिक उच्च न्याया#य समिहत मिकसी भी न्याया#य की जगह #ेने वा#े न्यायाडिBकरण के सदस्यों के पास
काननू में मिवशेर्षज्ञता होनी चामिहए और उन्हें उडिचत काननूी अनुभव होना चामिहए। भ#े ही संसद पारपंरिरक
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न्याया#यों से मिकसी अन्य समान न्यायाडिBकरण को अडिBकार के्षत्र हस्तांतरिरत कर सकती है,  #ेमिकन
न्यायाडिBकरण का सचंा#न सदस्यों द्वारा मिकया जाना चामिहए।

 न्याया#य के समतु€य योग्यताएँ होना सिजससे

 न्यायमिनणाIयक कायI  स्थानांतरिरत मिकया जाता ह।ै इसलि#ए, मिकसी तकनीकी या गैर-न्याडियक सदस्य को
हस्तांतरिरत मिकया गया कोई भी मिनणIय स्पष्ट रूप से कमजोर करने वा#ा कायI  है और न्यायपालि#का की
स्वतंत्रता पर अडितYमण ह।ै इस न्याया#य द्वारा आगे यह फैस#ा सनुाया गया मिक भ#े ही मिवBाडियका के
पास शमिक्तयाँ हों

 न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के लि#ए योग्यताओ ंको पुनगIमिgत या मिनBाIरिरत करना, इस न्याया#य के लि#ए
मिनBाIरिरत मानकों की  "न्याडियक समीक्षा"  करने के लि#ए ख#ुा ह,ै  यमिद न्याडियक मानक प्रडितकू# रूप से
प्रभामिवत होते हैं। इस न्याया#य का मिनणIय इस प्रकार हःै

 " 105. ......  यह भी कहा गया मिक अडिBमिनयम के तहत गमिgत न्यायाडिBकरण का गgन इस तरह से
मिकया जाना चामिहए था मिक वह उसी तरह से काम कर सके जैसे खदु उच्च न्याया#य करता ह।ै चूंमिक
सरकार की समन्विन्वत शाखाओं से भी सभी प्रकार के हस्तके्षप से न्यायपालि#का का बचाव अब तक
न्यायपालि#का की एक बुमिनयादी आवश्यक मिवशेर्षता के रूप में माना जा रहा था।

 संमिवBान, यह महसूस मिकया गया था मिक उसी स्वतंत्रता से

 कायIकारी दबाव या प्रभाव की संभावना सुमिनडि•त करने की आवश्यकता है

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लि#ए

 प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण। अपने मिनष्कर्षn को दजI  करने में, भ#े ही [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 यह कहा गया मिक "न्याडियक समीक्षा" संमिवBान की "मू# संरचना" का एक अभिभन्न अगं ह,ै मिफर भी यह
माना गया मिक संसद संमिवBान में संशोBन करने और उच्च न्याया#य के स्थान पर एक अन्य वैकन्वि€पक
संस्थागत तंत्र या व्यवस्था को प्रडितस्थामिपत करने में सक्षम ह।ै हा#ाँमिक, इस न्याया#य ने आगाह मिकया
मिक यह सुमिनडि•त करना अमिनवायI  था मिक वैकन्वि€पक व्यवस्था कम स्वतंत्र और कम मिववेकपूणI  न हो।

 स्वयं उच्च न्याया#य (सिजसे बद#ने की मांग की गई थी)। XXX
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 107. भारत सघं में v. मद्रास बार एसोसिसएशन। [ ( 2010 ) 11 एस. सी. सी. 1] ऊपर वर्शिणत सभी
मिनष्कर्षn/प्रस्तावों  को  दोहराया  गया  और  उनका  पा#न  मिकया  गया,  सिजसके  बाद  उन  मौलि#क
आवश्यकताओं को  ध्यान  में  रखा  गया  सिजन्हें  न्याया#यों  से  न्यायाडिBकरणों  में  न्याडियक  कायn  को
स्थानांतरिरत  करते समय ध्यान  में  रखने  की आवश्यकता  ह।ै यह  स्पष्ट रूप  से दजI  मिकया गया मिक
न्यायाडिBकरणों में न्याडियक शमिक्त मिनमिहत है  (  अब तक अदा#तों द्वारा मिनमिहत या प्रयोग मिकए जाने से
पह#े), के पास होना चामिहए

 समान स्वतंत्रता, सुरक्षा और क्षमता, न्याया#यों के रूप में सिजन्हें न्यायाडिBकरणों को प्रडितस्थामिपत करने
के लि#ए अमिनवायI  मिकया गया ह।ै न्याडियक कायn का मिनवIहन करने वा#े न्यायाडिBकरणों के सदस्यों को
केव# काननू में मिवशेर्षज्ञता वा#े और न्याडियक कायn का मिनवIहन करने के लि#ए सक्षम स्रोतों से लि#या जा
सकता ह।ै तकनीकी सदस्यों को मिनयकु्त मिकया जा सकता है

 न्यायाडिBकरण जहाँ माम#ों के मिनपटारे के लि#ए तकनीकी मिवशेर्षज्ञता आवश्यक है, और अन्यथा नहीं।
इसलि#ए यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया मिक जहां न्यायाडिBकरणों को हस्तांतरिरत न्याडियक प्रमिYया में कोई
शामिम# नहीं था

 मिवशेर्ष कौश#,  ज्ञान या मिवशेर्षज्ञता,  तकनीकी सदस्यों की मिनयमुिक्त के लि#ए एक प्रावBान  (न्याडियक
सदस्यों के अडितरिरक्त या प्रडितस्थापन में) भ्रम का एक स्पष्ट माम#ा होगा।

 और न्यायपालि#का की स्वतंत्रता और "काननू के शासन" पर अडितYमण। न्यायाडिBकरण का गgन करने
वा#े सदस्यों का कद उस अडिBकार के्षत्र पर मिनभIर करगेा सिजसे न्यायाडिBकरण को हस्तांतरिरत मिकया जा
रहा था। दसूर ेशब्दों में, यमिद उच्च न्याया#य का अडिBकार के्षत्र मिकसी न्यायाडिBकरण को हस्तांतरिरत मिकया
जाता ह,ै तो नवगमिgत न्यायाडिBकरण के सदस्यों का कद होना चामिहए - उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों
के समान योग्यता रखने वा#े। जबमिक माम#े में, अडिBकार के्षत्र और कायn को स्थानांतरिरत करने की मागं
सिज#ा न्यायाBीशों द्वारा की जा रही थी/मिनष्पामिदत की जा रही थी, न्यायाडिBकरण में मिनयकु्त सदस्यों के
पास समतु€य योग्यता और सिज#ा रोजर गभिणत v के अनुरूप कद होना चामिहए।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 न्यायाBीश। सदस्यों की सेवा की शतx ऐसी होनी चामिहए

 मिक वे स्वतंत्र और मिनष्पक्ष तरीके से अपने कतIव्यों का मिनवIहन करने की न्विस्थडित में हैं। उनकी मिनयमुिक्त
और हटाने के तरीके, सिजसमें उनका स्थानांतरण और उनके रोजगार का कायIका# शामिम# है, को पयाIप्त
सुरक्षा मिम#नी चामिहए तामिक मिवBायी और कायIकारी हस्तके्षप से बचा जा सके। न्यायाडिBकरणों का कायI ,
उनकी आBारभूत संरचना और उनकी प्रशासमिनक आवश्यकताओं को पूरा करने की सिजम्मेदारी कानून
और न्याय मंत्रा#य को सौंपी जानी चामिहए। न तो न्यायाडिBकरणों और न ही उनके
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 सदस्यों को संबंडिBत मू# मंत्रा#यों या मिवभागों से कोई भी सुमिवBा #ेनी चामिहए। भ#े ही मिवBाडियका
न्याडियक न्यायाडिBकरणों के अडिBकार के्षत्र को पनुगIमिgत कर सकती है, और कर सकती है इसके सदस्यों
की योग्यता/पात्रता मिनBाIरिरत करें,  जो  "न्याडियक समीक्षा"  के अBीन होगी,  सिजसमें यह अभिभमिनBाIरिरत
करने के लि#ए अदा#त के लि#ए ख#ुा होगा मिक न्यायाडिBकरण प्रडितकू# रूप से प्रभामिवत करगेा।

 न्यायमिनणाIयक मानक, सिजन पर न्याया#य इसके साथ हस्तके्षप करने के लि#ए ख#ुा होगा। इस तरह का
अभ्यास स्वाभामिवक रूप से एक मिहस्सा होगा।

 द्वारा प्रदत्त मिनयंत्रण और संतु#न उपायों का मिवBाडियका द्वारा मिकसी भी अडितYमण को रोकने के लि#ए
"शमिक्तयों के पृथक्करण" के मिनयम को बनाए रखने के लि#ए न्यायपालि#का पर संमिवBान या

 कायIकारी।

 नए संमिवBान की घोर्षणा। #ेमिकन न्याडियक शमिक्त का उपयोग एक समान/समान अदा#त/न्यायाडिBकरण
द्वारा  एक  अ#ग  नाम  के  साथ  करने  की  अनुमडित  दी  जा  सकती  ह।ै  तथामिप,  समान
न्याया#य/न्यायाडिBकरण का गgन करते समय संवैBामिनक परपंरा के आBार पर यह सुमिनडि•त करना
होगा  मिक  उस  न्याया#य  के  न्यायाBीशों  की  मिनयमुिक्त  और  कायIका# की  सुरक्षा  वही  होगी  जो  उस
न्याया#य को प्रडितस्थामिपत करने के लि#ए मागंी गई थी। बिंहद के माम#े में यह स्पष्ट मिनष्कर्षI  मिनका#ा गया
था [बिंहद बनाम। आर., 1977 एसी 195]। बिंहर्ड्सस के माम#े में, यह स्वीकार मिकया गया था मिक संसद
को इससे बाहर नहीं रखा गया था संमिवBान #ागू होने के समय उच्च न्यायपालि#का के सदस्यों द्वारा प्रयोग
मिकए जा रहे अडिBकार के्षत्र का प्रयोग करने के लि#ए एक नए नाम के तहत एक अदा#त की स्थापना।

 #ेमिकन जब वह [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिकया गया था, यह सुमिनडि•त करना महत्वपूणI  था मिक व्यमिक्तयों को मिनयकु्त मिकया गया था

 ऐसे न्याया#य/न्यायाडिBकरण के सदस्यों को उसी तरीके से मिनयकु्त मिकया जाना चामिहए और समंिवBान
#ागू होने के समय न्याडियक पद के Bारक के समान कायIका# की सुरक्षा का हकदार होना चामिहए। पीटर
ब्€यू. हॉग द्वारा कनाा के सवंैBामिनक कानून के ग्रंथ में भी यह देखा गया थाः यमिद मिकसी प्रांत ने एक
प्रकार के अडिBकार के्षत्र के साथ एक न्यायाडिBकरण का मिनवेश मिकया है, जो उडिचत रूप से एक वरिरष्ठ,
सिज#ा या काउंटी न्याया#य से संबंडिBत होना चामिहए, तो वह

 न्याया#य/न्यायाडिBकरण  (इसके  स्थान  पर  बनाया  गया),  जो  भी  इसका  आडिBकारिरक  नाम  है,
संवैBामिनक उद्देश्यों के लि#ए, मिकसी वरिरष्ठ अडिBकारी को प्रडितस्थामिपत करते समय,
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 सिज#ा या काउंटी न्याया#य, प्रडितस्थामिपत न्याया#य की आवश्यकताओ ंऔर मानकों को पूरा करता ह।ै
इसका मत#ब यह ह ैमिक नए

 गमिgत न्याया#य/न्यायाडिBकरण को अमान्य रूप से गमिgत माना जाएगा, जब तक मिक इसके सदस्यों
की मिनयमुिक्त उसी तरीके से नहीं की जाती है, और जब तक मिक इसके सदस्य सेवा की उन्हीं शतn के
हकदार नहीं होते हैं जो अदा#त के न्यायाBीशों के लि#ए उप#ब्B थीं।

 प्रडितस्थामिपत। संदभI  के तहत मिदए गए मिनणIयों में यह भी मिनष्कर्षI  मिनका#ा गया है मिक उपरोक्त सवंैBामिनक
परपंरा के उल्लंघन को अच्छे इरादे से माफ नहीं मिकया जा सकता है (सिजसके द्वारा मिकसी मिदए गए काननू
को #ागू करने के लि#ए मिवBायी शमिक्त का प्रयोग मिकया गया था)। हम संतुष्ट हैं मिक कानून की उपरोक्त
व्याख्या के अनुरूप है

 "शमिक्तयों के पृथक्करण", "कानून के शासन"  और  "न्याडियक समीक्षा"  की अवBारणाओं से मिनपटने के
दौरान इस न्याया#य द्वारा व्यक्त की गई न्विस्थडित।

 इस संबंB में, ए#. चंद्र कुमार माम#े में मिनणIयों के साथ-साथ भारत संघ बनाम में भी मिनदkश मिदया जा
सकता ह।ै मद्रास बार एसोसिसएशन। ( 2010 ) . इसमें, इस न्याया#य ने मान्यता दी है मिक अडिBकार
के्षत्र का हस्तांतरण अनुमेय है, #ेमिकन इस तरह के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लि#ए, सिजस न्याया#य
को मिनणIय #ेने की शमिक्त हस्तांतरिरत की जाती है,  उसे मुख्य मिवशेर्षताओं के साथ सहन मिकया जाना
चामिहए, जो उनके पास थीं -

 वह न्याया#य सिजससे न्यायमिनणाIयक शमिक्त प्राप्त की गई है

 स्थानांतरण मिकया गया। XXX

 योग्यताएँ उस न्याया#य के अनुरूप होती हैं जहाँ से न्याडियक प्रमिYया स्थानांतरिरत की गई ह।ै यह पद है
दमुिनया भर में पहचाना। रोजर मैथ्यू बनाम में सवंैBामिनक सम्मे#न।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 इस माम#े के इस पह#ू पर जमैका, सी#ोन, ऑस्ट्र ेलि#या और कनाा का सम्मान ऊपर डिचमित्रत मिकया
गया ह।ै बिंहर्ड्सस माम#े में #ॉI  डिप्#ॉक द्वारा व्यक्त मिप्रवी काउंसिस# की राय का उन देशों में पा#न मिकया
जा रहा है सिजनके पास वेस्टबिंमस्टर मॉ# पर संमिवBान ह।ै भारतीय संमिवBान ऐसा ही एक संमिवBान ह।ै
उपरोक्त मॉ# पर बनाए गए संमिवBानों की व्याख्या करते समय न्विस्थडित स्पष्ट रूप से दजI  की गई है,
अथाIत्,  भ#े ही मिवBाडियका न्याडियक शमिक्त को एक से स्थानांतरिरत कर सकती है एक अ#ग नाम के
समान  अदा#त/न्यायाडिBकरण  के  लि#ए  पारपंरिरक  अदा#त,  सिजस  अदा#त/न्यायाडिBकरण  को  ऐसी
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शमिक्त हस्तांतरिरत की जाती है, उसके पास वही मखु्य मिवशेर्षताएँ, मानक और मापदं होने चामिहए, जो
अदा#त के पास थे।

 स्थानांतरण मिकया गया। हमार ेलि#ए उस #ेखाकार को स्वीकार करना संभव नहीं ह।ै

 सदस्यों और तकनीकी सदस्यों का कद और

 उच्च न्याया#यों के न्यायाBीशों के पास योग्यता "।

 न्यायमिनणाIयक  कायI  स्थानांतरिरत  मिकया  जाता  ह।ै  उन  मिववादों  का  न्यायमिनणIयन  जो  मू# रूप  से
न्याया#यों के न्यायाBीशों में मिनमिहत थे, यमिद तकनीकी या गैर-न्याडियक सदस्य द्वारा मिकया जाता है, तो
स्पष्ट रूप से न्याडियक के्षत्र में एक दबुI#ता और अडितYमण ह।ै बहुत सम्मान के साथ, संसद तकनीकी
सदस्यों पर न्याडियक कायn को मिवभासिजत नहीं कर सकती है, जो न्याडियक अनुभव या कानूनी अनुभव के
मिबना हो। ज्ञान।

 164.  नए  मिनयमों  द्वारा  #ाए  गए  कुछ  अन्य  परिरवतIनों  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  ह।ै  सबसे  पह#े,
अडिBकांश न्यायाडिBकरणों का नेतृत्व पह#े न्याडियक सदस्य करते थे। ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण जैसे
कुछ न्यायाडिBकरणों के अपवाद के साथ, पीgासीन अडिBकारी उच्चतम न्याया#य या उच्च न्याया#यों के
सेवामिनवृत्त न्यायाBीश थे। मिनयमों के वतIमान मिनमाIण के तहत, कें द्र सरकार ने ऐसे व्यमिक्तयों को बनाकर
पात्रता का मिवस्तार मिकया ह ैजो

 अन्यथा  उनके  पास  कोई  न्याडियक  या  काननूी  अनुभव  नहीं  है,  #ेमिकन  यमिद  वे  अन्यथा  "क्षमता,
सत्यमिनष्ठा और न्विस्थडित के हैं, और" कुछ मिवशेर्ष मिवर्षयों "का मिवशेर्ष ज्ञान और व्यावसाडियक अनुभव रखते
हैं, जो कें द्र सरकार की राय में उपयोगी हैं" तो वे पीgासीन अडिBकारिरयों के रूप में मिनयकु्त होने के योग्य
हैं। इसके अ#ावा, अन्य जो [2019] 16 एस. सी. आर. हैं।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

" उच्चतम न्याया#य और उच्च न्याया#य के न्यायाBीश भी न्यायाडिBकरणों के प्रमुख हो सकते हैं।
संमिवBान के अनुच्छेद 124 (3) और 217 (2) के अव#ोकन से पता च#ता है मिक यह केव# न्यूनतम
पूवI  शतn को मिनर्दिदष्ट करता ह।ै

 संवBैामिनक  न्याया#यों  के  न्यायाBीश  के  रूप  में  मिनयमुिक्त।  इसके  बजाय,  इस  न्याया#य  या  उच्च
न्याया#यों में मिनयमुिक्त के लि#ए मिवचार का एक प्रमुख मिहस्सा असंकलि#त है और एक समग्र आBार पर
आBारिरत ह।ै
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 अडिBवक्ताओ  ंके व्यवहार,  काननूी कौश#, मिवशेर्षज्ञता और चरिरत्र पर मिवचार करना। नए मानदंों का
प्रभाव यह होगा मिक प्रत्येक

 दसूरा अडिBवक्ता, वास्तव में, मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यताओ ंको काफी हद तक कम करने के योग्य ह।ै ऐसे
#ोगों की आवश्यक मिवशेर्षताएँ भी अस्पष्ट हैं जो परिरणामस्वरूप कायIकारी मिववेक को बढ़ाती हैं। इस तरह
होता ह ैअसर

 न्याडियक स्वतंत्रता के  साथ-साथ इन न्यायाडिBकरणों की क्षमता और क्षमता दोनों। योग्यताओं को
मिनर्दिदष्ट करने और यह तय करने के लि#ए मिनमिहत शमिक्त/मिववेकाडिBकार मिक न्यायाडिBकरणों का संचा#न
मिकसे करना चामिहए, का उपयोग व्यापक सावIजमिनक मिहत को ध्यान में रखते हुए मिकया जाना चामिहए और
यह न्यायपूणI , मिनष्पक्ष और उडिचत होना चामिहए और अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं होना चामिहए।

 165. इस मोड़ पर यह भी दोहराया जाना चामिहए मिक समानता केव# बराबर #ोगों के बीच ही हो सकती
ह,ै और यह व्यवहार करने की अनुमडित नहीं होगी।

 अपने सदस्यों/पीgासीन अडिBकारिरयों के माध्यम से चरिरत्र। मद्रास बार एसोसिसएशन (2010) (ऊपर)
में यह देखा गया था मिक न्याया#यों से न्यायाडिBकरणों को न्याडियक कायn को स्थानांतरिरत करने के लि#ए
यह एक मौलि#क पूवI  शतI है मिक बाद वा#े के पास समान क्षमता होनी चामिहए और पूवI  की तरह स्वतंत्रता,
और यह मिक सदस्यों के साथ-साथ न्यायाडिBकरणों के पीgासीन अडिBकारिरयों को महत्वपूणI न्याडियक
प्रभिशक्षण और कानूनी अनुभव होना चामिहए। इसके अ#ावा, सदस्यों का ज्ञान, प्रभिशक्षण और अनुभव /

 न्यायाडिBकरण के पीgासीन अडिBकारिरयों को, जहाँ तक संभव हो, उस न्याया#य को प्रडितबिंबमिबत करना
चामिहए सिजसे वह प्रडितस्थामिपत करना चाहता ह।ै सडिचत्र रूप से, की रचना तस्कर और मिवदेशी मुद्रा हेरफेर
(संपलित्त की ज़ब्ती) अडिBमिनयम, 1976 के तहत अपी#ीय न्यायाडिBकरण, इस मिवसंगडित को डिचमित्रत करते
हुए संदभI  के लि#ए नीचे पनुः प्रस्तुत मिकया गया हःै

 तस्करों और मिवदेशी के अBीन अपी#ीय न्यायाडिBकरण

 अद#ा-बद#ी करने वा#े (संपलित्त की ज़ब्ती) अडिBमिनयम, 1976

 ( 1 ) अपी#ीय न्यायाडिBकरण का अध्यक्ष एक व्यमिक्त होगा।

 जो उच्चतम न्याया#य या उच्च न्याया#य का न्यायाBीश होने के लि#ए योग्य ह ैया रहा ह ैया ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( 2 ) अपी#ीय न्यायाडिBकरण का सदस्य एक व्यमिक्त होगा।
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 सरकार के संयकु्त सडिचव के पद से नीचे नहीं

 भारत से।

 166. यह हमें समझ से बाहर #गता ह ैमिक कैसे दोनों

 उच्चतम न्याया#य और उच्च न्याया#य के न्यायाBीश एक ही पद के लि#ए पात्र हो सकते हैं जब संमिवBान
के तहत उनका अनुभव, अनुभव, ज्ञान और कद काफी अ#ग हैं और दोनों एक नहीं हैं।

 सजातीय वगI। दोनों के बीच कोई जबरन समानता नहीं हो सकती ह।ै ऐसा करना मिदमाग के गैर-
अनपु्रयोग का संकेत होगा। इस तरह की कवायद न्याडियक हस्तके्षप के योग्य होगी।

 167.  इसके अ#ावा,  न्याय के मिवतरण के लि#ए आवश्यक है मिक न्यायमिनणाIयक संस्था जनता का
सम्मान कर।े मिवसंगत न्विस्थडितयाँ

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों को उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीश द्वारा पह#े रखे गए पद पर मिनयकु्त
करने की अनुमडित देने से एक संस्था के रूप में न्यायपालि#का की प्रडितष्ठा प्रभामिवत होती ह।ै 168. मिकसी
संस्थान का प्रबंBन करने वा#े #ोगों का कद उस संस्थान को ही मिव‹सनीयता और रगं प्रदान करता ह।ै
उच्चतम  न्याया#य  के  सेवामिनवृत्त  न्यायाBीशों  को  राष्ट्र ीय  महत्व  के  मिकसी  मिवशेर्ष  न्यायाडिBकरण  के
पीgासीन अडिBकारिरयों के रूप में रखने में एक बोBगम्य सकेंत प्रभाव पड़ता ह।ै यही न्यायाडिBकरण में
एक अंतर्दिनमिहत मिनष्पक्षता, गरिरमा और उच्च दजाI स्थामिपत करता ह।ै ऐसे संस्थानों को ऐसे व्यमिक्तयों द्वारा
भी अडिBकृत करने की अनुमडित देना, सिजन्होंने समकक्ष पद नहीं संभा#ा है या सिजनके पास कम न्याडियक
अनुभव ह,ै  न्यायाडिBकरण के लि#ए अच्छा नहीं है,  इसके अ#ावा सक्षम #ोगों को इन पदों के लि#ए
हतोत्सामिहत करना भी उडिचत नहीं ह।ै

 अपनी सेवाएँ देते हैं। इसी सादृश्य पर, यह कहना एक अभिभशाप होगा मिक उच्च न्याया#य के न्यायाBीश
और सिज#ा न्याया#य के न्यायाBीश दोनों एक न्यायाडिBकरण में एक ही पद पर आसीन हो सकते हैं।

 ( (c) हटाने की प्रमिYया की संवैBामिनकता

 169. मिनयमों के तहत मिवचार की गई योजना से यह स्पष्ट ह ैमिक सरकार ने न्याडियक सदस्यों की मिनयमुिक्त
में  न्यायपालि#का  की  भूमिमका  को  काफी  कम  कर  मिदया  ह।ै  इसके  अ#ावा,  एनजीटी  जैसे  कई
न्यायाडिBकरणों में गैर-न्याडियक सदस्यों की मिनयमुिक्त में न्यायपालि#का की भूमिमका को पूरी तरह से हटा
मिदया  गया ह।ै इस तरह  की प्रथा संवैBामिनक  योजना और  पह#े से संदर्शिभत  मिवभिभन्न  मिनणIयों में  इस
न्याया#य  के  आदेश  का  उल्लंघन  करती  ह।ै  यह  भी  ध्यान  रखना  महत्वपूणI है  मिक  राष्ट्र ीय  हरिरत
न्यायाडिBकरण जैसे कई न्यायाडिBकरणों में जहां पह#े सदस्यों को हटाया जाता था या पीgासीन मिकया
जाता था
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 अडिBकारी उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों द्वारा जांच के बाद और  [2019] 16 एस.  सी.  आर.  के
तहत भारत के मुख्य न्यायाBीश के साथ आवश्यक परामशI  के बाद ही हो सकता ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 वतIमान मिनयम कें द्र सरकार के लि#ए मिकसी भी पीgासीन अडिBकारी या सदस्य को हटाने के लि#ए एक
जांच समिमडित मिनयकु्त करने की अनुमडित ह।ै मिनयम स्पष्ट नहीं हैं मिक ऐसी समिमडित का मिहस्सा कौन होगा
और इस प्रमिYया में न्यायपालि#का की क्या भूमिमका होगी।

 ऐसा करने में, यह न्यायाडिBकरण के सदस्यों की स्वतंत्रता को काफी कमजोर करता ह।ै यह दमुिनया भर
में  और  हमारे संवैBामिनक  ढांचे  के  तहत  भी  अच्छी  तरह  से समझा  जाता  है मिक  कायIपालि#का  द्वारा
न्यायाBीशों को हटाने की अनुमडित देना स्पष्ट रूप से असवंैBामिनक है और यह उन्हें कायIपालि#का की
इच्छा के अनुरूप बना देगा, सिजससे न्याडियक कायI  के मिनवIहन में बाBा आएगी।

कायI।

 170. मद्रास बार एसोसिसएशन (2014) (ऊपर) में, इस न्याया#य ने मिनणIय मिदया

 मिक -

 " ...... यह स्वीकार मिकया गया मिक संसद को उस अडिBकार के्षत्र का प्रयोग करने के लि#ए एक नए नाम
के तहत एक अदा#त की स्थापना करने से नहीं रोका गया था सिजसका उपयोग संमिवBान के #ागू होने के
समय उच्च न्यायपालि#का के सदस्यों द्वारा मिकया जा रहा था। #ेमिकन जब ऐसा मिकया गया था, तो यह
सुमिनडि•त करना महत्वपूणI  था मिक ऐसे न्याया#य/न्यायाडिBकरण के सदस्य के रूप में मिनयकु्त व्यमिक्तयों को
उसी तरीके से मिनयकु्त मिकया जाना चामिहए और वे उसी तरह के कायIका# की सुरक्षा के हकदार होने
चामिहए जैसे संमिवBान #ागू होने के समय न्याडियक पद के Bारक को थी। पीटर ब्€यू. हॉग द्वारा कनाा
के संवैBामिनक काननू के ग्रंथ में भी यह देखा गया थाः यमिद कोई प्रांत मिकसी न्यायाडिBकरण को मिकसी
प्रकार की अडिBकारिरता के साथ मिनवेश करता है, जो उडिचत रूप से मिकसी वरिरष्ठ, सिज#ा या देश के
न्याया#य से संबंडिBत होना चामिहए, तो उस न्याया#य/न्यायाडिBकरण (उसके स्थान पर बनाया गया),
जो भी उसका आडिBकारिरक नाम ह,ै  संवैBामिनक उद्देश्यों के लि#ए,  मिकसी वरिरष्ठ को प्रडितस्थामिपत करते
समय,

 सिज#ा या देश न्याया#य, आवश्यकताओ ंऔर मानकों को पूरा करता है

प्रडितस्थामिपत न्याया#य से। इसका मत#ब यह है मिक नए
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 गमिgत न्याया#य/न्यायाडिBकरण को अमान्य माना जाएगा।

 इसका गgन तब तक मिकया जाता है जब तक इसके सदस्यों की मिनयमुिक्त उसी तरीके से नहीं की जाती
ह ैऔर जब तक इसके सदस्य सेवा की उन्हीं शतn के हकदार नहीं होते हैं जो अदा#त के न्यायाBीशों के
लि#ए उप#ब्B थीं। प्रडितस्थामिपत "।

 171. यह आवश्यक ह ैमिक इसका अक्षर और भावना में पा#न मिकया जाए

 और  इसलि#ए  हम  दोहराते  हैं  मिक  न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  और  पीgासीन  अडिBकारिरयों  को
न्यायपालि#का की सहमडित के मिबना या संवैBामिनक न्याया#य के न्यायाBीशों के लि#ए संमिवBान में मिनर्दिदष्ट
तरीके से नहीं हटाया जा सकता ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 ( (घ) कायIका# और अडिBकतम आयु

 172. मिनयमुिक्त और अन्य प्रावBान करने वा#े मिवभिभन्न अडिBमिनयम

 सदस्यों  की  सेवामिनवृलित्त  की  आयु  में  स्पष्ट  असमानता  को  प्रदर्शिशत  करने  के  लि#ए  सदस्यों  की
आकन्विस्मकता  को  हमारे  ध्यान  में  #ाया  गया  है  और  मिवभिभन्न  न्यायाडिBकरणों  के  अध्यक्ष/पीgासीन
अडिBकारी। सडिचत्र रूप से,

 भारतीय दरूसंचार मिनयामक प्राडिBकरण अडिBमिनयम, 1997 की Bारा  14 ी दरूसंचार मिववाद मिनपटान
और अपी#ीय सदस्य प्रदान करती ह।ै न्यायाडिBकरण साg-पाँच वर्षI  की आयु प्राप्त करने के बाद पद
Bारण नहीं करगेा।

 जबमिक, उपभोक्ता संरक्षण अडिBमिनयम, 2019 की Bारा 55 (1) में प्रावBान है

 मिक राष्ट्र ीय उपभोक्ता मिववाद मिनवारण आयोग का कोई सदस्य साg-सात वर्षI  की आय ुप्राप्त करने के बाद
पद पर नहीं रहेगा। वर्षn से। सेवामिनवृलित्त की आयु में यह अंतर एक अवांछनीय न्विस्थडित का कारण बन
सकता ह ैसिजसमें कम सेवामिनवृलित्त की आय ुवा#े न्यायाडिBकरण का सदस्य कर सकता ह।ै

 उच्च सेवामिनवृलित्त आय ुके साथ मिकसी अन्य न्यायाडिBकरण में मिफर से मिनयकु्त मिकया जाए।

 173. भारत का संमिवBान न्यायाBीशों की सेवा की शतn के संदभI  में उच्च न्याया#यों के बीच अंतर नहीं
करता ह ैऔर एक मिनBाIरिरत करता है
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 सिसद्धांत  के  अनुसार,  जैसा  मिक  इस  न्याया#य  के  पूवI  मिनणIयों  में  अभिभमिनBाIरिरत  मिकया  गया  था,
न्यायाडिBकरण मिनयमुिक्त और सेवा के समान मानक होने चामिहए जैसा मिक न्याया#य के स्थान पर ह।ै
इसलि#ए, सभी न्यायाडिBकरणों में सभी सदस्यों के लि#ए सेवामिनवृलित्त की एक समान आय ुहोनी चामिहए।

 174. सेवामिनवृलित्त की आय ुमें एकमात्र अंतर प्रदान मिकया गया है

 संमिवBान के अनुसार उच्च न्याया#यों के न्यायाBीशों और सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के बीच
अदा#त। हम इसका कारण संमिवBान सभा के इरादे में पाते हैं सिजसका उद्देश्य अनुभव और ज्ञान को
शामिम# करना है

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीश की जब सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीश के रूप में पदोन्नडित की जाती ह।ै
इसलि#ए,

 उच्च न्याया#य के न्यायाBीश के रूप में कायIका# के दौरान अर्जिजत अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने
के लि#ए, उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों को उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों की तु#ना में सेवामिनवृलित्त
की उच्च आय ुप्रदान की जाती ह।ै इसी तरह,

 अध्यक्ष/पीgासीन की सेवामिनवृलित्त की आय ुके बीच का अंतर

 न्यायाडिBकरण के अडिBकारी और सदस्य अध्यक्ष/पीgासीन होने के कारण होते हैं।

 अडिBकारी एक पदोन्नडित पद नहीं है और इसलि#ए इसकी तु#ना सदस्य के पद से नहीं की जा सकती ह।ै
अध्यक्ष/पीgासीन अडिBकारी के पद के लि#ए न्याडियक आवश्यकता होती ह।ै

 और कम से कम उच्च न्याया#य के न्यायाBीश का प्रशासमिनक अनुभव जो उन्हें मिनBाIरिरत करने वा#े
काननूों से स्पष्ट ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 175.  एक और मिवडिचत्रता जो हमारे ध्यान में #ाई गई वह यह है मिक सदस्यों के लि#ए तीन सा# का
छोटा कायIका# #ागू मिकया गया है

 न्यायाडिBकरण  मिनयम,  2017  की  अनुसूची  में  उसिल्ललिखत  न्यायाडिBकरणों  की  संख्या।  एक  छोटा
कायIका#, जांच #ंमिबत रहने तक मिनयमिमत मिन#ंबन के प्रावBान और इसकी प्रडितरक्षा की कमी के साथ
न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  पर  कायIपालि#का  के  प्रभाव  और  मिनयंत्रण  को  बढ़ाता  है,  इस  प्रकार
न्यायाडिBकरणों की मिनष्पक्षता पर प्रडितकू# प्रभाव पड़ता ह।ै इसके अ#ावा, इस तरह के छोटे कायIका#ों

2019(11) eILR(PAT) SC 50



को  मिनBाIरिरत  करना  न्याडियक  अनुभव  की  खेती  को  रोकता  है  और  इस  प्रकार  न्यायाडिBकरणों  की
प्रभावशी#ता के लि#ए हामिनकारक ह।ै

 176. इस न्याया#य ने #घु कायIका# #ागू करने की आ#ोचना की

 असमान  #ोगों  के  बीच  समानता  पैदा  करना।  तीन  सा# का  कायIका# उच्च  न्याया#य  या  सवqच्च
न्याया#य के सेवामिनवृत्त न्यायाBीश के लि#ए या प्रडितमिनयमुिक्त पर न्याडियक अडिBकारी के माम#े में भी
उपयकु्त हो सकता ह।ै हा#ांमिक, यह उम्मीद करना भ्रम होगा मिक एक अडिBवक्ता तीन सा# की अवडिB के
लि#ए एक न्यायाडिBकरण के सदस्य के रूप में सेवा करने के लि#ए अपनी अच्छी तरह से स्थामिपत प्रथा को
छोड़ देगा। मिवBाडियका का इरादा मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 के आBार पर न्यायाडिBकरण के
प्रशासन में एकरूपता को शामिम# करना था। मिफर भी, इस तरह की एकरूपता मिट्र ब्यून# के सदस्यों के
रूप में मिनयकु्त होने से मेBावी उम्मीदवारों को हतोत्सामिहत करने की कीमत पर प्राप्त नहीं की जा सकती
ह।ै

 177. इसके अडितरिरक्त, कें द्र या राज्य को मिदया गया मिववेकाडिBकार

 178.  उपरोक्त  चचाI  के  आ#ोक  में,  हमारा  मानना  है मिक  मिनयमों  पर  दसूरी  बार  मिवचार  करने  की
आवश्यकता होगी क्योंमिक उनका कायIका# बहुत कम था। न्यायाडिBकरणों के सदस्य योग्यता मिवरोBी हैं
और न्याडियक सदस्यों के पदों को स्वीकार करने के लि#ए मेBावी उम्मीदवारों को हतोत्सामिहत करने का
प्रभाव पड़ता ह।ै

 न्यायाडिBकरणों में।

जेर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]मिनयमों में मिवरोBाभास

 पक्षों के मिववादों पर और के प्रकाश में

पीg ने मिनम्नलि#लिखत चचाI की ह ै-

मिनयमों में कहा गया हःै

(  क)  बार  से  प्रत्यक्ष  मिनयमुिक्तयों  और  उच्च  न्याया#य  या  सवqच्च  न्याया#य  के  सेवामिनवृत्त  न्याडियक
अडिBकारिरयों  या  न्यायाBीशों  की  मिनयमुिक्त  दोनों  के  लि#ए  तीन  सा# के  मिनडि•त  कायIका# के  रूप  में
न्यायाडिBकरण के सदस्यों के लि#ए मिनBाIरिरत कायIका# के संबंB में मिनयमों में मिवसंगडित ह।ै यह इस हद
तक भेदभावपूणI  भी ह ैमिक यह असमान वगn के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करता ह।ै द.

 सदस्यों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आमिद का कायIका# पवूIवत— शतn पर मिवचार करते हुए बढ़ाया जाना चामिहए।
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 न्याया#य के मिनणIय।

( ख) सेवामिनवृलित्त की आय ुमें अंतर

 सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जैसा मिक मिनयमों में तयैार मिकया गया है, मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के
उद्देश्यों के मिवपरीत ह।ै , न्यायाडिBकरण ढाचें की संरचना में एकरूपता प्राप्त करना। सभी न्यायाडिBकरणों
में सदस्यों, उपाध्यक्षों, अध्यक्षों आमिद के लि#ए सेवामिनवृलित्त की एक समान आय ुहोनी चामिहए।

( ग) मिनयमों के मिनयम 4 (2) में यह प्रावBान ह ैमिक सिजस मंत्रा#य या मिवभाग के तहत न्यायाडिBकरण का
गgन मिकया गया है, उसमें भारत सरकार का सडिचव होगा -

 संमिवBान। चौथे न्यायाBीशों के माम#े में इस न्याया#य के कथन के अनुरूप, मिनयमुिक्त में न्याडियक प्रभुत्व
न्यायपालि#का के सदस्यों को कमजोर नहीं मिकया जा सकता है

 कायIकारी।

( घ) मिनयम 7 कें द्र को अनुडिचत मिववेक प्रदान करता ह।ै

 सरकार जहाँ तक वह केव# मिनदkश देती ह ैऔर नहीं

 कें द्र सरकार को मिवचार करने का आदेश देता है

 एक को हटाने के लि#ए समिमडित की सिसफारिरश

 एक न्यायाडिBकरण के सदस्य। कें द्र सरकार करगेी

 [2019] 16 एस. सी. आर. की सिसफारिरश पर अमिनवायI  रूप से मिवचार करें।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 न्यायाडिBकरण के मिकसी भी सदस्य को हटाने से पह#े समिमडित। इसके अ#ावा, मिनयम 7 का प्रावBान
राष्ट्र ीय कंपनी कानून अपी#ीय के बीच एक अन्यायपूणI  वग—करण बनाता ह।ै

 न्यायाडिBकरण (एन. सी. ए#. ए. टी.) और अन्य मंच जैसे मिक केव# एन. सी. ए#. ए. टी. के अध्यक्ष
या सदस्य को हटाना भारत के मुख्य न्यायाBीश के साथ परामशI  करना।
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 (  ई)  नडैितक अBमता एक ऐसा शब्द है सिजसे  इस न्याया#य द्वारा कई मिनणIयों में अच्छी तरह से
परिरभामिर्षत मिकया गया ह।ै मिनयम 7 (बी) को जीमिवत रहने की अनुमडित नहीं दी जा सकती क्योंमिक यह
कायIपालि#का को व्याख्या करने की अनमुडित देता है

 'नडैितक अBमता' का अथI  ह,ै जो न्याडियक के्षत्र पर अडितYमण ह।ै

 ( च) व्यमिक्तयों के मिकसी भी वगI  के संबंB में मिनयमों में ढी# देने की शमिक्त खोज-सह-चयन समिमडित के
पास मिनमिहत होगी, न मिक कें द्र के पास।

 मिनयम 20 के तहत प्रदान की गई सरकार। जैसा मिक इस न्याया#य ने पह#े मद्रास बार एसोसिसएशन
(2014) में फैस#ा सनुाया था।  ( ऊपर), कें द्र सरकार को शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत को नष्ट
मिकए मिबना न्यायपालि#का पर प्रशासमिनक मिनयंत्रण रखने की अनमुडित नहीं दी जा सकती ह।ै

 मुद्दा IV: वहाँ एक एक# होना चामिहए

 सभी के प्रशासन के लि#ए नो# एजेंसी

 न्यायाडिBकरण?

 180. ए#. ी. एमिमकस ने एक स्पष्ट समस्या पर प्रकाश ा#ा जो बनी हुई है

 भारत  में  वतIमान  न्यायाडिBकरण  ढाचंा।  मिवभिभन्न  कें द्रीय  और  राज्य  अडिBमिनयमों  के  तहत  स्थामिपत
न्यायाडिBकरणों को आमतौर पर उनके प्रायोजक या मू# मंत्रा#य या संबंडिBत मिवभाग द्वारा प्रशासिसत
मिकया जाता ह।ै इस प्रकार,  जब न्यायाडिBकरणों या उनके सदस्यों को मिकसी ऐसे मिवभाग से मिवत्तीय,
प्रशासमिनक या मिकसी अन्य सुमिवBा की मागं करनी होती है जो उनके समक्ष वादी भी है,  तो उनकी
मिनष्पक्षता या स्वतंत्रता से समझौता होने की संभावना ह।ै ऐसी मिवसगंडितपूणI  न्विस्थडित का समाBान केव#
एक एक# नो# एजेंसी की स्थापना द्वारा मिकया जा सकता है, जो देश में संपूणI  न्यायाडिBकरण प्रणा#ी
की देखरखे करती ह ैऔर ऐसे सभी न्यायाडिBकरणों को समानता में #ाती ह।ै

 181. ए#. चंद्र कुमार बनाम में यह न्याया#य। भारत सघं

 ( ऊपर), देश में पूरे न्यायाडिBकरण ढांचे के प्रशासन की परिरक€पना की गई है सिजसकी मिनगरानी एक
एक# नो# एजेंसी/मंत्रा#य द्वारा की जाएगी। यह देखा गया मिक एक न्यायाडिBकरण के पयIवेक्षण की
अनुमडित देना उडिचत नहीं है मिवभाग/मंत्रा#य जो उससे पह#े एक पक्ष हो। इस न्याया#य ने रोजर मैथ्यू
बनाम की सिसफारिरश की।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]
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 न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए संबंडिBत मंत्रा#य द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी का गgन।
जब स्वतंत्र एजेंसी का गgन मिकया जाता है, तो वह न्यायाडिBकरणों की मिनयमुिक्त, योग्यता, सेवा की शतI ,
मिनडिB के आवंटन के तरीके आमिद के लि#ए एक समान संमिहता भी मिनBाIरिरत कर सकती ह।ै न्याया#य ने
सुझाव मिदया मिक यह पूरे न्यायाडिBकरण ढांचे में एकरूपता सुमिनडि•त करने के अ#ावा न्यायाडिBकरण के
मू# मंत्रा#य के प्रभाव को कम करगेा। प्रासंमिगक अंश को पनुः प्रस्तुत मिकया जा सकता ह।ै

 नीचेः

 " 96. ...... हमारा मिवचार ह ैमिक जब तक ऐसे सभी न्यायाडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए एक पूरी तरह से
स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना नहीं की जा सकती है, तब तक वांछनीय ह ैमिक ऐसे सभी न्यायाडिBकरण, जहां
तक संभव हो, एक एक# नो# मंत्रा#य के तहत होने चामिहए जो इन न्यायाडिBकरणों के कामकाज की
देखरखे करने की न्विस्थडित में होगा। कई कारणों से मंत्रा#य को उडिचत रूप से मिवडिB मंत्रा#य होना चामिहए।
मंत्रा#य के लि#ए, बद#े में, एक स्वतंत्र पयIवेक्षक मिनयकु्त करने के लि#ए यह ख#ुा रहगेा।

 न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे करने के लि#ए मिनकाय। इससे यह सुमिनडि•त होगा मिक यमिद
न्यायाडिBकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष मिकसी कारण से न्यायाडिBकरण के कामकाज में पयाIप्त रुडिच #ेने में
असमथI  ह,ै तो पूरी प्रणा#ी सुस्त नहीं होगी और न्याय के अंडितम उपभोक्ता को नुकसान नहीं होगा। एक
एक# छत्र संगgन का मिनमाIण,  हमारे मिवचार में,  वतIमान प्रणा#ी की कई बुराइयों को दरू करगेा। यमिद
आवश्यकता हो तो कें द्र और राज्य स्तरों पर अ#ग-अ#ग छत्र सगंgन हो सकते हैं। इस तरह के
पयIवेक्षी प्राडिBकरण को यह सुमिनडि•त करने का प्रयास करना चामिहए मिक ऐसे सभी न्यायाडिBकरणों के
सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहे। उस हद तक, न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के चयन की प्रमिYया, सिजस तरह
से कायI  के लि#ए Bन आवंमिटत मिकया जाता है

 न्यायाडिBकरणों और अन्य सभी परिरणामी मिववरणों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना होगा।

 182. भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिसएशन (2010) (उपयुIक्त) माम#े में, इस न्याया#य की पांच
न्यायाBीशों की संमिवBान पीg ने यूनाइटे बिंकगम में प्रचलि#त न्यायाडिBकरणों की संरचना पर चचाI करने
का अवसर। यह ध्यान मिदया गया मिक यूनाइटे बिंकगम में मिवभिभन्न प्रकार के मिववाद मिनवारण तंत्र हैं
सिजनके  कारण  न्यायाडिBकरणों  के कामकाज  का  मिवश्लरे्षण  करने  के  लि#ए  कई  समिमडितयों  के गgन  की
आवश्यकता होती ह।ै हा#ाँमिक, इस न्याया#य ने मुख्य रूप से न्यायाडिBकरणों के माध्यम से न्याय प्रदान
करने  की  समीक्षा  करने  के  लि#ए  गमिgत  #ेगट  समिमडित  की  रिरपोटI  का  उल्लेख  मिकया।  यू.  के.  में
न्यायाडिBकरणों की सफ#ता की कहानी का मिवश्लेर्षण करने के बाद, इस न्याया#य ने एक [2019] 16
एस. सी. आर. पर ध्यान मिदया।
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 भारत में इसके मिवपरीत और भारत में न्यायाडिBकरणों के कामकाज के संबंB में अपना असंतोर्ष व्यक्त
करते हुए कहाः

 "  70.  #ेमिकन  दभुाIग्य  से  भारत  में  न्यायाडिBकरणों  ने  पूणI  स्वतंत्रता  हासिस# नहीं  की  ह।ै  संबंडिBत
"प्रायोजक मिवभाग" का सडिचव मिनयमुिक्त के लि#ए चयन समिमडित में बgैता ह।ै जब न्यायाडिBकरणों का गgन
मिकया जाता है, तो वे ज्यादातर मिवत्त पोर्षण, बमुिनयादी ढांचे और यहां तक मिक काम करने के लि#ए जगह
के  लि#ए  अपने  प्रायोजक  मिवभाग  पर  मिनभIर  होते  हैं।  न्यायाडिBकरणों  का  गgन  करने  वा#े कानूनों  में
मिनयमिमत रूप से प्रायोजक मिवभागों से सिसमिव# सेवाओ  ंके सदस्यों को न्यायाडिBकरण का सदस्य बनने
और अपने मू# संवगI  के साथ अपने ग्रहणाडिBकार को जारी रखने का प्रावBान ह।ै जब तक यूनाइटे
बिंकगम में #ागू मिकए गए और ए#. चंद्र कुमार द्वारा सुझाए गए व्यापक सुBार नहीं मिकए जाते, तब तक
भारत में न्यायाडिBकरणों को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा।

 183. इस न्याया#य ने पह#े ए#. ी. के बयानों को नोट मिकया था। महान्यायवादी ने ब्€यू. पी. में
27 माचI  2019 के आदेश के माध्यम से (ग) सं. 267/2012, सिजसमें यह प्रस्तुत मिकया गया था मिक
मिवडिB मंत्रा#य पह#े से ही

 अत्यडिBक बोझ और प्रभावी रूप से पयIवेक्षी कायI  नहीं कर सकते हैं,

 सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए एक# नो# मंत्रा#य के रूप में,  जैसा मिक इस न्याया#य द्वारा पह#े
सुझाव मिदया गया था।

 184.  जो बात सवqपरिर प्रतीत होती है वह यह है मिक प्रत्येक न्यायाडिBकरण को इस उद्देश्य के लि#ए
पयाIप्त मिवत्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होनी चामिहए

 (ए) कमIचारिरयों की भत—; (बी) बमुिनयादी ढांचे का मिनमाIण; (सी) बमुिनयादी ढांचे का आBमुिनकीकरण;
(ी)  कम्प्यूटरीकरण;  (ई)  पीgासीन  प्राडिBकरण  या  सदस्यों  के  लि#ए  अनुमेय  अनु#ाभ  और  अन्य
सुमिवBाओ ंपर होने वा#े खचI  समिहत इसके मिदन-प्रडितमिदन के कामकाज का।

 ऐसे न्यायाडिBकरण का। यह बहुत महत्वपूणI  नहीं हो सकता है मिक कौन सा मंत्रा#य या मिवभाग एक
न्यायाडिBकरण के लि#ए नो# एजेंसी के कतIव्यों का पा#न करता ह,ै #ेमिकन सबसे महत्वपूणI  बात यह है
मिक न्यायाडिBकरण से अपनी मिदन-प्रडितमिदन की आवश्यकताओं के लि#ए ऐसी नो# एजेंसी की ओर
देखने की अपेक्षा नहीं की जानी चामिहए। प्रत्येक न्यायाडिBकरण को सभी उदे्दश्यों और उदे्दश्यों के लि#ए
आत्ममिनभIर और आत्ममिनभIर प्राडिBकरण बनाने के लि#ए पयाIप्त और पयाIप्त Bन आवंमिटत करने का मिनदkश
होना चामिहए। प्रत्येक न्यायाडिBकरण के कायIकरण पर होने वा#ा व्यय अमिनवायI  रूप से भारत की संडिचत
मिनडिB पर एक प्रभार होना चामिहए। इसलि#ए, अब तक, मिवत्त मंत्रा#य, नो# मंत्रा#य/मिवभाग के परामशI
से, न्यायाडिBकरणों के लि#ए अ#ग और समर्दिपत Bन मिनBाIरिरत करगेा। यह न केव# यह सुमिनडि•त करगेा
मिक न्यायाडिBकरण मिवभाग के मिवत्तीय मिनयंत्रण में नहीं हैं, रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 जो उनके सामने एक वादी है, #ेमिकन यह न्यायाडिBकरणों के तंत्र में जनता के मिव‹ास और मिव‹ास को
भी बढ़ा सकता ह।ै

 आईएसयूई वीः मिकन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है

 न्याडियक प्रभाव मू€यांकन का संचा#न करना

 भारत के सभी संकटों में से?

 185. याडिचकाकताIओ ंके लि#ए मिवद्वान वकी# द्वारा हमार ेध्यान में #ाया गया था मिक मिवत्त अडिBमिनयम के
लि#ए संदर्शिभत सभी न्यायाडिBकरणों का न्याडियक प्रभाव मू€यांकन करने की तत्का# आवश्यकता ह।ै

 2017. यह तकI  मिदया गया मिक न तो मिवBानमं# और न ही कायIपालि#का ने समय-समय पर मिकए गए
मिवBायी अभ्यासों द्वारा भारत में न्यायाडिBकरणों के ढाचें में #ाए गए परिरवतIनों, यमिद कोई हों, के प्रडितकू#
परिरणामों का मिवश्लरे्षण करने के लि#ए कोई मू€यांकन मिकया था।

 186. याडिचकाकताIओ ंकी द#ी#ों को मिनराBार नहीं कहा जा सकता ह।ै राज्य के तीन अगं अथाIत। ,
मिवBानमं#,

 कायIपालि#का और न्यायपालि#का एक दसूरे से इतने जुडे़ हुए हैं मिक एक अंग की कारIवाई का दसूरे अगं
पर सीBा प्रभाव पड़ता ह।ै प्रत्येक काननू के परिरणामस्वरूप #ंमिबत मकुदमों की संख्या में तत्का# वृडिद्ध
होती  ह।ै  यह  राज्य  की  अन्य  शाखाओं की  सिजम्मेदारी  है  मिक  वे  बढ़ती  मिवचाराBीनता  के  साथ
न्यायपालि#का की सीमाओ ंके प्रडित सचेत रहें

 मकुदमेबाजी। यह सुमिनडि•त करने के लि#ए ध्यान रखा जाना चामिहए मिक मिवBानों की प्रभावशी#ता को
बढ़ाते हुए परिरणामी मुकदमेबाजी का संचय न्यनूतम हो।  187. 'न्याडियक प्रभाव आक#न'  के अमेरिरकी
सिसद्धांत को सबसे पह#े इस न्याया#य ने स#ेम अडिBवक्ता बार एसोसिसएशन में अपने कथन में उBार
लि#या था।

 ( II) v. भारत सघं ", सिजसके तहत यह देखा गया मिक मिवBानमं# के लि#ए न्याडियक प्रभाव मू€यांकन
करना अमिनवायI  है न्यायपालि#का पर इसके प्रभावों का आक#न करने के लि#ए अडिBमिनयम पारिरत मिकया
गया। इस न्याया#य ने भारतीय संदभI  में न्याडियक प्रभाव मू€यांकन की आवश्यकता का आक#न करने
के लि#ए एक समिमडित गमिgत करने का मिनदkश मिदया था। इसके अनुसार जगन्नाथ राव समिमडित की रिरपोटI
प्रस्तुत की गई थी। रिरपोटI
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 सुझाव  मिदया  मिक  न्याडियक  प्रभाव  आक#न  के  माध्यम  से,  मिवBाडियका  को  कमIचारिरयों  की  बजटीय
आवश्यकता  का  मिवश्लरे्षण  करना  चामिहए  सिजसे  कानून  द्वारा  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  होगी  और
अडिBमिनयम के परिरणामस्वरूप नए माम#ों से उत्पन्न अडितरिरक्त व्यय। इसके अ#ावा,  मिवBाडियका द्वारा
तयैार  मिकए  गए  मिवत्तीय  ज्ञापन  में  मिवशेर्ष  रूप  से  नए  अडिBमिनयम  से  उत्पन्न  होने  वा#े  दीवानी  और
आपराडिBक माम#ों की संख्या,  मिनणIय के लि#ए अडिBक न्यायाBीशों और कमIचारिरयों की आवश्यकता
शामिम# होनी चामिहए। 45 ( 2005 ) 6 एससीसी 344 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ये माम#े और आवश्यक बुमिनयादी ढांचा। स#ेम अडिBवक्ता बार एसोसिसएशन में मिनणIय के आवश्यक
पैराग्राफ। ( ऊपर) मिनम्नलि#लिखत रूप में पनुः प्रस्तुत मिकए गए हैंः

 " 49. समिमडित ने यह भी सुझाव मिदया ह ैमिकः

" इसके अ#ावा, 'न्याडियक प्रभाव मू€यांकन' होना चामिहए, जैसा मिक संयकु्त राज्य अमेरिरका में मिकया
जाता ह,ै  जब भी कोई कानून संसद या राज्य मिवBानमं#ों में पेश मिकया जाता ह।ै प्रत्येक मिवBेयक के
साथ सं#ग्न मिवत्तीय ज्ञापन में न केव# अन्य कमIचारिरयों की बजटीय आवश्यकता का अनमुान #गाया
जाना चामिहए, बन्वि€क मिवBानमं# द्वारा पारिरत होने पर नए मिवBेयक से उत्पन्न होने वा#े अडितरिरक्त माम#ों
के खचn को पूरा करने के लि#ए बजटीय आवश्यकता का भी अनुमान #गाया जाना चामिहए। उक्त बजट में
सिसमिव# की संख्या का उल्लेख होना चामिहए। और नए अडिBमिनयम द्वारा उत्पन्न होने वा#े आपराडिBक
माम#े, मिकतने न्याया#यों की आवश्यकता है, मिकतने न्यायाBीशों और कमIचारिरयों की आवश्यकता है
और बुमिनयादी ढाचें की क्या आवश्यकता ह।ै अब तक मिपछ#े पचास वर्षn में हमारे देश में मिकसी भी
मिवBाडियका या संसद द्वारा इस तरह के न्याडियक प्रभाव का आक#न कभी नहीं मिकया गया ह।ै

 50. मिनष्पक्ष, त्वरिरत और त्वरिरत न्याय प्रदान करने के संवैBामिनक दाडियत्व को ध्यान में रखते हुए, हम
कें द्र सरकार को मिनदkश देते हैं मिक

 उपरोक्त सझुावों की जांच करें और चार महीने के भीतर इस न्याया#य को एक रिरपोटI  प्रस्तुत करें।

 188. वतIमान माम#े में, हमारा मिवचार है मिक मिवBाडियका 'न्याडियक' के संबBं में इस न्याया#य की राय
के अनुरूप नहीं ह।ै

 प्रभाव आक#न और इस प्रकार, मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रभावों का आक#न करने का कोई प्रयास
नहीं मिकया गया ह।ै यह वैB रूप से उम्मीद की जा सकती है मिक न्यायाडिBकरणों के मिव#य और पनुगIgन
के संबंB में मिवमिवB संशोBनों के परिरणामस्वरूप मुकदमेबाजी में भारी वृडिद्ध हो सकती ह।ै
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 189. चीजों की योग्यता में, हम भारत संघ को मिवत्तीय प्रभाव मू€यांकन करने का मिनदkश देना उडिचत
समझते हैं - मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा  158 से 182 तक संदर्शिभत सभी न्यायाडिBकरण और
आवश्यकता  आBारिरत  आवश्यकताओं  का  आक#न  करने  और  संसद  द्वारा  स्थामिपत  प्रत्येक
न्यायाडिBकरण के लि#ए पयाIप्त संसाBन उप#ब्B कराने की कवायद करते हैं।

 मुद्दा VI: ट्र ाइब्यून# सेट के अन्य न्यायाBीश अनुच्छेद रोजर मैथ्यू बनाम के तहत संसद के अडिBमिनयमों
द्वारा।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 323 - संमिवBान का ए और 323-बी हो सकता है

 'रैंक' और 'स्टेटस' में बराबरी संवैBामिनक कायI?

 190. मिवद्वान वकी#ों द्वारा इस न्याया#य के ध्यान में एक संबंडिBत प्रवृलित्त #ाई गई ह।ै संघ के पास,
बराबर के अ#ावा

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों और प्राडिBकरणों के अध्यक्षों/अध्यक्षों को उच्चतम न्याया#य और उच्च न्याया#य
के न्यायाBीशों के बराबर का दजाI मिदए गए वेतन और भत्ते।

 191.  यह  'वरीयता के वारटं'  को संदर्शिभत करने के लि#ए उपयकु्त है जो कायIकताIओं के अनुYमिमक
पदानुYम को डिचमित्रत करता ह ैसिजसका सबसे अडिBक उपयोग मिकया जाता ह।ै

 अक्सर औपचारिरक व्यवस्थाओ  ंके लि#ए। कुछ अडिBकारिरयों के दजk  में इस तरह की वृडिद्ध मिबना मिकसी
तकI  के संवैBामिनक योजना के बाहर ह।ै यद्यमिप पान्विण्त्यपूणI  प्रतीत होता है, #ेमिकन कायIकारी आदेश या
काननू द्वारा संवैBामिनक अडिBकारिरयों के समकक्ष या उनसे अडिBक की न्विस्थडित ऐसे अडिBकारिरयों को दी गई
संवैBामिनक गरिरमा और कद के सार पर हम#ा करती ह।ै न्विस्थडित की बेतुकी बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शिशत
मिकया जा सकता है यमिद क# एक नौकरशाह को एक मंत्री की तु#ना में उच्च दजाI  मिदया जाता है,  जो
उसके मिवभाग का प्रमुख होता ह।ै इस तरह के पदनामों का कोई व्यमिक्तगत मू€य नहीं है,  बन्वि€क यह
दशाIता ह ैमिक

 शासन की रूपरखेा और संरचना की परिरक€पना की गई ह।ै अतार्दिकक परिरवतIन या मिववाद राज्य के
प्रभावी कामकाज के लि#ए आवश्यक पदानुYम और अनुशासन के ताने-बाने को बाडिBत करते हैं।

 192. इसी तरह की न्विस्थडित टी. एन. शेर्षन बनाम में उत्पन्न हुई। भारत सघं 46 सिजसमें भारत सरकार ने
अध्यादेश द्वारा मुख्य चनुाव आयकु्त को उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों के बराबर वेतन और भत्ते
प्रदान मिकए थे। नतीजतन, एक मांग की गई थी
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 वरीयता के वारटं में सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के समकक्ष पद के अनुसार। इस न्याया#य की
पाँच न्यायाBीशों की पीg ने मिनणIय मिदया मिक उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीश की सेवा की शतn में केव#
समानता ऐसे अन्य अडिBकारिरयों को समान दजाI प्रदान नहीं कर सकती ह।ै यह नोट मिकया गया था मिकः

 " 34.  सिजन माम#ों के लि#ए हमें मिवज्ञापन देना चामिहए,  उनमें से एक व्यमिक्त की न्विस्थडित का सवा# है
सिजसकी सेवा की शतx सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के समान हैं। ऐसा #गता ह।ै

 अपने माम#े का समथIन करने के लि#ए इस पह#ू पर सी. ई. सी. द्वारा रखी गई मिनभIरता को देखते हुए
यह आवश्यक ह।ै तत्का# माम#े में सी. ई. सी. की कुछ सेवा शतx सुप्रीम कोटI  की शतn के समान हैं।

 46 ( 1995 ) 4 एससीसी 611।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 न्याया#य के न्यायाBीश, अथाIत् (i) यह प्रावBान मिक उन्हें उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीश के रूप में
उसी तरह और उसी आBार पर पद से हटाया जा सकता है और (ii) उनकी सेवा की शतn में मिनयमुिक्त
के बाद उनके नुकसान के लि#ए बद#ाव नहीं मिकया जाएगा। जहाँ तक पह#े का संबंB है, अनुच्छेद 124
(4) के प्रावBानों को दोहराने के बजाय, प्रारूपक ने इसे संदभI  द्वारा शामिम# मिकया ह।ै द.

 दसूरा प्रावBान अनुच्छेद  125 (2)  के प्रावBान के समान ह।ै #ेमिकन क्या यह सीईसी को उच्चतम
न्याया#य के न्यायाBीश का दजाI प्रदान करता है? यह ी. ओ. सं. 193/34/92 मिदनांमिकत 23-7-
1992  से प्रकट होता ह।ै तत्का#ीन गृह सडिचव श्री गोबो#े को संबोडिBत करते हुए,  सी.  ई.  सी.  ने
सुझाव मिदया था मिक सी. ई. सी. की न्विस्थडित

 वरीयता पर पनुर्दिवचार की आवश्यकता थी। ऐसा #गता है मिक इस मुद्दे को उन्होंने मिदसंबर  1991 में
प्रBानमंत्री को लि#खे अपने पत्र में उgाया था। श्री गोबो#े के मिदनांक 1 के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है
मिक सी.  ई.  सी.  चाहते थे मिक उन्हें वरीयता के वारटं में नंबर  9  पर रखा जाए,  सिजस पद पर सवqच्च
न्याया#य के न्यायाBीश थे। श्री गोबो#े के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है मिक प्रस्ताव पर मिवचार मिकया
गया था, #ेमिकन भारत के मिनयंत्रक और महा#ेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी के साथ सी. ई.
सी.  की न्विस्थडित को 11 नंबर पर बनाए रखने का मिनणIय लि#या गया था। हा#ाँमिक,  इन याडिचकाओ  ंकी
सुनवाई के दौरान यह कहा गया था मिक सीईसी और भारत के मिनयंत्रक और महा#ेखा परीक्षक को बाद में
नंबर  9-ए पर रखा गया था। हमारे अनुरोB पर मिवद्वान  महान्यायवादी  ने हमारे सामने  वरीयता का
संशोडिBत वारटं रखा सिजसने यह बताता है मिक सी. ई. सी. भारत के मिनयंत्रक और महा#ेखा परीक्षक के
साथ 9-ए स्थान पर चढ़ गया था। सवqच्च न्याया#य और उच्च न्याया#यों के न्यायाBीशों की न्विस्थडित का
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रखरखाव राष्ट्र ीय मिहत में अत्यडिBक वांछनीय ह।ै हम इसका उल्लेख करते हैं क्योंमिक हा# ही में हम पाते हैं
मिक उच्च न्याया#य और सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के साथ अन्य मंचों से संबंडिBत कमIचारी भी
केव# इसलि#ए दावा करते हैं क्योंमिक उन न्याया#यों द्वारा पह#े प्रयोग मिकए गए कुछ के्षत्राडिBकार उन्हें
अंतर का एहसास नहीं करते हुए हस्तांतरिरत मिकए जाते हैं।

 संवBैामिनक और वैBामिनक कायIकताIओं के बीच। हम सरकार पर यह प्रभाव ा#ना चाहते हैं मिक उसे
ऐसा नहीं करना चामिहए यमिद इससे उच्च न्याया#य और उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों की न्विस्थडित
प्रभामिवत होने की संभावना है, तो वरीयता के वारटं के साथ समानता या हस्तके्षप, हा#ांमिक मांग पर जोर
देना, पह#े भारत के मुख्य न्यायाBीश के मिवचार मागें मिबना हो सकता ह।ै हम यह जोड़ सकते हैं मिक श्री
जी. रामास्वामी, सीईसी के मिवद्वान वकी#, स्पष्ट रूप से रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 मान लि#या मिक सी. ई. सी. वैB रूप से बराबरी का दावा नहीं कर सकता है

 उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों के साथ। हमें उम्मीद ह ैमिक सरकार इस पर ध्यान देगी और आवश्यक
कदम उgाएगी।

 193.  इस न्याया#य की एक समन्विन्वत पीg के स्पष्ट दावों के आ#ोक में,  इसमें कोई संदेह नहीं हो
सकता ह ैमिक कायIकारी कारIवाई प्रदान नहीं कर सकती ह।ै

 194. इसके अ#ावा, मिक भ#े ही उच्च न्याया#यों और सवqच्च न्याया#य के सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों द्वारा
संचालि#त,  ऐसे न्यायाडिBकरणों की स्थापना मिनम्नानुसार की गई है  - संमिवBान का अनुच्छेद  323-ए
और 323-बी समानता की मागं नहीं कर सकता ह।ै

 उच्च न्याया#यों या सवqच्च न्याया#य के साथ। एक बार जब कोई उच्च न्याया#य या सवqच्च न्याया#य
का न्यायाBीश सेवामिनवृत्त हो जाता ह ैऔर उसे अब यह अडिBकार नहीं मिम#ता ह।ै

 संवैBामिनक न्विस्थडित, उसके द्वारा कब्जा मिकए गए वैBामिनक पद को उच्च न्याया#य या सवqच्च न्याया#य के
न्यायाBीश के रूप में मिपछ#े पद के बराबर नहीं माना जा सकता ह।ै इसलि#ए सवंैBामिनक न्यायाBीशों का
पद, गरिरमा और पद सामान्य ह ैऔर यह न केव# वरीयता के वारटं में उनकी न्विस्थडित या उनके द्वारा प्राप्त
वेतन और अनु#ाभों से उत्पन्न होता है, बन्वि€क उनमें मिदए गए सवंैBामिनक मिव‹ास के परिरणामस्वरूप होता
ह।ै न्यायाडिBकरण के सदस्यों और पीgासीन अडिBकारिरयों पर ऐसे संवैBामिनक न्यायाBीशों की न्विस्थडित के
अमिववेकी अनुसार सवंैBामिनक योजना 47 के लि#ए बिंहसा होगी।

 195. ए#. चंद्र कुमार (ऊपर) माम#े में इस न्याया#य ने कहा मिक
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 न्यायाडिBकरण  उच्च  न्याया#यों  के  मिवक€प  नहीं  हैं  और  केव#  उनके  लि#ए  पूरक।  अतः  ऐसे
न्यायाडिBकरणों के सदस्यों की न्विस्थडित

 जैसा मिक वी.  आर.  कृष्ण अय्यर,  जे.  ने अपने #ेख  'न्यायाBीशों को क्यों अपमामिनत करें'  शीर्षIक में
उडिचत रूप से इमंिगत मिकया है, इसकी तु#ना संवैBामिनक न्याया#यों के वतIमान न्यायाBीशों के साथ नहीं
की जा सकती ह।ै ” , “ समान दजk और वेतन के साथ उच्च न्याया#यों के मामिनत न्यायाBीशों का सृजन
संमिवBान को दरमिकनार करने का सुझाव देता ह।ै ए#.  चंद्र कुमार  (ऊपर)  के प्रासंमिगक उद्धरण को
मिनम्नानुसार पुनः प्रस्तुत मिकया गया हःै

 न्यायाडिBकरण उन माम#ों की सुनवाई करने के लि#ए सक्षम हैं सिजनके अडिBकार वैBामिनक प्रावBानों पर
सवा# उgाए जाते हैं। हा#ांमिक, इस कतIव्य का मिनवIहन करते हुए, वे उच्च न्याया#यों के मिवक€प के रूप
में कायI  नहीं कर सकते हैं और

 सवqच्च न्याया#य, जो हमार ेसवंैBामिनक ढांचे के तहत है,

 47 न्यायमूर्तित वी. आर. कृष्ण अय्यर ने कहा, "न्यायाBीशों के दजk का अपमान क्यों?" , ( 2002 ) 2
ए#ब्€यू (जेएस) 85

 ( जून, 2000)

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिवशेर्ष रूप से इस तरह के दाडियत्व को सौंपा गया ह।ै इनकी भूमिमका

 यह सम्मान केव# पूरक ह ैऔर इस तरह के सभी मिनणIय

 न्यायाडिBकरण एक खं पीg के समक्ष जांच के अBीन होंगे

 संबंडिBत उच्च न्याया#य "।

 196. हम आगे यह इमंिगत करेंगे मिक वरीयता का वारटं

 यह केव# एक स्व-सेवारत कायIकारी मिनणIय ह ैऔर अपने आप में एक कानून नहीं ह।ै यह कायIकताIओं
के बीच अंतर-से पदानुYम का प्रडितबिंबब है महत्वपूणI  औपचारिरक कायn और अन्य राज्य के मिनवIहन के
उद्देश्य
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 कतIव्य। यह या तो अडिBकार प्रदान नहीं कर सकता है या कानून द्वारा मिदए गए दजk  को बद# नहीं
सकता ह।ै इसके तहत स्पष्ट रूप से मिदए गए वरीयता के Yम को कमजोर करने के लि#ए इस तरह के
उपकरण का उपयोग करना स्पष्ट रूप से घृभिणत होगा। संमिवBान।

 197. इसलि#ए यह आवश्यक ह ैमिक भारत सघं इस पर ध्यान दे

 इसमें इस न्याया#य की मिटप्पभिणयाँ और दोनों के बीच उपरोक्त अंतर के संबंB में संमिवBान की भावना
का पा#न करना।

 संवBैामिनक पदाडिBकारी और वैBामिनक प्राडिBकारी। भारत सघं के लि#ए यह सुमिनडि•त करना महत्वपूणI  है
मिक उच्च न्याया#यों और सवqच्च न्याया#य के न्यायाBीशों को मिकसी भी अन्य न्यायाडिBकरण से अ#ग
स्थान पर रखा जाए

 या अBI-न्याडियक प्राडिBकरण।

 न्यायाडिBकरणों से सवqच्च न्याया#य तक अ#ग होने के लि#ए?

 198. तकn के दौरान, मिवभिभन्न पह#ू थे

 इस न्याया#य के समक्ष माम#ों की बढ़ती #ंमिबतता और इस न्याया#य के मिनदkशों का पा#न न करने
समिहत पह#े के मिनणIयों में इस न्याया#य के आदेशों के लिख#ाफ इस न्याया#य को प्रत्यक्ष वैBामिनक
अपी# प्रदान करने की बढ़ती प्रवृलित्त पर मिवBाडियका द्वारा पनुर्दिवचार की आवश्यकता ह।ै

 न्यायाडिBकरण।

 199. जैसा मिक पह#े चचाI की गई ह,ै न्यायाडिBकरण तेजी से बढ़ा है

 हमार ेदेश में मिपछ#े कुछ दशकों में गडित। स्वतंत्रता पवूI  का# में आई. टी. ए. टी. की स्थापना के बाद से
अब न्यायाडिBकरणों की संख्या बढ़कर कई दजIन हो गई ह।ै संमिवBान में

 ( 42 न.

 संशोBन) अडिBमिनयम, 1976 ने अनुच्छेद 323 ए के माध्यम से प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों के साथ-
साथ अनुच्छेद 323 बी के तहत अन्य न्यायाडिBकरणों की स्थापना का प्रावBान मिकया। संमिवBान में इन
उपरोक्त  प्रावBानों  का  मिवBानमं# द्वारा  इस  तरह  से  अथI  #गाया  गया  था  सिजसके  परिरणामस्वरूप
अनुच्छेद 136 के तहत सवqच्च न्याया#य को छोड़कर सभी न्याया#यों की अडिBकारिरता को हटा मिदया
गया था।
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 बाद में, ए#. चंद्रकुमार (उपरोक्त) माम#े में, इस अदा#त ने बहुत ही उपयकु्त मिनणIय मिदया मिक अनुच्छेद
226 के तहत उच्च न्याया#यों द्वारा न्याडियक समीक्षा मू# संरचना का एक मिहस्सा है और इसलि#ए इसे
मिकसी भी कानून या यहां तक मिक मिकसी भी कानून द्वारा खारिरज नहीं मिकया जा सकता ह।ै

 इस न्याया#य में वैBामिनक अपी#, सिजस पर नीचे मिवस्तार से चचाI  की गई है,  न्याय के प्रशासन में
महत्वपूणI  समस्याएं पैदा करती है और यह सवंैBामिनक योजना के लिख#ाफ भी ह।ै 200. चूंमिक उपरोक्त
मुद्दा याडिचकाकताIओं द्वारा सीBे नहीं उgाया गया है और केव# एक पारिरत संदभI  मिदया गया है, इसलि#ए
यह है

 हमारे संमिवBान के तहत स्थामिपत मित्रस्तरीय न्याडियक प्रणा#ी के अनुरूप।  201.  संमिवBान के तहत
परिरकन्वि€पत सवqच्च न्याया#य के अडिBकार के्षत्र की जांच की जानी चामिहए। इस तरह का अडिBकार के्षत्र

 संमिवBान द्वारा इस न्याया#य को मिदए गए आदेश को तीन भागों में मिवभासिजत मिकया जा सकता हःै
अपी#ीय, मू# और स#ाहकार। इन के्षत्राडिBकारों का संडिक्षप्त मिववरण नीचे मिदया गया हःै

 मू# अडिBकार के्षत्रः

 ( i) अनुच्छेद 32 के तहत अडिBकार के्षत्र लि#खें।

 ( (ii) राष्ट्रपडित/उपराष्ट्रपडित के चुनाव के मिववाद

 अनुच्छेद 71।

 ( iii) अनुच्छेद 131 के तहत अंतर-राज्य या राज्य-कें द्र मिववाद।

 ( iv) अनुच्छेद 139 और 139 ए के तहत माम#ों का स्थानांतरण।

 ( v) अनुच्छेद 145 के तहत न्याया#य की अवमानना।

 अपी#ीय अडिBकार के्षत्रः

 ( i) उच्च न्याया#यों के आदेशों के लिख#ाफ इस प्रमाण पत्र के साथ अपी# की जाए मिक इसके तहत
पयाIप्त संवBैामिनक प्रश्न हैं।

 अनुच्छेद 132।

 ( (ii)  सिसमिव# माम#ों में उच्च न्याया#यों के आदेशों के लिख#ाफ इस प्रमाण पत्र के साथ अपी# की
जाए मिक सामान्य महत्व का पयाIप्त प्रश्न ह ैया इस माम#े को #ागू करने की आवश्यकता ह।ै

 उच्च न्याया#य द्वारा अनुच्छेद 133 के तहत मिनणIय लि#या गया।
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 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( iii)  उच्च न्याया#य द्वारा पह#ी बार में मृत्यदु मिदए जाने के लिख#ाफ आपराडिBक माम#ों में उच्च
न्याया#यों के आदेशों के लिख#ाफ अपी#, या तो अपी# पर या अनुच्छेद के तहत मू# मकुदमे में।

 134 .

 ( iv) अनुच्छेद 135 के तहत संमिवBान के प्रारभं से पह#े सघंीय न्याया#य में अपी# करने योग्य अन्य
सभी माम#े।

 ( v) अनुच्छेद 136 के तहत मिकसी भी अदा#त या न्यायाडिBकरण द्वारा मिकसी भी आदेश के लिख#ाफ
अपी# करने के लि#ए मिवशेर्ष अनुमडित देने की मिववेकाBीन शमिक्त।

 स#ाहकार अडिBकार के्षत्रः

 ( i) अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपडित का संदभI।

 ( (ii) #ोक सेवा आयोग को हटाने का संदभI

 अनुच्छेद 317 के तहत सदस्य।

 202. संमिवBान के अनुच्छेद 132 से 136 के अव#ोकन से अपी#ीय के्षत्राडिBकार का दायरा स्पष्ट ह।ै
अनुच्छेद 132 में प्रावBान है मिक उच्च न्याया#य के मिकसी भी आदेश के लिख#ाफ उच्चतम न्याया#य के
समक्ष अपी# की जा सकती है जहां मिवचार के लि#ए कानून का एक महत्वपूणI  प्रश्न उत्पन्न होता ह।ै
अनुच्छेद 133 (3) मिनर्दिदष्ट करता है मिक उच्च न्याया#य के एक# न्यायाBीश के आदेश के लिख#ाफ तब
तक कोई अपी# नहीं की जाएगी जब तक मिक इसके मिवपरीत

 संसद द्वारा एक कानून के माध्यम से प्रदान मिकया गया। इसके अ#ावा, अनुच्छेद 134 में वणIन मिकया
गया है

 आपराडिBक माम#ों में सवqच्च न्याया#य की अडिBकारिरता इसे मुख्य रूप से उन माम#ों तक सीमिमत
करती है जहां उच्च न्याया#य ने या तो उसके समक्ष मुकदमे में या मिनच#ी अदा#त द्वारा पह#े बरी मिकए
जाने के फैस#े को उ#टते हुए मौत की सजा सुनाई ह।ै इसके अ#ावा, अनुच्छेद 134 (2) अपने शब्दों
में स्पष्ट रूप से प्रदान करता है मिक इस न्याया#य के आपराडिBक अपी#ीय अडिBकार के्षत्र को बढ़ाने के
लि#ए संसद द्वारा मिकसी मिवभिशष्ट कानून के अभाव में, आपराडिBक माम#ों में सवqच्च न्याया#य के समक्ष
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कोई मिनयमिमत अपी# नहीं की जाती ह।ै अनुच्छेद 134 (2) के उद्धरण को नीचे पनुः प्रस्तुत मिकया गया
हःै

 " ( 2 )  संसद मिवडिB द्वारा उच्चतम न्याया#य को भारत के राज्यके्षत्र में मिकसी उच्च न्याया#य की
आपराडिBक कायIवाही में मिकसी मिनणIय, अंडितम आदेश या सजा की अपी#ों पर मिवचार करने और उनकी
सुनवाई करने की कोई और शमिक्त प्रदान कर सकती है, जो ऐसी शतn और सीमाओ ंके अBीन हो जो
ऐसी मिवडिB में मिनर्दिदष्ट की जाए। ” 203. अनुच्छेद 134 (2) दो बातों को स्पष्ट करने में सफ# रहा ह।ै
सबसे पह#े,

 गैर-आपराडिBक माम#ों में उच्चतम न्याया#य के अडिBकार के्षत्र का मिवस्तार करने के लि#ए अनुच्छेद 133
के तहत अनुच्छेद 134 (2) के अनुरूप कोई प्रावBान नहीं ह।ै

उच्च  न्याया#यों  से  आपराडिBक  कायIवाही।मिवशेर्ष  रूप  से,  दो  दजIन  से  अडिBक  कानून  हैं जो  मिवभिभन्न
न्यायाडिBकरणों से उच्चतम न्याया#य में अपी# करते हैं और ऐसे कानूनों की एक गैर-मिवस्तृत सूची में
शामिम# हैंः

 कें द्रीय  उत्पाद  शु€क  अडिBमिनयम,  1944  (1944  का  1)  की  Bारा  35  ए#;  #ोक  प्रडितमिनडिBत्व
अडिBमिनयम की Bारा 116 ए,

 1951 ( 43 1951 का); अडिBवक्ता अडिBमिनयम, 1961 (1961 का 25) की Bारा 38;

 आयकर अडिBमिनयम, 1961 (1961 का 43) की Bारा 261

 राष्ट्र ीय कर न्यायाडिBकरण की स्थापना से पह#े;

 सीमा शु€क अडिBमिनयम, 1962 (1962 का 52) की Bारा 130 ई; न्याया#य अवमानना अडिBमिनयम,
1971 की Bारा 19 (1) (बी)

 ( 70 1971);  द प्रमिYया संमिहता, 1973 (1974 का  2)  की Bारा  374  और  379  को उच्चतम
न्याया#य (द अपी#ीय के्षत्राडिBकार का मिवस्तार) अडिBमिनयम की Bारा 2 के साथ पढ़ा जाता ह।ै

 1970 ( 28 1970 का); उपभोक्ता संरक्षण अडिBमिनयम, 1986 की Bारा 23 (68)

 1986);

 आतंकवादी और मिवघटनकारी गडितमिवडिBयों की Bारा 19

 ( रोकथाम) अडिBमिनयम, 1987 (1987 का 28);
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 मिवशेर्ष न्याया#यों  की  Bारा  10  (अपराBों  का  मिवचारण)  प्रडितभूडितयों  में  #ेन-देन  से  संबंडिBत)
अडिBमिनयम, 1992

 1992 ) ;

 प्रडितभूडित और मिवमिनमय बोI  की Bारा 15Z

 भारत अडिBमिनयम, 1992 (1992 का 15);

 भारतीय दरूसंचार मिनयामक प्राडिBकरण की Bारा 18

 अडिBमिनयम, 1997 (1997 का 24);

 प्रडितस्पBाI अडिBमिनयम, 2002 (2003 का 12) की Bारा 53 टी;

 मिवद्युत अडिBमिनयम, 2003 (2003 का 36) की Bारा 125;

 राष्ट्र ीय कर न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2005 (2005 का 49) की Bारा 24; [2019] 16 एस. सी.
आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI  ( xvi) सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2007 की Bारा 30 (55)

 2007);

 ( xvii) पेट्र ोलि#यम और प्राकृडितक गैस मिनयामक की Bारा 37

 बोI  अडिBमिनयम, 2006 (2006 का 19);

 ( xviii) हवाई अड्डा आर्शिथक मिनयामक की Bारा 31

 भारतीय प्राडिBकरण अडिBमिनयम, 2008 (2008 का 27);

 ( xix) राष्ट्र ीय हरिरत न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2010 की Bारा 22 (19)

 2010);

 ( (x) कंपनी अडिBमिनयम, 2013 की Bारा 423 (2013 का 18);
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 ( xxi) पेंशन मिनडिB मिवमिनयामक और मिवकास प्राडिBकरण अडिBमिनयम, 2013 (2013 का 23) की Bारा
38;

 ( xxii) का#ा Bन (अघोमिर्षत मिवदेशी आय और परिरसंपलित्तयाँ) और कर अडिBमिनयम, 2015 की Bारा
21

 ( 22 2015);

 ( xxiii) मिदवा#ा और मिदवालि#यापन संमिहता की Bारा 62 और 182,

 2016 ( 31 2016); और

 ( xiv) कें द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अडिBमिनयम की Bारा 118,

 2017 ( 12 2017)।

 205. इस तरह की वैBामिनक अपी#ें उच्चतम न्याया#य की माम#ों को मिवमिनयमिमत करने की अंतर्दिनमिहत
क्षमता को छीन #ेती हैं,  जैसा मिक संमिवBान में परिरकन्वि€पत ह।ै सबसे गंभीर ग#डितयों से जुडे़ माम#ों
और/या सावIजमिनक मिहत पर सबसे अडिBक प्रभाव ा#ने वा#े माम#ों तक अपने मिवचार को सीमिमत
करके।

 206.  इसके  अ#ावा,  सीBे  न्यायाडिBकरणों  से  अपी# का  प्रावBान  करने  में,  उच्च  न्याया#यों  के
अडिBकार के्षत्र में काफी हद तक कटौती की गई ह।ै नहीं।

 यह केव# न्याय तक पहुचं में बाBा ा#ता है, #ेमिकन यह उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों के लि#ए बहुत
आवश्यक  एक्सपोजर  को  भी  छीन  #ेता  है,  सिजसकी  एक  जीवंत  और  हमेशा  मिवकसिसत  होने  वा#ी
न्यायपालि#का  में  आवश्यकता  होती  ह।ै  चूँमिक  उच्चतम  न्याया#य  के  अडिBकांश  न्यायाBीशों  को  उच्च
न्याया#यों से पदोन्नत मिकया जाता है, इसलि#ए उनके पास इन न्याया#यों के बार ेमें जानकारी का अभाव
ह।ै

 कानून  के  मिवशेर्ष  के्षत्र  मिवशेर्ष  न्यायाडिBकरणों  से  प्रत्यक्ष वैBामिनक  अपी#ों  पर मिनणIय  #ेने  में  उनकी
प्रभावकारिरता में बाBा ा#ते हैं।

 207. भारतीय न्यायपालि#का का एक अव#ोकनः वार्दिर्षक रिरपोटI  2017

 18 ,  इस न्याया#य द्वारा प्रकाभिशत से पता च#ता है मिक उच्चतम न्याया#य में  56,000 से अडिBक
माम#े #ंमिबत हैं। हर सा# यह न्याया#य भारी मात्रा में माम#ों की सुनवाई करता है और सा#ाना
#गभग 60,000-90,000 माम#ों का मिनपटारा करता है, इस प्रकार एक चौंका देने वा#ी 4,000-
6,000 रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 प्रडित पीg माम#े। इस न्याया#य के समक्ष स्थामिपत सभी माम#ों में से  2 प्रडितशत से भी कम माम#े
अनुच्छेद 32 के तहत रिरट अडिBकार के्षत्र के प्रयोग के लि#ए हैं, जबमिक अडिBकांश माम#े अनुच्छेद 136
के तहत अपी# करने के लि#ए मिवशेर्ष अनुमडित के लि#ए याडिचकाएं हैं।

 208. हा#ाँमिक 2011 में माम#ों को स्वीकार करने की दर #गभग 20 प्रडितशत तक पहँुच गई थी और
तब से  इसमें  मिगरावट आई ह,ै  मिफर भी यह  संयकु्त  राज्य अमेरिरका  के सवqच्च न्याया#य जैसे  अन्य
तु#नीय के्षत्राडिBकारों में #गभग 1 प्रडितशत की सीमांत दर से बहुत अडिBक ह।ै सभी माम#ों की सुनवाई
करने और छुट्टी देने या न देने पर मिवचार करने का मात्र कायI  अडिBकांश माम#ों को हड़प #ेता ह।ै

 अदा#त का समय। वामिदयों द्वारा अनुच्छेद 136 के बार-बार आह्वान के परिरणामस्वरूप, न्याया#य के
पास  हमारे  संस्थापकों  द्वारा  परिरकन्वि€पत  महत्वपूणI  सवंैBामिनक  प्रश्नों  को  तय  करने  के  अपने  प्रमुख
संवैBामिनक कायn का मिनवIहन करने के लि#ए शायद ही कोई समय बचा ह।ै 1960 के दशक की शुरुआत
की तु#ना में जहां संमिवBान पीgों ने सैकड़ों माम#ों का फैस#ा मिकया था, अब यह संख्या एक दजIन से
अडिBक नहीं ह।ै प्रमखु मुद्दों से जुडे़ अडिBकांश मौलि#क माम#े

 न्यायशास्त्र या कानूनी परिरदृश्य पर Yांडितकारी परिरवतIनों को प्रभामिवत करना मिवभाजन पीgों द्वारा मजबूरी
से सुना जाता ह,ै इस प्रकार अनुच्छेद 145 (3) के उद्देश्य को मिवफ# कर देता ह।ै

 209. मिवनम्र साBनों वा#े या मिदल्ली से दरू न्विस्थत व्यमिक्त की सवqच्च न्याया#य जाने की प्रवृलित्त में कमी

 यह इस तथ्य का प्रमाण है मिक इस न्याया#य से संपकI  करने का उपाय, वास्तव में, केव# उन #ोगों
तक ही सीमिमत रहा है सिजनकी पयाIप्त मिवत्तीय संसाBनों तक पहुचं ह।ै कई अध्ययनों से पता च#ा है मिक
कैसे मिदल्ली उच्च न्याया#य द्वारा तय मिकए गए प्रत्येक दसवें माम#े या पंजाब और हरिरयाणा उच्च न्याया#य
द्वारा तय मिकए गए प्रत्येक सो#हवें माम#े को इस न्याया#य के समक्ष अपी# की जाती है, जबमिक मद्रास
उच्च न्याया#य के फैस#े के लिख#ाफ अपी# की दर  1 प्रडितशत से थोड़ी अडिBक होती ह।ै संवैBामिनक
संघर्षn को ह# करने या नागरिरकों के मौलि#क अडिBकारों की रक्षा करने के लि#ए सौंपा गया एक प्राडिBकरण
होने के नाते, यह न्याया#य केव# समृद्ध #ोगों को पहुचं प्रदान करने का जोलिखम नहीं उgा सकता ह।ै
हा#ाँमिक इस तरह की मिनयमिमत अपी#ों के प्रभावों की जाँच करना व्यथI  होगा, हा#ाँमिक, यह स्पष्ट है मिक
यह इस न्याया#य द्वारा न्याडियक मिनBाIरण के समय और गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभामिवत करता ह।ै
मिवडिB आयोग की 272 वीं रिरपोटI  में भी इस दृमिष्टकोण का उल्लेख मिकया गया था सिजसमें यह बताया गया था
मिकः

 " 3.12 . 'न्यायाडिBकरण'  की स्थापना के पीछे का उद्देश्य मिवतरण के लि#ए एक प्रभावी और तेज मंच
प्रदान करना था
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 न्याय, #ेमिकन ऐसे मंचों के आदेशों से उत्पन्न होने वा#ी मिनयमिमत अपी#ों के मद्देनजर, कुछ मुद्दे उgाए
गए हैं क्योंमिक ऐसे [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 अपी#ें संवैBामिनक चरिरत्र में बाBा ा# रही हैं

 उच्चतम न्याया#य के रूप में इन माम#ों में अपी# हमेशा नहीं होती ह।ै सामान्य सावIजमिनक महत्व का
प्रश्न शामिम# करें। सवqच्च

 न्याया#य से मुख्य रूप से संवैBामिनक माम#ों से मिनपटने की अपेक्षा की जाती ह।ै

 काननू के महत्वपूणI  प्रश्न से जुडे़ महत्व और माम#े

 सामान्य सावIजमिनक महत्व। अत्यडिBक बोझ के कारण, सवqच्च

 99

अदा#त ऐसे माम#ों को समय पर ह# करने में असमथI  ह।ै

 210. परिरणामस्वरूप, अडिBकांश माम#े महत्वपूणI  हैं।

 संवैBामिनक प्रश्न वर्षn तक अछूते रहते हैं;  परिरणामस्वरूप इस न्याया#य की मिवBायी और कायIकारी
अडितYमणों को रोकने की क्षमता से काफी समझौता मिकया जाता ह।ै पाँच या अडिBक न्यायाBीशों वा#ी
संमिवBान पीg द्वारा सनेु जाने वा#े माम#े 1950 के दशक में 15 प्रडितशत से काफी मिगरकर मिपछ#े दो
दशकों के दौरान औसतन 1 प्रडितशत रह गए हैं। इसलि#ए, यह स्पष्ट है मिक इस न्याया#य को एक तरह से
संवैBामिनक-लि#लिखत  न्याया#य  से  अपी# न्याया#य  में  बद# मिदया  गया  है,  सिजसके  तहत  केव#
न्यायाBीशों की संख्या में वृडिद्ध करना कोई समाBान नहीं ह।ै जबमिक न्यायाBीशों की संख्या चार गनुा से
थोड़ी अडिBक बढ़ गई है, 1950 के बाद से माम#ों की संख्या सत्तर गनुा से अडिBक बढ़ गई है! यह स्पष्ट
है मिक इस न्याया#य के अडिBकार के्षत्र के प्रयोग को मिफर से व्यवन्विस्थत करने और यह सुमिनडि•त करने की
तत्का# आवश्यकता है मिक संवैBामिनक दृमिष्ट मिवफ# न हो। यह मिवचार इस न्याया#य द्वारा प्रडितध्वमिनत
मिकया गया है क्योंमिक इसे न्यायमूर्तित पी. एन. भगवती द्वारा मिबहार कानूनी समथIन में उजागर मिकया गया
था।

 प्राडिBकरण बनाम भारत के मुख्य न्यायाBीश मिनम्नलि#लिखत तरीके सेः

2019(11) eILR(PAT) SC 50



 उच्च न्याया#य या द्वारा मिदए गए आदेशों के लिख#ाफ अपी# की अदा#त मसिजस्ट्र ेटों का सत्र न्याया#य।
इस उदे्दश्य के लि#ए बनाया गया था

 पूर ेदेश के लि#ए कानून बनाने और

 मिवशेर्ष अवकाश देने का असाBारण अडिBकार के्षत्र प्रदान मिकया गया था

 संमिवBान के अनुच्छेद 136 के तहत इस पर तामिक यह कर सके

 जब भी यह पाया जाता ह ैमिक कानून सही नहीं था तो हस्तके्षप करें मिनच#ी अदा#तों या न्यायाडिBकरणों
द्वारा प्रडितपामिदत और यह आवश्यक था

 इस मिवर्षय पर सही कानून का उच्चारण करना।

 211. यह स्पष्ट ह ैमिक इस न्याया#य ने अपना मू# चरिरत्र भी खो मिदया है

 अनुच्छेद 136 के तहत मिववेकाBीन के्षत्राडिBकार के आह्वान के माध्यम से अपी#ों की मिनयमिमत सुनवाई
के कारण। यह मानना उडिचत ह ैमिक

 48 ( 1986 ) 4 एस. सी. सी. 767 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 अनुच्छेद 136 का उपयोग इस तरह से कभी नहीं मिकया जाना था जैसा मिक ॉ. बी. आर. अम्बेकर ने
संमिवBान सभा के समक्ष बहुत उपयकु्त रूप से मिटप्पणी की थी, सिजन्होंने कहा था मिकः

 " उच्चतम न्याया#य द्वारा मिकसी भी माम#े में मिवशेर्ष अनुमडित देने की संभावना तब तक नहीं है जब तक
मिक वह यह न पाए मिक इसमें न्याय के प्रशासन में मिकसी सिसद्धांत का गंभीर उल्लंघन शामिम# ह,ै या कुछ
सिसद्धांतों का उल्लघंन ह ैजो मनुष्य और मनुष्य के बीच न्याय के प्रशासन की जड़ पर प्रहार करते हैं।

 212.  इस न्याया#य के सवंैBामिनक कतIव्यों के इस तरह के आत्म-उन्मू#न पर #गाम #गाने की
आवश्यकता ह।ै इसलि#ए यह आवश्यक ह ैमिक यह न्याया#य

 अपने अपी#ीय अडिBकार के्षत्र का मिववेकपूणI ढंग से प्रयोग करें। काननू के महत्वपूणI प्रश्नों पर मिवचार-
मिवमशI  करने, संवBैामिनक प्रश्नों का उत्तर देने और महान सावIजमिनक महत्व के अन्य मुद्दों को ह# करने के
संवैBामिनक कायn के मिनवIहन के लि#ए, यह आवश्यक है मिक इस न्याया#य के पास अपने मिदमाग को #ागू
करने और माम#ों पर गहराई से मिवचार करने के लि#ए पयाIप्त समय हो। अनुच्छेद 136 के तहत सपु्रीम
कोटI  के समक्ष हर दसूर ेमाम#े को #ाने की मौजूदा प्रथा होनी चामिहए
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 अस्वीकृत।

 214. सीBे उच्चतम न्याया#य को वैBामिनक अपी# प्रदान करने से इसका कोई अंत नहीं होता ह।ै बढ़ते
न्यायाडिBकरण के साथ,  मिकसी भी  'न्याडियक प्रभाव मू€यांकन'  के मिबना वैBामिनक अपी# प्रावBानों को
शामिम# मिकया जा रहा ह।ै अंडितम गणना के अनुसार सकैड़ों हैं सिजनमें से कई एनसीए#एटी और कई अन्य
द्वारा तय मिकए गए हैं। इस न्याया#य में #ंमिबत अन्य न्यायाडिBकरणों द्वारा हजारों।

 215. यह ध्यान मिदया जाना चामिहए मिक यह देश मिकस मिदशा में जा रहा ह।ै

 उसी के लि#ए मिववादों के प्रकार पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता ह ैजो

 49 5 अमेरिरका (1 शाखा) 137 (1803)।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 इस न्याया#य के समक्ष उपन्विस्थत हों। वैक्यूम में कोई प्रणा#ी नहीं बनाई जा सकती है, सिजसमें शामिम#
हैं

 हमारा  अपना।  अडिBक  न्यायाडिBकरणों  की  स्थापना  और  भारत  के  एक  ख#ेु  बाजार  की उदार
अथIव्यवस्था में परिरवतIन के अनुरूप बढ़ते व्यावसायीकरण के साथ,  इन माम#ों की संख्या में केव#
वृडिद्ध ही होगी। मिनयमिमत आपराडिBक या दीवानी माम#ों के मिवपरीत,  सिजनकी सुनवाई मिवशेर्ष रूप  से
सामान्य अदा#तों के समक्ष की जाती है, वे माम#े जो न्यायाडिBकरणों के समक्ष आते हैं, अक्सर जमिट#
और वाभिणन्विज्यक होते हैं। 216. इसके आ#ोक में, उच्चतम न्याया#य में सीBे और उदारता से वैBामिनक
अपी#ों के प्रावBानों ने इस पर रोक #गाने की अमिनवायIता को बढ़ा मिदया ह।ै

 न्याया#य  द्वारा  इसके  संवैBामिनक  उद्देश्य  को  कम  करना  और  बाडिBत  करना।  इसके  अ#ावा,
न्यायाडिBकरणों  के  आदेशों  के  लिख#ाफ  इस  न्याया#य  को  वैBामिनक  अपी#  भी  प्रदान  करना।
न्यायाडिBकरण के सार को कमजोर करता ह।ै एक ओर यह कहना शायद ही तकI संगत है मिक जमिट#
प्रमिYयाओ ंऔर सिज#ा और उच्च न्याया#यों की मिवशेर्षज्ञता की कमी के कारण न्याय मिवतरण की सामान्य
पद्धडित का मिवक€प प्रदान करने की आवश्यकता है,  और उसी मिवस्तार में उस मू# प्रणा#ी में अंडितम
न्याया#य को वैBामिनक अपी# भी प्रदान की जाती ह।ै

 217. यमिद उच्च न्याया#य मिनयमिमत माम#ों की सनुवाई करने की न्विस्थडित में नहीं हैं तो यह शायद ही
उडिचत प्रतीत होता ह ैमिक यह न्याया#य इससे बेहतर न्विस्थडित में होगा।
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 अपी#ीय के्षत्राडिBकार में मिववादों का समाBान करना। एक सिसद्धांत के रूप में अंडितमता को प्रोत्सामिहत
मिकया जाना चामिहए और सवqच्च न्याया#य को वैBामिनक अपी# प्रदान करना केव# उसी को कम करता
ह।ै इसके बजाय, यमिद न्यायाडिBकरणों या उच्च न्याया#यों के मिनणIय अंडितम रूप प्राप्त कर #ेते हैं, तो कोई
स्पष्ट नुकसान नहीं होगा।

 यह न्याया#य।

 218. कानून में एक मिद्वभाजन आगे इस न्याया#य में न्यायाडिBकरणों से सीBी अपी# के प्रावBानों के
कारण होता है, जैसा मिक भारत सघं बनाम में सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरणों के माम#े में उल्लखे मिकया गया
ह।ै मेजर जनर# श्रीकांत

 शमाI 5 0. दो-न्यायाBीशों की पीg ने देखा मिकः

 " मिवसगंत न्विस्थडित की संभावना

 42. यमिद उच्च न्याया#य भारत के संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण द्वारा
काननू की मशीनरी यानी अडिBमिनयम की Bारा 30 और 31 को दरमिकनार करते हुए अडिBमिनयम की Bारा
14 या Bारा 15 के तहत पारिरत आदेश के लिख#ाफ याडिचका पर मिवचार करता है, तो पीमिड़तों के लि#ए
मिवसंगत न्विस्थडित की संभावना ह।ै

 इस न्याया#य से राहत के लि#ए प्राथIना करने वा#ा व्यमिक्त।

 50 ( 2015 ) 6 एससीसी 773।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 43. Bारा 30 अडिBमिनयम की Bारा 31 के तहत दी गई अनुमडित के अBीन इस न्याया#य में अपी# का
प्रावBान करती ह।ै भारत के संमिवBान के अनुच्छेद 136 के खं (2) द्वारा, अपी#ीय के्षत्राडिBकार

 सशस्त्र  ब#ों  से  संबंडिBत  मिकसी  भी  कानून  द्वारा  या  उसके  तहत  गमिgत  मिकसी  भी  न्याया#य  या
न्यायाडिBकरण द्वारा पारिरत या मिकए गए मिकसी भी मिनणIय, मिनBाIरण, सजा या आदेश के संबंB में अनुच्छेद
136  के तहत इस न्याया#य को बाहर रखा गया ह।ै यमिद न्यायाडिBकरण के आदेश से व्यभिथत कोई
व्यमिक्त अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याया#य जाता है और उच्च न्याया#य याडिचका पर मिवचार करता है
और मिनणIय या आदेश पारिरत करता ह,ै

 वह व्यमिक्त जो सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण और उच्च न्याया#य द्वारा पारिरत दोनों आदेशों से व्यभिथत हो
सकता ह,ै ऐसा नहीं कर सकता ह।ै
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 दोनों आदेशों को एक संयकु्त अपी# में चुनौती दें। पीमिड़त व्यमिक्त अनुच्छेद 136 के तहत अपी# करने के
लि#ए अनुमडित दायर कर सकता ह।ै

 उच्च न्याया#य द्वारा पारिरत मिनणIय के लिख#ाफ संमिवBान,  #ेमिकन अनुच्छेद  136  के खं (2)  द्वारा
अडिBकारिरता की बाBा को देखते हुए,  यह न्याया#य सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण के आदेश के लिख#ाफ
अपी# नहीं कर सकता ह।ै एक बार, उच्च न्याया#य सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण के आदेश के लिख#ाफ
संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याडिचका पर मिवचार करता है और माम#े का फैस#ा करता ह।ै
सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण के आदेश के लिख#ाफ अडिBमिनयम की Bारा  31  के तहत अपी# करने की
अनुमडित के साथ Bारा 30 के तहत अपी# दायर करने से भी वंडिचत मिकया जाएगा क्योंमिक वह अडिBमिनयम
की Bारा 31 के साथ पमिgत Bारा 30 के तहत संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याया#य द्वारा
पारिरत आदेश को चनुौती नहीं दे सकता ह।ै इस प्रकार, मिवसगंत न्विस्थडित की संभावना ह।ै इसलि#ए, उच्च
न्याया#य के लि#ए यह हमेशा वांछनीय है मिक वह इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून के संदभI  में कायI
करे जैसा मिक ऊपर मिनर्दिदष्ट मिकया गया है, जो संमिवBान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्च न्याया#य पर
बाध्यकारी ह।ै

 भारत सरकार, सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम की Bारा 31 के साथ पमिgत Bारा 30 के तहत
पीमिड़त  व्यमिक्त  को  उपचार  का  #ाभ  उgाने  की  अनमुडित  देती  ह।ै  44.  उच्च  न्याया#य  (मिदल्ली  उच्च
न्याया#य)  ने संमिवBान के अनुच्छेद  226  के तहत रिरट याडिचका पर मिवचार करते हुए अडिBमिनयम की
Bारा 30 और 31 के तहत बनाई गई मशीनरी को दरमिकनार कर मिदया। हा#ाँमिक, हम पाते हैं मिक आंध्र
प्रदेश उच्च न्याया#य और इ#ाहाबाद उच्च न्याया#य ने मिनम्नलि#लिखत याडिचकाओ ंपर मिवचार नहीं मिकया
था।

 अनुच्छेद 226 और रिरट याडिचकाकताIओ ंको अडिBमिनयम की Bारा 30 और 31 के तहत आश्रय #ेने का
मिनदkश मिदया। इसके अ#ावा, इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून, जैसा मिक ऊपर मिनर्दिदष्ट मिकया गया है,
उच्च न्याया#य, [2019] 16 एस. सी. आर. पर बाध्यकारी ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 हमारा मिवचार है मिक मिदल्ली उच्च न्याया#य ने संमिवBान के अनुच्छेद  226 के तहत याडिचका पर मिवचार
करना उडिचत नहीं gहराया।

भारत का "।
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 संसद द्वारा व्यक्त, मिनदkश मिदया मिक कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों के ऐसे आदेशों की सुनवाई उच्च
न्याया#य  की एक खं पीg द्वारा की जाए यमिद अनुच्छेद  226  के तहत चुनौती दी जाती  ह।ै इस
न्याया#य ने इस प्रकार मिनणIय मिदयाः

 "  91.  हमारे  समक्ष  यह  भी  तकI मिदया  गया  है  मिक  उन  माम#ों  से  मिनपटने  में  भी  जो  gीक  से
न्यायाडिBकरणों के समक्ष हैं,  सिजस तरह से उनके द्वारा न्याय मिदया जाता है,  वह वांभिछत होने के लि#ए
बहुत कुछ छोड़ देता ह।ै इसके अ#ावा, मू# कानूनों में प्रदान मिकया गया उपाय, अनुच्छेद 136 के तहत
मिवशेर्ष अनमुडित द्वारा अपी# के माध्यम से

 संमिवBान, इतना महगंा और दगुIम है मिक यह वास्तमिवक और प्रभावी नहीं ह।ै इसके अ#ावा, इस तरह
का उपाय प्रदान करने का परिरणाम यह है मिक उच्चतम न्याया#य के न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों से भरा
हुआ है सिजन्हें अपेक्षाकृत तुच्छ आBारों पर चुनौती दी जाती है और यह प्रथम अपी#ीय न्याया#य की
भूमिमका मिनभाने के लि#ए मजबूर होता ह।ै हम पह#े ही यह सुमिनडि•त करने की आवश्यकता पर जोर दे चुके
हैं  मिक  उच्च  न्याया#य  संमिवBान  के  अनुच्छेद  227  के  तहत  न्यायाडिBकरणों  के  मिनणIयों  पर  न्याडियक
पयIवेक्षण का प्रयोग करने में सक्षम हैं।

 आर. के. जैन माम#े [(1993) 4 एस. सी. सी. 119: 1993 एससीसी (ए# एं एस) 1128:

 ( 1993 ) 25  ए.  टी.  सी. 464],  इन तथ्यों पर ध्यान देने के बाद,  यह सुझाव मिदया गया मिक
न्यायाडिBकरण से अपी# की संभावना

 एक उच्च न्याया#य की एक खं पीg के लि#ए काननू के प्रश्नों का पा#न मिकया जाना चामिहए, सिजसके
के्षत्रीय अडिBकार के्षत्र में न्यायाडिBकरण आता ह।ै ऐसा प्रतीत होता है मिक इसके अनुसरण में कोई अनुवत—
कारIवाई नहीं की गई है

 सुझाव दें। इस तरह के उपाय से माम#ों में काफी सुBार हुआ होगा। वनाच्छामिदत दोनों मिववादों को
ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं मिक न्यायाडिBकरणों के सभी मिनणIय, चाहे वे अनुसरण में बनाए गए हों।

 संमिवBान के अनुच्छेद  323-ए या अनुच्छेद  323-बी,  अनुच्छेद  226/रोजर मैथ्यू  v  के तहत उच्च
न्याया#य के रिरट अडिBकार के्षत्र के अBीन होगा।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 227 संमिवBान की Bारा, उच्च न्याया#य की एक खं पीg के समक्ष, सिजसकी के्षत्रीय अडिBकारिरता के
भीतर मिवशेर्ष न्यायाडिBकरण आता ह।ै
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 220. इसलि#ए ए#. चंद्रकुमार (ऊपर) के बाद यह स्पष्ट है मिक अनुच्छेद 226 के तहत रिरट अडिBकार
के्षत्र उच्च न्याया#यों की शमिक्तयों को सीमिमत नहीं करता ह।ै

 सैन्य या सशस्त्र ब#ों के मिववादों के लिख#ाफ स्पष्ट रूप से या मिनमिहताथI  से। अनुच्छेद 227 (4) द्वारा
मिकया गया सीमिमत मिनष्कासन केव# कायI  करता है

 उच्च न्याया#य द्वारा प्रशासमिनक पयIवेक्षण और न्याडियक समीक्षा नहीं।

 अनुच्छेद 136 (2) सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरणों के आदेश से सवqच्च न्याया#य के समक्ष सीBी अपी#
को प्रडितबंडिBत करता ह,ै #ेमिकन इसके लि#ए अपी# को प्रडितबंडिBत नहीं करगेा।

 उच्च न्याया#य द्वारा प्रयोग की गई न्याडियक समीक्षा के लिख#ाफ सवqच्च न्याया#य

 अनुच्छेद 226 के तहत न्याया#य।

 221. हा#ांमिक, यह आवश्यक ह ैमिक उच्च न्याया#य ऐसी शमिक्तयों का उपयोग करें

 प्रडितबंBात्मक रूप से और सीमिमत आBारों पर न्याडियक समीक्षा की, 'मिनयामक सम्मान' की अवBारणा
के समान जो संयकु्त राज्य में मिवकसिसत हुई ह।ै

 राज्यों। मफत#ा# इस्ट्र ीज लि#मिमटे बनाम नफत#ा# इस्ट्र ीज लि#मिमटे माम#े में नौ न्यायाBीशों
की पीg ने भी इस तरह की आवश्यकता पर ध्यान मिदया। भारत सघं "1 सिजसमें कहा गया था मिकः

 " ...... जबमिक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याया#यों और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्याया#य की
अडिBकारिरता को उक्त अडिBमिनयमों के प्रावBानों द्वारा सीमिमत नहीं मिकया जा सकता है, उन्हें मिनडि•त रूप
से प्रावBानों द्वारा प्रमाभिणत मिवBायी इरादे का उडिचत सम्मान करना होगा।

 उक्त अडिBमिनयमों का और अडिBमिनयम के प्रावBानों के अनुरूप अपने अडिBकार के्षत्र का प्रयोग करेंगे। रिरट
याडिचका पर मिवचार मिकया जाएगा और उसके अनुसार मिनपटाया जाएगा

 Bारा 11-बी के प्रावBान। यही कारण है मिक अनुच्छेद 226 के तहत शमिक्त का प्रयोग मिनयम को प्रभावी
बनाने के लि#ए मिकया जाना है

 काननू और इसे मिनरस्त करने के लि#ए नहीं।

 222. अनुच्छेद 226 के तहत अडिBकार के्षत्र, मू# का मिहस्सा होने के नाते

 यह सुमिनडि•त करें मिक वे अपी# के वैकन्वि€पक मंच न बनें। पाचँ-न्यायाBीश 51 ( 1997 ) 5 एस. सी.
सी. 536

 52 ( 1955 ) 2 एससीआर 1 [2019] 16 एससीआर
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सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 संग्राम सिंसह बनाम में पीg। चुनाव न्यायाडिBकरण 52 ने दोहराते हुए कहा मिक अनुच्छेद 226 के तहत
अडिBकार के्षत्र को समाप्त नहीं मिकया जा सकता है, इस तरह की शमिक्त के प्रयोग के लि#ए कुछ मिदशामिनदkश
मिनBाIरिरत मिकए गए हैंः

 “ 13.  अनुच्छेद  226  और  136  उच्च न्याया#यों और इस न्याया#य को यह देखने के लि#ए सभी
न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों की जांच करने का अडिBकार देता है मिक क्या उन्होंने अवैB रूप से काम मिकया
ह।ै उस अडिBकार के्षत्र को एक मिवBायी उपकरण द्वारा नहीं लि#या जा सकता है जो एक काननू को #ागू
करके एक न्यायाडिBकरण को अवैB रूप से कायI करने की शमिक्त प्रदान करने का इरादा रखता है मिक
उसके अवैB कायI  उस समय कानूनी हो जाएंगे जब न्यायाडिBकरण यह कहने का मिवक€प चुनता है मिक वे
काननूी हैं। एक अडिBमिनयम या मिनष्कर्षI  की वैBता कुछ ऐसी है जो एक मिनम्न न्यायाडिBकरण के मिनणIय के
बाहर और उसके अ#ावा मौजूद ह।ै यह देश के कानून का एक मिहस्सा है सिजसे अंडितम रूप से सीमिमत
अडिBकार के्षत्र  के मिकसी भी  न्यायाडिBकरण द्वारा मिनBाIरिरत या बद#ा  नहीं जा सकता ह।ै केव# उच्च
न्याया#य  और  सवqच्च  न्याया#य  ही  यह  मिनBाIरिरत  कर  सकते  हैं  मिक  अन्य  सभी  न्याया#यों  और
न्यायाडिBकरणों की तु#ना में देश का कानून क्या है और केव# वे ही अडिBकार के साथ मिनणIय #े सकते
हैं और

क्या कानूनी है और क्या नहीं, इस पर अंडितमता। एक मिनम्न न्यायाडिBकरण केव# एक अस्थायी मिनष्कर्षI
पर पहँुच सकता ह ैजो इसके अBीन ह ै- अनुच्छेद 226 और 136 के तहत समीक्षा। इसलि#ए, अनुच्छेद
226 के तहत उच्च न्याया#यों की अडिBकारिरता और उनके ऊपर सवqच्च न्याया#य की अडिBकारिरता Bारा
के बावजूद अपनी पूरी सीमा तक बनी हुई ह।ै

 105. "

223. यह स्पष्ट है मिक मिवBानमं# को वांभिछत सहायता प्रदान नहीं की गई है तामिक वह सवqच्च
न्याया#य में सीBी अपी# के प्रावBानों से उत्पन्न मिवसंगडितयों को सुBार सके। यह देखते हुए मिक इस
तरह की सीBी अपी#ें इस न्याया#य द्वारा संवैBामिनक कायn के मिनवIहन में गंभीर बाBा बन गई हैं और
नागरिरकों के लि#ए न्याय तक पहुचं को भी प्रभामिवत करती हैं, यह सही समय है मिक भारत संघ, मिवडिB
आयोग या मिकसी अन्य मिवशेर्षज्ञ मिनकाय के परामशI  से, इस तरह की पनुर्दिवचार कर।े मिवभिभन्न अडिBमिनयमों
के तहत प्रावBान जो न्यायाडिBकरणों के आदेशों के लिख#ाफ उच्चतम न्याया#य में सीBी अपी# का
प्रावBान करते हैं,  और इसके बजाय यमिद आवश्यक हो तो उच्च न्याया#यों की खं पीgों को अपी#
प्रदान करते हैं। ऐसा करने से असंख्य #ाभ होंगे। न्याय की सामथ्यI  बढ़ाने के अ#ावा
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 और इस न्याया#य द्वारा अडिBक प्रभावी संवैBामिनक मिनणIय,  यह उच्च न्याया#य के न्यायाBीशों को
काननू में समका#ीन मिवकास के साथ सामना करने का एक मागI  भी प्रदान करगेा,  और इसलि#ए इस
न्याया#य में आने से पह#े उन्हें पयाIप्त अनुभव से समृद्ध करगेा। हम मिनदkश देते हैं मिक संघ इस तरह की
कवायद शीघ्रता से कर,े अडिBमानतः रोजर मैथ्यू v के भीतर।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

 अडिBकतम छह महीने की अवडिB, और मिनष्कर्षn को उडिचत कारIवाई के लि#ए संसद के समक्ष रखें जो
उडिचत समझा जाए।

 मिव#ुप्त होने वा#े न्यायाडिBकरणों का संयोजन और बेंचों की स्थापना

 224.  सभी  मौजूदा  न्यायाडिBकरणों  के  'न्याडियक  प्रभाव  मू€यांकन'  की  मागं  करते  हुए,
याडिचकाकताIओ/ंअपी#कताIओ  ंके वकी#ों ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. और आई. टी. ए. टी. जैसे कई
न्यायाडिBकरणों के समक्ष अत्यडिBक मिवचाराBीनता को रखेांमिकत मिकया ह,ै सिजसके बारे में उनका दावा है
मिक यह न्यायाडिBकरण के उद्देश्य को प्रभामिवत करता ह।ै दसूरी ओर,  वे एक मिवसंगडित को भी उजागर
करते हैं सिजसमें कई न्यायाडिBकरणों को शायद ही मिकसी माम#े में पकड़ा जाता है, और वे मिवशेर्ष रूप से
एक ही स्थान पर न्विस्थत होते हैं।

 225. जैसा मिक इस न्याया#य ने मद्रास बार एसोसिसएशन (2014) (उपयुIक्त) समिहत कई अवसरों पर
उल्लेख मिकया ह,ै  हा#ांमिक मौजूदा न्याया#यों के कामकाज के पूरक के लि#ए मिववाद समाBान के लि#ए
वैकन्वि€पक मागI  स्थामिपत करना मिवBानमं# का मिवशेर्षाडिBकार है, यह आवश्यक है मिक ऐसे तंत्र समान
रूप से प्रभावी,  सक्षम और सु#भ हों। यह देखते हुए मिक उच्च न्याया#यों और सिज#ा न्याया#यों का
अडिBकार  के्षत्र  न्यायाडिBकरणों  के  गgन  से  प्रभामिवत  होता  है,  यह  आवश्यक  है  मिक देश  भर  में
न्यायाडिBकरणों की पीgों की स्थापना की जाए। हा#ांमिक, माम#ों की कम संख्या के कारण, इनमें से कई
न्यायाडिBकरणों में कई पीgों की स्थापना के लि#ए आवश्यक महत्वपूणI माम#े नहीं हैं। दसूरी ओर, यह
स्पष्ट ह ैमिक अन्य न्यायाडिBकरणों पर संसाBनों और कर्दिमयों के लि#ए दबाव ा#ा जाता ह।ै

 226. केस-#ो के मिवतरण में इस असंतु#न और प्रकृडित, स्थान और न्यायाडिBकरणों के कामकाज में
मिवसंगडितयों पर तत्का# ध्यान देने की आवश्यकता ह।ै यह आवश्यक है मिक न्याडियक प्रभाव आक#न
करने के बाद, जैसा मिक पह#े मिनदkश मिदया गया था, ऐसे 'आ#ा' न्यायाडिBकरणों को प्रभावी बनाने के लि#ए
काननू के समान के्षत्रों से मिनपटने वा#े अन्य न्यायाडिBकरणों के साथ जोड़ा जाए संसाBनों का उपयोग
और न्याय तक पहुँच को सुमिवBाजनक बनाना।

 227. हम तदनुसार संघ को तकI संगत बनाने का मिनदkश देते हैं और
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 भारत के मिवडिB आयोग की अपनी  272 वीं रिरपोटI  की सिसफारिरश के अनुरूप न्याडियक प्रभाव आक#न
करने के बाद मौजूदा न्यायाडिBकरणों का उनके माम#े-भार और मिवर्षय की समानता के आBार पर
समामे#न करना। इसके अडितरिरक्त, संघ को यह सुमिनडि•त करना चामिहए मिक,

 कम से कम, सभी न्यायाडिBकरणों की सर्दिकट बेंच सभी प्रमखु के्षत्राडिBकार वा#े उच्च न्याया#यों की सीटों
पर स्थामिपत की जाती हैं।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

पूवIवत— न्याया#य की रिरपोटIएनसीए#यूएसआईओएन

उपरोक्त चचाIओ ंऔर हमार ेमिवश्लेर्षण के आ#ोक में, यह आयोसिजत मिकया जाता है

 ( i) संमिवBान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत परिरभामिर्षत Bन मिवBेयक का मुद्दा और प्रश्न और मिवत्त
अडिBमिनयम, 2017 के भाग-14 के संबBं में #ोकसभा अध्यक्ष द्वारा मिदए गए प्रमाणन को मिनम्नलि#लिखत
के लि#ए मिनर्दिदष्ट मिकया गया ह ै-

 बड़ी बेंच।

( ii) मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 मिवBायी कायn के अत्यडिBक प्रत्यायोजन से ग्रस्त नहीं है
क्योंमिक प्रत्यायोसिजत मिवBान के मिनमाIण का मागIदशIन करने के लि#ए पयाIप्त सिसद्धांत हैं, सिजसमें बाध्यकारी
शामिम# होंगे।

 इस न्याया#य के आदेश।

( (ग) न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण (योग्यता, अनुभव और अन्य शतx)

 सदस्यों की सेवा) मिनयम, 2017 मिवभिभन्न दबुI#ताओ  ंसे ग्रस्त है जैसा मिक पह#े देखा गया था। मिवत्त
अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 के तहत कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए ये मिनयम मू# के मिवपरीत हैं।

 अडिBमिनयम और में परिरकन्वि€पत सिसद्धांत

 इस न्याया#य द्वारा व्याख्या मिकए गए संमिवBान को इसके द्वारा पूरी तरह से मिनरस्त कर मिदया जाता ह।ै

( (iv) कें द्र सरकार को तदनुसार मिनदkश मिदया जाता ह ैमिक

 मिनयमों को सख्ती से अनुरूपता में तयैार करें और
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 आर. के. जैन (ऊपर), ए#. चंद्र कुमार (ऊपर), मद्रास बार एसोसिसएशन (ऊपर) और गुजरात ऊजाI
में इस न्याया#य द्वारा डिचमित्रत सिसद्धांतों के अनुसार

 मिवकास लि#मिमटे (ऊपर) मिटप्पभिणयों के साथ पढ़ा गया

 इस मिनणIय के पह#े भाग में मिकया गया।

( v)  कें द्र सरकार द्वारा बनाए जाने वा#े मिनयमों का नया सेट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मिक
अध्यक्ष और सदस्य मिनडि•त कायIका# समिहत सेवा की गैर-भेदभावपूणI और समान शतn को सुमिनडि•त
करेंगे।

 सेवामिनवृलित्त के बाद मिनयकु्त मिकए गए और सिजन्हें बार या अन्य मिवशेर्ष व्यवसायों से मिनयकु्त मिकया जाता ह।ै

 सेवाएँ दो अ#ग-अ#ग और अ#ग-अ#ग हैं।

 सजातीय वगI।

ईआर मैथ्यू वी। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ रजंन गोगोई, सीजेआई]

vi)  कें द्र सरकार के लि#ए मिनयमों के नए सेट में यह प्रावBान करने के लि#ए ख#ुा होगा मिक पीgासीन
अडिBकारी या सांमिवडिBक न्यायाडिBकरणों के सदस्य राज्य के न्यायाBीशों के बराबर 'रैंक' और 'दजाI' नहीं
रखेंगे।

 उच्चतम न्याया#य या उच्च न्याया#य, जैसा भी माम#ा हो, केव# समान वेतन या अन्य अनु#ाभ प्राप्त
करने के आBार पर।

(ii) मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के लि#ए संदर्शिभत सभी न्यायाडिBकरणों का 'न्याडियक प्रभाव आक#न' करने
की आवश्यकता-आBारिरत आवश्यकता है तामिक न्यायाडिBकरणों के ढांचे में परिरवतIनों के प्रभावों का
मिवश्लेर्षण मिकया जा सके।

 इस तरह के  'न्याडियक प्रभाव'  को पूरा करने के लि#ए मिवडिB और न्याय मंत्रा#य को आदेश पत्र जारी
करना उडिचत ह।ै 'मू€यांकन' करें और मिनष्कर्षn का परिरणाम पह#े प्रस्तुत करें।

 सक्षम मिवBायी प्राडिBकरण।

iii) कें द्र सरकार भारत के मिवडिB आयोग या मिकसी अन्य मिवशेर्षज्ञ मिनकाय के परामशI  से मिवत्त अडिBमिनयम,
2017 या इस आदेश के पैरा 174 में सचूीबद्ध अन्य अडिBमिनयमों के लि#ए संदर्शिभत कानूनों के प्रावBानों
का मिफर से दौरा करगेी और इसके समक्ष उडिचत प्रस्ताव रखेगी।
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 न्यायाडिBकरणों के आदेशों से उच्चतम न्याया#य में सीBी अपी#ों को हटाने की आवश्यकता पर मिवचार
करने के लि#ए संसद। इस संबंB में भारत संघ द्वारा मिनणIय लि#या जाएगा -

 छह महीने के भीतर लि#या गया।

ix) कें द्र सरकार एक उडिचत कायI  करगेी।

 मौजूदा  न्यायाडिBकरणों  के  समामे#न  के  लि#ए  अभ्यास,  सिजन  मिवर्षयों  से  मिनपटा  जाना  है,  उनकी
एकरूपता की कसौटी को अपनाना और उसके बाद पयाIप्त संख्या में मौजूदा और प्रत्याभिशत पीgों के
अनुरूप

 काम की मात्रा।

न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरणों के रूप मेंसदस्यों के अनुभव और सेवा
की अन्य शतn पर) मुझे मिनरस्त कर मिदया गया है और मिनयमों के नए सेट को तयैार करने के लि#ए कई
मिनदkश बहुमत मिनणIय रहे हैं,

अंतरिरम आदेश, न्यायाडिBकरण को मिनयमुिक्तयों का मिनदkश /

न्यायाडिBकरण और मिनयमुिक्त के मिनयम और शतx [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिवत्त मिवBेयक, 2017 के अडिBमिनयमन से पह#े संबंडिBत काननूों के संदभI  में हो। हा#ाँमिक, भारत संघ
को नए मिनयम बनाने के बाद इस आदेश में संशोBन करने की स्वतंत्रता दी गई ह।ै

 बहुमत के मिनणIय के अनुसार। हा#ाँमिक,  यमिद मिवत्त अडिBमिनयम के तहत वेतन और परिर#न्विब्Bयों से
संबंडिBत कोई अडितरिरक्त #ाभ मिदए गए हैं, तो उन्हें वापस नहीं लि#या जाएगा और जारी रखा जाएगा। ये
सभी नए सदस्यों पर समान रूप से #ागू होंगे।

 230. माम#ों के वतIमान समहू का तदनुसार मिनपटारा मिकया जाता ह।ै

231. 2012 की रिरट याडिचका (सिसमिव#) संख्या 267 का भी उपरोक्त शतn में मिनपटारा मिकया जाता है
क्योंमिक उत्पन्न होने वा#े मुद्दे समान हैं।

 ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

 सूचकांक
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 एक परिरचय

 ए. 1 न्यायाडिBकरण संरचना की चुनौती

 एक वैडि‹क प्रवृलित्त

 • ोमेन मिवशेर्षज्ञता • अभिभयान

 • प्रभाव मू€यांकन

 • स्वतंत्रता

 भारत में न्यायाडिBकरण का एक संडिक्षप्त इडितहास

 ए. 2

 वतIमान ढाचें की कमिमयां

 ए. 3

 बी.

 संमिवBान पीg का संदभI

 सी मनी मिब#

 सामान्य मिब#, Bन मिब# और मिवत्तीय

 मिब# Bन मिब#ः अनुच्छेद 110

 • स्पीकर रोजर मैथ्यू द्वारा प्रमाणन v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

  ● अंडितम #ेमिकन मिनणाIयक नहीं • प्रमिYया के माम#े और मू#

 अवैB कायI

 पुट्टास्वामीः प्रमाण पत्र की न्याडियक समीक्षा

 ी.
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 स्पीकर

 ई.

 राज्यसभा की भूमिमका

 • मिद्वसदनीयता

 चुनौती के फायदे

 एफ.

 Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत

 एफ. 1

 इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों का उल्लघंन

 एफ. 2

 गंभीरता

 एफ. 3

 जी मिनष्कर्षI

 ए.

 परिरचय

 ए. 1 न्यायाडिBकरण संरचना की चुनौती

 एक वैडि‹क प्रवृलित्त

 1. न्याय के न्यायाडिBकरण की मिदशा में वैडि‹क प्रवृलित्त के लि#ए भारत कोई अपवाद नहीं ह।ै दमुिनया भर
में,  मिनयामक और न्यायमिनणाIयक दोनों के्षत्रों में न्यायाडिBकरणों का गgन मिकया गया ह।ै न्यायाडिBकरण
मिववादों के न्यायमिनणाIयक के रूप में कायI  करते हैं। इस आंदो#न को कुछ हद तक नए द्वारा पे्ररिरत मिकया
गया है

 सामासिजक और आर्शिथक व्यवस्था की जमिट#ताओ ंसे उत्पन्न चनुौडितयों का सामना करते हुए आBुमिनक
समाजों  को  मिनयंमित्रत  करने  वा#ा  काननू।  अथIशास्त्र  और  प्रौद्योमिगकी  के  साथ  कानून  के  जुड़ाव  को
सामासिजक,  सांस्कृडितक और ऐडितहासिसक संदभn द्वारा आकार मिदया गया ह।ै यद्यमिप उनमें से कई एक
समान कानूनी परपंरा द्वारा शासिसत समाजों की साझा आकांक्षाओ  ंको प्रडितबिंबमिबत कर सकते हैं, #ेमिकन
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यह मान #ेना सर# होगा मिक न्यायाडिBकरणों के माध्यम से स्तरिरत मिनणIय द्वारा उत्पन्न चुनौडितयों सभी के
लि#ए समान हैं।

 समाज। इसलि#ए, जब हम न्यायाडिBकरण की मिदशा में बढ़ते आंदो#न के प्रभाव का मिवश्लेर्षण करते हैं-
एक ऐसी मिवशेर्षता जो सभी समाजों के लि#ए समान है-तो उस संदभI  को ध्यान में रखना महत्वपूणI  है
सिजसमें हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं क्योंमिक हम उनमें से कई चिंचताओ  ंका उत्तर खोजने का प्रयास
करते हैं। अन्य के्षत्राडिBकारों में न्याडियक और मिवद्वतापूणI  दोनों पवूIवत— संदभI  का एक उपयोगी बिंबद ुप्रस्तुत
करते हैं, जब तक मिक हम उस बात को समझते हैं जो मिवशेर्ष रूप से हमारा अपना ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 पुराना और नया

 2. न्याया#यों और न्यायाडिBकरणों को सिसद्धांत रूप में होना चामिहए, #ेमिकन हमेशा नहीं होना चामिहए

 व्यवहार में, सहकारी सहयोगी। न्यायाडिBकरणों ने उन माम#ों को तय करने की सिजम्मेदारी अपने हाथ में
#े #ी ह ैसिजन्हें पारपंरिरक रूप से अदा#तों को मिनणIय देने के लि#ए सौंपा गया था। मुकदमेबाजी, पारपंरिरक
रूप  से  अदा#तों  का  के्षत्र,  वृडिद्धशी# चरणों  में  न्यायाडिBकरणों  के  मिनणIय  #ेने  वा#े  प्राडिBकरण  को
हस्तांतरिरत मिकया जाता ह।ै इसलि#ए न्यायाडिBकरणों को मिववाद समाBान का एक के्षत्राडिBकार हस्तांतरण
ह।ै मिवBायी अडिBमिनयमन के साथ,  यह न्यायाडिBकरणों को सौंपने की मिवभिशष्टता को स्वीकार करता ह।ै
मिफर से,  नए न्यायाडिBकरणों का गgन एक श#ैी के मिवर्षय के्षत्रों से मिनपटने के लि#ए मिकया गया है जो
मुकदमेबाजी के पारपंरिरक पैटनI  के मिवपरीत है और इसलि#ए इससे काफी अ#ग ह।ै पारपंरिरक अदा#तें
परिरडिचत थीं। इस प्रकार न्यायाडिBकरणों ने न केव# उन मिवर्षयों को हटा मिदया है सिजन्हें मिवBायी नीडित के
माम#े के रूप में अदा#तों के अडिBकार के्षत्र से अ#ग कर मिदया गया है, बन्वि€क उन के्षत्रों पर मिनणIय #ेने
की एक नई संस्कृडित को भी बढ़ावा मिदया ह ैसिजनमें एक पारपंरिरक अदा#त तंत्र था।

 कम अनुभव और मिवशेर्षज्ञता। इस मायने में, न्यायाडिBकरण पुराने और नए के मिमश्रण का प्रडितमिनडिBत्व
करता हःै भूमिमका का एक संयोजन जो पारपंरिरक रूप से अदा#त द्वारा नई कायाIत्मक सिजम्मेदारिरयों के
साथ मिकया जाता था,  जो पारपंरिरक रूप से अदा#तों द्वारा मिकए जाने वा#े मिववाद समाBान कायI  के
मिवपरीत था।

 ोमेन मिवशेर्षज्ञता

 3. न्यायाडिBकरणों की स्थापना की मिदशा में आंदो#न मिवशेर्षज्ञता की आवश्यकता के कारण कई मिहस्सों
में तेज हो गया ह।ै मिवशेर्षज्ञता
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 न्यायाडिBकरणों  के भीतर  मुख्य  न्याडियक कायn  का मिनवIहन  करने  वा#े व्यमिक्तयों  के ज्ञान  और  के्षत्र
मिवशेर्षज्ञता के पू# को स्वीकार करता ह।ै द. यह Bारणा जो न्यायाडिBकरणों की स्थापना का आBार है,
वह यह ह ैमिक जो #ोग मिनणIय #ेते हैं, वे ऐसे व्यमिक्त हैं सिजनके पास आवश्यक गुण होते हैं।

 उस मिवभिशष्ट के्षत्र में न्यायमिनणIयन। न्यायाडिBकरण में मिनयमुिक्त से पह#े ज्ञान की प्रामिप्त और न्यायाडिBकरण
के लि#ए आरडिक्षत मिवर्षय के्षत्रों को संभा#ने का व्यावहारिरक अनुभव मिवशेर्ष न्याय प्रदान करने के लि#ए
योग्यता और क्षमताओं वा#े व्यमिक्तयों के समूह को एक साथ #ाता ह।ै मिवशेर्षज्ञता को बढ़ावा देने में,
न्यायाडिBकरण संरचना न्यायमिनणाIयक कर्दिमयों की मिवशेर्षज्ञता पर जोर देती ह।ै #ेमिकन समान रूप से, एक
महत्वपूणI  पह#ू उन #ोगों की मिवशेर्षज्ञता ह ैजो न्यायाडिBकरणों के समक्ष उपन्विस्थत होते हैं। ए.

 मिवशेर्ष  बार  संस्थागत  मिनणIय  की  दक्षता  की  मिदशा  में  एक  अमू€य  मिनवेश  ह।ै  एक  साथ,  यह  एक
न्यायमिनणाIयक  प्रमिYया  में  योगदान  देता  है  जो  मिवशेर्ष  मिवशेर्षताओ,ं  जरूरतों  और  आवश्यकताओं से
अवगत ह।ै

 न्यायाडिBकरण के लि#ए उत्कीणI  मिवर्षय के्षत्रों की आवश्यकताएँ।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 4. न्यायाडिBकरणों की स्थापना के उद्देश्य को सिजस हद तक साकार मिकया जाता है, वह अक्सर जमीनी
वास्तमिवकताओं का एक प्रके्षपण होता ह।ै ये वास्तमिवकताएँ,  सिजसमें कानून के प्रावBानों को मिनयंमित्रत
करने का तरीका और सीमा शामिम# है

 न्यायाडिBकरण को #ागू मिकया जाता है, सिजसका सीBा प्रभाव न्यायाडिBकरण की प्रभावशी#ता पर पड़ता
ह।ै  एक  मिवशेर्ष  न्यायाडिBकरण  होने  के  उद्देश्य  के  लि#ए  महत्वपूणI  मिनणIय  #ेने  वा#े  पदों  पर  मिवशेर्ष
न्यायमिनणाIयकों की उपन्विस्थडित ह।ै क्योंमिक,  यह उनकी के्षत्र मिवशेर्षज्ञता है जो परिरणामों की गुणवत्ता को
परिरभामिर्षत करती है

 न्यायमिनणाIयक प्रमिYया। सामूमिहक रूप से, मिवशेर्ष की उपन्विस्थडित

 न्यायमिनणाIयक अच्छी तरह से प्रभिशडिक्षत और योग्य व्यमिक्तयों और स्रोत समूह में उनकी उप#ब्Bता पर
मिनभIर करते हैं। मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों में न्यायाBीशों के चयन में इस कारक को अक्सर नजरअंदाज कर
मिदया गया ह।ै मिवशेर्षज्ञता की अपेडिक्षत डिग्री के अभाव में,  न्यायाडिBकरण की प्रमिYया और कायIप्रणा#ी
केव# एक अदा#त में एक पारपंरिरक मिनणIय को दोहरा सकती है सिजसे न्यायाडिBकरण प्रडितस्थामिपत करना
चाहता ह।ै

 अभिभयान
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 5.  मिवशेर्षज्ञता  के  अ#ावा,  न्यायाडिBकरणों की स्थापना  का एक महत्वपूणI  कारण न्याय के  मागI  में
अभिभयान ह।ै यह एक मिवशेर्ष मिनणIय प्रमिYया में मिनमिहत कभिथत मू€यों से भी जुड़ा हुआ ह।ै के्षत्र मिवशेर्षज्ञता,
मिवशेर्ष रूप से एक जमिट# के्षत्र में, उन न्यायमिनणाIयकों को अनुमडित देने का एक साBन है जो मिवर्षय को
ज€दी  और  प्रभावी  ढंग  से  मिनणIय  #ेने  के  लि#ए  समझते  हैं।  अक्सर  यह  उम्मीद  की  जाती  है  मिक
न्यायाडिBकरण उन प्रमिYयाओ ंका पा#न करगेा जो कम बोसिझ# हैं और पारपंरिरक अदा#तों में स्थामिपत
प्रपत्रों से बंBी हैं। प्रमिYयात्मक माप के लि#ए अनमुडित देकर के्षत्र ज्ञान के साथ #ची#ापन, न्यायाडिBकरणों
से कुछ कारणों का समाBान करने की उम्मीद की जाती ह ैजो न्याडियक प्रणा#ी पर बोझ ा#ते हैं।

 6.  इसी तरह,  न्यायाडिBकरण की बढ़ती आवश्यकता का एक अन्य उद्देश्य अदा#त प्रणा#ी पर बोझ
कम करना ह।ै उस उदे्दश्य को कम मिकया जा सकता ह ैजब

 पारपंरिरक अदा#त प्रणा#ी के समक्ष #ंमिबत मौजूदा माम#ों के एक मिहस्से को नए बनाए गए मिनकाय को
मिनणIय के लि#ए स्थानांतरिरत कर मिदया जाता ह।ै अदा#तों पर बोझ कम करना अंतर्दिनमिहत उद्देश्य की
आंभिशक प्रामिप्त ह।ै

 न्यायाडिBकरण का मिनमाIण। समान रूप से महत्वपूणI  यह है मिक न्यायाडिBकरण के पास यह क्षमता होनी
चामिहए मिक वह समय के साथ वृडिद्ध की अनुमडित न दे।

 ऐसे माम#े सिजनका मिनपटारा नहीं मिकया गया था, सिजन्होंने सबसे पह#े न्याडियक बकाया पैदा मिकया था।
न्यायाडिBकरण के मिनमाIण के कारण न्याडियक प्रणा#ी में #ंमिबत बकाया की सांन्विख्यकीय कमी का मिम#ान
नए मिनकाय की अदा#त से स्थानांतरिरत माम#ों के मिनपटान की क्षमता से भी मिकया जाना चामिहए। इससे
पह#े नए संस्थान। यमिद यह हासिस# नहीं मिकया जाता है, तो शुद्ध परिरणाम न्यायाडिBकरण की स्थापना के
उद्देश्य को मिवफ# करना ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 प्रभाव मू€यांकन

 7. ऊपर हमारा मिवश्लेर्षण इमंिगत करता है मिक न्यायाडिBकरणों की संरचना के मिनमाIण के वास्तमिवक प्रभाव
की बारीकी से मिनगरानी करने की आवश्यकता है

 कानूनी  सुBार  के  उपाय  के  रूप  में  एक  न्यायाडिBकरण  की  प्रभावकारिरता  का  आक#न  करना।
न्यायाडिBकरण  की  प्रभावशी#ता  कायाIत्मक  रूप से  मानव  और  अन्य  दोनों संसाBनों  और  पंूजी  की
उप#ब्Bता पर मिनभIर करती ह।ै न्यायाडिBकरण के पास भौडितक उप#ब्Bता और मुकदमेबाजी के प्रबंBन
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में तकनीकी ज्ञान की तनैाती दोनों के संदभI  में पयाIप्त बुमिनयादी ढांचा होना चामिहए। न्यायाडिBकरण द्वारा
अपनाई गई प्रमिYयाएँ आवश्यक हैं

 प्रभावी  ढंग  से  और  मिबना  देरी  के  मिनणIय  #ेने  की  अनुमडित  देने  के  लि#ए  पयाIप्त  #ची#ा  होना।
न्यायाडिBकरणों में मिनयमुिक्तयाँ करने की प्रमिYया होनी चामिहए

 सेवामिनवृलित्त या अप्रत्याभिशत कारणों से उत्पन्न रिरमिक्तयों को भरने के लि#ए मिनबाIB। बडे़ पैमाने पर रिरमिक्तयों
की उपन्विस्थडित न्यायाडिBकरणों को मिनन्विष्Yय कर सकती ह।ै यह न्यायाडिBकरण के अडिBकार के्षत्र के के्षत्र में
न्याय के उद्देश्य को मिवफ# कर देता ह।ै यह समस्या मिवशेर्ष रूप से तीव्र हो जाती है जहां एक पारपंरिरक
न्याया#य  के  अडिBकार  के्षत्र  को  एक  संचा#न  अडिBमिनयम  के  प्रावBानों  के  तहत  न्यायाडिBकरण  को
स्थानांतरिरत कर मिदया गया ह।ै संघर्षn के समाBान के लि#ए पारपंरिरक अदा#तों का सहारा न #ेने पर,
एक वादी को मिववाद को ह# करने के लि#ए एक अनुप#ब्B न्यायमिनणाIयक के परिरणामस्वरूप पहुचं से
#गभग वंडिचत कर मिदया जाता ह।ै दसूरे शब्दों में, मिनयमुिक्त और चयन की प्रमिYया का न्यायाडिBकरण की
प्रभावशी#ता पर सीBा असर पड़ता ह।ै रिरमिक्तयों को खा#ी रखना, या तो मिव#ंमिबत प्रमिYयाओ ंके माम#े
में या अन्य कारणों से, एक मिववाद समाBान तंत्र के रूप में न्यायाडिBकरण की प्रभावशी#ता को नकारने
की प्रवृलित्त ह।ै न्याय तक पहुँच से इनकार करने का सबसे मिनडि•त तरीका बड़ी संख्या में रिरमिक्तयों को
रखना ह।ै

 स्वतंत्रता

 8. इन सबसे ऊपर, न्यायाडिBकरण की प्रभावशी#ता न्याय प्रदान करने की प्रमिYया में मिव‹ास में मिटकी
हुई ह।ै यह मिनBाIरिरत मिकया जाता ह ैमिक

 न्याय प्रदाताओ ंकी स्वतंत्रता और मिनष्पक्षता। एक महत्वपूणI  सामासिजक है

 प्रमिYया की पमिवत्रता को संरडिक्षत करने में रुडिच सिजसके द्वारा न्यायाBीशों को मिनयमुिक्त के लि#ए चुना जाता
ह।ै न्यायाडिBकरणों में न्यायाBीशों के चयन और मिनयमुिक्त की मिवडिB अंडितम मिवश्लेर्षण में न्यायाडिBकरणों की
स्वतंत्रता मिनBाIरिरत करती ह।ै न्यायाडिBकरणों की क€पना पारपंरिरक न्याया#यों द्वारा प्रदान मिकए गए न्याय
के प्रडितस्थापन  में न्याय प्रदान  करने के लि#ए संस्थागत उपायों के रूप में की गई ह।ै इसलि#ए,  इन
न्यायमिनणाIयक मिनकायों की स्वतंत्रता सुमिनडि•त करने का एक वैB कारण ह।ै चयन की प्रमिYया के साथ-
साथ मिनयमुिक्त की शतx  न्यायाडिBकरणों में प्रडितभा को आकर्दिर्षत करने की क्षमता का मिनBाIरण करती हैं।
इसलि#ए, रोजर मैथ्यू v के एक पह#ू के रूप में न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता को संरडिक्षत करने में।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]
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 न्याडियक स्वतंत्रता, यह सुमिनडि•त करने का प्रयास होना चामिहए मिक न्यायमिनणाIयक मिनकाय मजबूत होः
मिवशेर्ष मिनणIय के संदभI  में न्याय प्रदान करने की आवश्यकता के प्रडित उत्तरदायी और मिकसी के अBीन
नहीं।

 ए 2 भारत में न्यायाडिBकरण का एक संडिक्षप्त इडितहास

 9. औपमिनवेभिशक का# के दौरान भी माम#ों के मिनणIय में देरी और बकै#ॉग एक समस्या थी। 1 सुBारों
का सुझाव देने के लि#ए सबसे पह#े उप#ब्B प्रयास

 बकाया राभिश को संभा#ने के लि#ए  1924  में न्यायमूर्तित रैंमिकन समिमडित की रिरपोटI  थी। तब से,  कई
मिवशेर्षज्ञ मिनकाय रिरपोटx आई हैं, सिजनमें शामिम# हैं

 भारत का मिवडिB आयोग। भारत में न्यायाडिBकरणों की स्थापना 1941 में औपमिनवेभिशक सरकार द्वारा की
गई थी। स्वतंत्रता के बाद, सबसे पह#े कर कानूनों के के्षत्र में न्यायाडिBकरण बनाए गए थे। मू# संमिवBान
ने अनुच्छेद 136 और 227 में केव# संयोग से न्यायाडिBकरणों का उल्लखे मिकया है, जो मिनर्दिदष्ट करते हैं
मिक उच्चतम न्याया#य और उच्च न्याया#यों को Yमशः न्यायाडिBकरणों के मिनणIयों की समीक्षा करने की
शमिक्त होगी। द.

 1969  में  न्यायमूर्तित  जे.  सी.  शाह  की  अध्यक्षता  में  गमिgत  उच्च  न्याया#य  बकाया  समिमडित  ने  उच्च
न्याया#यों  और  सवqच्च  न्याया#य  के  समक्ष  #ंमिबत  सेवा  माम#ों  को  संभा#ने  के  लि#ए  एक  स्वतंत्र
न्यायाडिBकरण के गgन की सिसफारिरश की। संमिवBान में बद#ाव की सिसफारिरश करने के लि#ए कें द्र सरकार
द्वारा स्वणI  सिंसह समिमडित का गgन मिकया गया था।  1986  में जारी इसकी रिरपोटI  में भारतीय कानूनी
माम#ों में बकाया राभिश को कम करने के लि#ए तीन व्यापक मिवर्षय के्षत्रों के लि#ए न्यायाडिBकरणों की
स्थापना की सिसफारिरश की गई थी।

 प्रणा#ी। रिरपोटI  में आगे सिसफारिरश की गई ह ैमिक इन सभी के मिनणIय

 न्यायाडिBकरण संमिवBान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्याया#य के अडिBकार के्षत्र के अBीन होने
चामिहए, #ेमिकन रिरट अडिBकार के्षत्र समिहत अन्य सभी न्याया#यों के अडिBकार के्षत्र को बाहर करना चामिहए।

 10. नतीजतन, भारत में न्यायाडिBकरणों की स्थापना हुई

 संमिवBान में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को शामिम# करके संवैBामिनक मान्यता, सिजसने संसद और
राज्य मिवBानसभाओं को अन्य माम#ों के लि#ए Yमशः प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण और न्यायाडिBकरण
स्थामिपत करने की शमिक्त प्रदान की।

 11. खं (1) द्वारा उसे प्रदत्त शमिक्त के अनुसरण में

 संमिवBान के अनुच्छेद 323 ए के तहत संसद ने प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम 19852 को #ागू
मिकया तामिक इससे मिनपटने के लि#ए न्यायाडिBकरणों की स्थापना की जा सके 1 अरुण के भिथरुवेंगम, द
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ऑक्सफोI  हैंबकु ऑफ द इंडियन कॉन्विन्स्टटू्यशन में 'मिट्र ब्यून€स' (सुजीत चौBरी और अन्य संस्करण।
, ( ऑक्सफोI  यूमिनवर्जिसटी पे्रस न्यूयॉकI , 2016),

 पीपी। 412-31 .

 

 2 " 1985 अडिBमिनयम "[2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

मिवशेर्ष रूप से सेवा माम#ों के साथ। एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ 3 ('संपत कुमार') में,
न्यायाडिBकरणों की संवैBामिनकता के लि#ए पह#ी चुनौती उत्पन्न हुई। इस न्याया#य ने अभिभमिनBाIरिरत
मिकया मिक 'न्यायाडिBकरण को उच्च न्याया#यों के लि#ए एक वास्तमिवक मिवक€प होना चामिहए' न केव# रूप
और न्याडियक रूप में बन्वि€क सामग्री और वास्तमिवक रूप में भी। इस दृमिष्टकोण से, वैकन्वि€पक व्यवस्थाओं
को प्रभावी और कुश# होने के साथ-साथ संवBैामिनक व्यवस्था को बनाए रखने में भी सक्षम होना
चामिहए

 सीमाएँ। अदा#त ने कहा मिक हा#ांमिक न्याडियक समीक्षा संमिवBान की एक बुमिनयादी मिवशेर्षता ह,ै #ेमिकन
न्याडियक समीक्षा की शमिक्त को एक वैकन्वि€पक संस्थागत तंत्र में मिनमिहत करने से संमिवBान की मू# संरचना
पर बिंहसा नहीं होगी, जब तक मिक यह समुिनडि•त मिकया जाता है मिक वकैन्वि€पक तंत्र उच्च न्याया#य के लि#ए
एक प्रभावी और वास्तमिवक मिवक€प ह।ै यह भी अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया मिक एक उच्च शमिक्त चयन समिमडित
का गgन मिकया जाना चामिहए सिजसमें भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत सवqच्च न्याया#य के एक
वतIमान न्यायाBीश का चयन मिकया जाना चामिहए तामिक सक्षम न्यायाBीशों का चयन सुमिनडि•त मिकया जा
सके।

 न्यायाडिBकरणों के न्यायमिनणाIयक। 1985 के अडिBमिनयम की शमिक्तयों को बनाए रखते हुए, न्याया#य ने
न्यायाडिBकरण की संरचना और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की मिनयमुिक्त के तरीके के संबंB में दोर्षों
को दरू करने के लि#ए कई संशोBनों का सझुाव मिदया, सिजन्हें 31 माचI , 1987 तक मिकया जाना था।

 12. संपत कुमार के बाद के मिनणIयों के लि#ए एक

 कुमार),  इस न्याया#य की सात न्यायाBीशों की पीg ने  1985 के अडिBमिनयम और संसद या राज्य
मिवBानसभाओ ंको अनुच्छेद 323 ए (2) (ी) और 323 बी (3) (ी) द्वारा प्रदत्त शमिक्त को चुनौती देने
पर पनुर्दिवचार मिकया, तामिक इस न्याया#य को छोड़कर सभी न्याया#यों के अडिBकार के्षत्र को बाहर रखा
जा सके। उन अनुच्छेदों में मिनर्दिदष्ट मिववादों के संबंB में अनुच्छेद 136 के तहत। संपत कुमार के माम#े में
फैस#े को प#टते हुए, इस अदा#त ने एक
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 उच्च न्याया#यों के संबंB में संस्थागत भूमिमका और न्यायाडिBकरणों की पूरक भूमिमका के बीच अंतर और
यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक न्यायाडिBकरणों की भूमिमका प्रकृडित में पूरक ह।ै 3 ( 1987 ) 1 एस. सी.
सी. 124 4 "हम उपाध्यक्ष और उप-Bारा (2), (3) या (3-ए) में मिवचार मिकए गए सदस्यों के बारे में
कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंमिक जहां तक उनके चयन का संबंB है, हमारा मिवचार है मिक ऐसा चयन तब
होता ह ैजब वह मिकसी मौजूदा न्यायाBीश या भारत के सेवामिनवृत्त न्यायाBीश का नहीं होता ह।ै

 एक उच्च न्याया#य एक उच्चाडिBकार प्राप्त समिमडित द्वारा मिकया जाना चामिहए सिजसके अध्यक्ष के रूप में
भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत सवqच्च न्याया#य के एक वतIमान न्यायाBीश के साथ होना
चामिहए। यह इन उच्च पदों को संभा#ने के लि#ए उडिचत और सक्षम #ोगों का चयन सुमिनडि•त करगेा।
मिव‹ास और प्रडितष्ठा और स्वीकायIता बनाने में मदद करना।

 5 ( 1997 ) 3 एस. सी. सी. 261 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 13. मुख्य न्यायाBीश ए. एम. अहमदी ने कहा मिक संमिवBान

 मिनयमुिक्तयों की शतn से संबंडिBत मिवस्तृत प्रावBान प्रदान करता है

 उच्च  न्याया#यों  के  न्यायाBीश।  मिवद्वान  न्यायाBीश  ने  कहा  मिक  अBीनस्थ  न्यायपालि#का  या
न्यायाडिBकरणों  के  सदस्यों  के  लि#ए  समान  सुरक्षा  उपाय  उप#ब्B नहीं  हैं।  इसलि#ए,  उन्हें  कभी  भी
संवैBामिनक व्याख्या के कायI  के मिनवIहन में उच्च न्यायपालि#का के लि#ए पूणI और प्रभावी मिवक€प नहीं माना
जा सकता हःै

 " 78 ...... संवBैामिनक सुरक्षा उपाय जो सुमिनडि•त करते हैं

 अBीनस्थ न्यायपालि#का के न्यायाBीशों के लि#ए उप#ब्B नहीं है या उन #ोगों के लि#ए जो सामान्य द्वारा
बनाए गए न्यायाडिBकरणों का संचा#न करते हैं

 काननू। नतीजतन, बाद की शे्रणी के न्यायाBीश

 कभी भी पूणI  और प्रभावी मिवक€प नहीं माना जा सकता है

 के कायI  के मिनवIहन में वरिरष्ठ न्यायपालि#का

 संवैBामिनक व्याख्या "।

 ( जोर मिदया गया)
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 न्याया#य ने अनुच्छेद 323 ए (2) (ी) और 323 बी (3) (ी) को इस प्रकार मिनरस्त कर मिदया

 असंवैBामिनक ह।ै यह भी अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया मिक अनुच्छेद  323 क  (2) (घ) के तत्वावBान में
मिकसी  भी  मिवBान  में  अडिBमिनयमिमत  "अडिBकारिरता  का  अपवजIन"  खं।  और  323 बी  (3)  (ी)
असंवैBामिनक ह।ै

 14. भारत संघ बनाम आर गांBी, अध्यक्ष, मद्रास बार

 एसोसिसएशन '(' आर गांBी '), अध्याय 1 की सवंैBामिनक वैBता

 न्यायाडिBकरणों के गgन के पीछे मखु्य उद्देश्य के बावजूद, उनके द्वारा 'पूणI  स्वतंत्रता' हासिस# नहीं की
गई थी। न्याया#य ने पुमिष्ट की मिक चन्द्र कुमार का मिवचार है मिक एक न्यायाडिBकरण में न्याडियक और
तकनीकी दोनों सदस्य हो सकते हैं। न्याडियक सदस्य 'मिनष्पक्षता, मिनष्पक्षता और मिवचार में तकI सगंतता'
सुमिनडि•त करते हैं और तकनीकी सदस्य इस के्षत्र से संबंडिBत मिवशेर्षज्ञता और अनुभव की उप#ब्Bता
सुमिनडि•त करते हैं।

 मिनणIय '।

 6 ( 2010 ) 11 एससीसी 1

 7 " एनसीए#टी " 

 8 " एन. सी. ए#. ए. टी. "[2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 15. यद्यमिप मिवBाडियका को मिनBाIरिरत करने का अडिBकार है

 न्यायपालि#का की मिवशेर्षताएँ हैं और न्याडियक और तकनीकी सदस्यों के लि#ए पात्रता मानदं मिनBाIरिरत
मिकए गए हैं। ध्यान में रखते हुए न्याडियक और तकनीकी सदस्यों के लि#ए भत— की शतx,  कायIका# और
सेवा की शतx, न्याया#य ने एन. सी. ए#. टी. और एन. सी. ए#. ए. टी. के मिनमाIण को बरकरार रखा।
भाग 1-बी और 1-सी में संशोBन के लि#ए कई सुझाव जारी मिकए गए थे, सिजन्हें यह सुमिनडि•त करने के
लि#ए एक शतI  के रूप में मिकया जाना था मिक एन. सी. ए#. टी.

 और एन. सी. ए#. ए. टी. को इस न्याया#य द्वारा की गई मिटप्पभिणयों के अनुसार चा#ू मिकया जा सकता
ह।ै
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 16.  मद्रास  बार  एसोसिसएशन  बनाम  भारत  संघ  1  ('मद्रास  बार  एसोसिसएशन  II')  में,  राष्ट्र ीय  कर
न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम 2005 की संवैBामिनक वैBता 1 1 और संमिवBान (बया#ीस) संशोBन 1976
संमिवBान की मू# संरचना के उल्लंघन के आBार पर चुनौती दी गई थी। राष्ट्र ीय कर न्यायाडिBकरण 1 2
को शमिक्त प्रदान की गई थी

 अपी#ों का न्यायमिनणIयन करना सिजसमें मिवभिशष्ट कर अडिBमिनयमों के तहत अपी#ीय न्यायाडिBकरणों द्वारा
पारिरत आदेशों से उत्पन्न काननू का एक महत्वपूणI  प्रश्न शामिम# था। 2005 के अडिBमिनयम से पह#े, इन
अपी#ों पर मिनणIय #ेने का अडिBकार के्षत्र उच्च न्याया#य के पास था।  17.  न्याया#य ने इस तकI  को
खारिरज कर मिदया मिक कर से संबंडिBत अपी#ीय अडिBकार के्षत्र के लि#ए एक संवैBामिनक जनादेश था

 उच्च  न्याया#यों  के  पास  रहने  वा#े माम#े,  #ेमिकन  यह  अभिभमिनBाIरिरत  मिकया  मिक  न्यायाडिBकरण  के
सदस्यों की मिनयमुिक्त उसी तरीके से की जानी चामिहए और होनी चामिहए  9  प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण
अडिBमिनयम 1985, सूचना प्रौद्योमिगकी अडिBमिनयम 2000, कंपमिनयाँ

 अडिBमिनयम 1956 यथा संशोडिBत (अध्याय 1 ख)।

 10 ( 2014 ) 10 एससीसी 1

 11 2005 अडिBमिनयम

 

 12 " एनटीटी "रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कायIका# की उतनी ही सुरक्षा के हकदार हैं सिजतनी न्याया#य के न्यायाBीशों ने प्रडितस्थामिपत करने की
मांग की थी। न्याया#य ने इस आBार पर चनुौती को खारिरज कर मिदया मिक

 शमिक्तयों का पृथक्करण और व्यमिक्तगत प्रावBानों की वैBता की जांच करने के लि#ए आगे बढे़। अडिBमिनयम
की Bारा 6 ने संबंडिBत अपी#ीय न्यायाडिBकरणों में #ेखाकार सदस्यों या तकनीकी सदस्यों को एन. टी.
टी.  के सदस्यों के रूप में मिनयकु्त करने की अनुमडित दी। अदा#त ने चंद्र कुमार और आर गांBी में
मिनBाIरिरत न्विस्थडित की पुमिष्ट की मिक तकनीकी की मिनयमुिक्त

 सदस्य उन माम#ों तक सीमिमत हैं जहां तकनीकी मिवशेर्षज्ञता मिनणIय के लि#ए आवश्यक है और मिकसी
अन्य माम#े में इसकी अनमुडित नहीं ह।ै इस प्रकार, प्रावBान को मिनरस्त कर मिदया गया।

 18. 2005 के अडिBमिनयम की Bारा 7 में चयन प्रमिYया का प्रावBान मिकया गया ह।ै
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 और एन. टी. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों की मिनयमुिक्त। न्याया#य ने कहा मिक चूंमिक उच्च न्याया#यों का
अडिBकार के्षत्र न्यायाडिBकरण को हस्तांतरिरत मिकया जा रहा है, इसलि#ए सदस्यों का कद, सेवा की शतx
और सदस्यों की मिनयमुिक्त और हटाने का तरीका उच्च न्याया#यों के न्यायाBीशों के समान होना चामिहए।
चयन प्रमिYया में कें द्र सरकार के मिवभागों के सडिचव शामिम# थे। न्याया#य ने इस Bारा को असवंैBामिनक
बताते हुए खारिरज कर मिदया। अंत में, Bारा 8 ने मिनBाIरिरत मिकया मिक एक अध्यक्ष/सदस्य सिजसे पांच सा#
की  प्रारभंिभक  अवडिB के  लि#ए  मिनयकु्त  मिकया  जाता  है,  वह  पाचं  सा# की  आगे  की  अवडिB के  लि#ए
पुनर्दिनयमुिक्त के लि#ए पात्र ह।ै इस प्रावBान को असंवैBामिनक बताते हुए अदा#त ने कहा मिक पुनर्दिनयमुिक्त का
प्रावBान सदस्य की स्वतंत्रता को कमजोर करगेा जो संभवतः इस तरह से माम#ों को तय करने के लि#ए
मिववश  होगा  सिजससे  उनकी  पनुर्दिनयमुिक्त  सुमिनडि•त  हो।  न्याया#य  ने  कहा  मिक  चूमंिक  एन.  टी.  टी.  को
अडिBकार के्षत्र मिदया गया था जो पह#े उच्च न्याया#यों में मिनमिहत था, इसलि#ए मिनयमुिक्त और कायIका# के
मिवस्तार के सभी माम#ों को कायIपालि#का से बचाया जाना चामिहए। न्याया#य ने कहा मिक कई प्रावBानों
को असंवैBामिनक घोमिर्षत करने पर, शेर्ष प्रावBानों को 'अनुडिचत और बेकार' बना मिदया गया था। इसलि#ए,
2005  के  अडिBमिनयम  को  पूरी  तरह  से  मिनरस्त  कर  मिदया  गया।  19.  कंपनी  अडिBमिनयम  2013  के
अडिBमिनयमन  के  अनुसार,  मद्रास  बार  एसोसिसएशन  बनाम  यमूिनयन  माम#े  में  इस  न्याया#य  की  एक
संमिवBान पीg

 भारत सरकार ने इस तकI  पर मिवचार मिकया मिक एन. सी. ए#. टी. और एन. सी. ए#. ए. टी. से संबंडिBत
प्रावBानों के संबंB में आर. गांBी में जारी मिनदkशों के बावजूद, 2013 के अडिBमिनयम में समान प्रावBान
जोडे़ गए थे।

 उन मिनदkशों का पा#न मिकए मिबना। न्याया#य ने कंपनी अडिBमिनयम  2013  के मिवभिभन्न प्रावBानों की
तु#ना शुरू की 13 ( 2015 ) 8 एससीसी 583 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 आर गांBी में जारी मिकए गए मिनदkश और पाया गया मिक कई मिवसगंडितयां हैं

 जो इस न्याया#य द्वारा योग्यताओं से संबंडिBत मुकदमे के पह#े दौर में जारी मिकए गए मिनदkशों का
उल्लंघन कर रहे थे,

 चयन समिमडितयों की मिनयमुिक्तयाँ, पात्रता और संरचना। अदा#त ने आर गांBी में जारी मिकए गए मिनदkशों की
पुमिष्ट की सिजसमें शामिम# हैं - चयन समिमडित की संरचना पर मिनदkश और यह अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक एक
बार जारी मिकए गए मिनदkशों के अनुरूप प्रावBानों को #ाने के लि#ए उपचारात्मक उपाय मिकए जाने के बाद,
एन. सी. ए#. टी. और एन. सी. ए#. ए. टी. शुरू कर सकते हैं

2019(11) eILR(PAT) SC 50



 संचा#न।

 ए. 3 वतIमान ढाचें की कमिमयां 20. न्यायाडिBकरण का उद्देश्य उच्च मिवचाराBीनता का मुकाब#ा करना था

 भारतीय न्याया#यों के समक्ष माम#ों का। हा#ाँमिक, न्यायाडिBकरणों के काम करने से प्राप्त अनुभव से
पता च#ता ह ैमिक प्रणा#ीगत और प्रशासमिनक समस्याओ ंके कारण भारत में न्यायाडिBकरणों की दक्षता में
काफी कमी आई ह।ै मिवडिB आयोग की  2017  की  272 वीं रिरपोटI  में न्यायाडिBकरणों के समक्ष #ंमिबत
माम#ों के उच्च स्तर पर प्रकाश ा#ा गया ह।ै रिरपोटI  का चाटI  नीचे मिदया गया हःै

 #ंमिबत माम#ों की संख्या

 न्यायाडिBकरण

 के रूप में

 जु#ाई, 2017

 1 कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण

 44,333

 2 र#ेवे दावा न्यायाडिBकरण

 45 , 604

 30.09.2016

 3 ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण

 03.07.2016

 78,118

 सीमा शु€क, उत्पाद शु€क और सेवा कर

 4

 2016 का अंत

 90,592

 अपी# मिट्र ब्यून#

 91 , 538
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 2016 का अंत

 5 आयकर अपी#ीय न्यायाडिBकरण

 21. मिवडिB सेंटर फॉर #ीग# पॉलि#सी "रिरफॉर्मिंमग" शीर्षIक से एक रिरपोटI  में

 'द मिट्र ब्यून€स फे्रमवकI  इन इडंिया'  ने परशेान करने वा#ी समस्याओं पर प्रकाश ा#ा है भारत में
न्यायाडिBकरण प्रणा#ी। इन समस्याओ ंको इस प्रकार वग—कृत मिकया गया हःै

 (A) स्वतंत्रता का अभाव

 रिरपोटI  में इस बात पर प्रकाश ा#ा गया ह ैमिक कुछ माम#ों में मंत्रा#य पक्षकार हैं

 न्यायाडिBकरणों के समक्ष। कमIचारी,  मिवत्त और प्रशासन मंत्रा#य के मिनयंत्रण में हैं। नौकरशाही और
न्यायाडिBकरण पदों के बीच एक घूमने वा#े दरवाजे से समस्या और बढ़ जाती ह।ै इसलि#ए, रिरपोटI  में कहा
गया ह ैमिक (ए) सदस्यों की मिनयमुिक्त; (बी) सदस्यों को हटाना; (सी) पनुर्दिनयमुिक्त; (ी) नो# मंत्रा#य;
और  (ई)  न्यायाBीशों/नौकरशाहों  की  मिनयमुिक्त  के  लि#ए  प्रवृलित्त  समिहत  कुछ  मापदों  के  आBार  पर
न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता का आक#न करना महत्वपूणI  ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 ख) प्रशासमिनक सरोकारः एकरूपता में कमी

 मिवमिनयमन

 रिरपोटI  में कहा गया ह ैमिक योग्यता में मिवसंगडित

 आवश्यकताएँ क्षमताओ,ं परिरपक्वता और सदस्यों की न्विस्थडित में अंतर पैदा करती हैं। न्यायाडिBकरण की
बढ़ती प्रवृलित्त के संबंB में ये मिवसंगडितयां समस्याग्रस्त हैं। इसके अ#ावा, सदस्यों का छोटा कायIका# 'के्षत्र
मिवशेर्षज्ञता' की खेती को रोकता है, सिजसका न्यायाडिBकरणों की प्रभावशी#ता पर प्रभाव पड़ सकता ह।ै
यह  भी  सिसफारिरश  की  जाती  है  मिक  सेवामिनवृलित्त  की  आयु को  समान  बनाया  जाए  क्योंमिक  असमान
कायIका# संस्थागत मिनरतंरता में बाBा ा#ते हैं। रिरपोटI में ए# चंद्र कुमार की मिनयमुिक्त को नोट मिकया
गया ह ैजो मिनयमुिक्त प्रमिYया, योग्यता में मिवसंगडितयों की आ#ोचना करता ह।ै

 सदस्यों की संख्या, सेवामिनवृलित्त की आय,ु मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के संसाBन और अवसंरचना। इनका
शे्रय मिवभिभन्न मंत्रा#यों के तहत काम करने वा#े न्यायाडिBकरणों को मिदया जा सकता ह।ै रिरपोटI  मिनणIय में
इस अव#ोकन की पुमिष्ट करती है मिक दक्षता में सुBार के लि#ए न्यायाडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए एक
एक# नो# प्राडिBकरण या मंत्रा#य की आवश्यकता ह।ै
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 ग) न्यायाडिBकरणों में मिवचाराBीनता और रिरमिक्त

 रिरपोटI  में कहा गया है मिक मिवचाराBीनता की उच्च दर को प्रणा#ीगत मुद्दों के लि#ए सिजम्मेदार gहराया जा
सकता ह।ै उदाहरण के लि#ए, ऋण वसू#ी न्यायाडिBकरण के पास 58 प्रडितशत था।

 सनुवाई में मिवफ#ता (यानी टा#ने योग्य स्थगन सिजन्हें दडंित नहीं मिकया गया था) और माफी अक्सर
दालिख# करने में देरी के कारण दी जाती थी। इस तरह की देरी माम#ों द्वारा लि#ए गए आBे से अडिBक
समय  के  लि#ए  सिजम्मेदार  थी।  देरी  का  एक  अन्य  महत्वपूणI  कारण  न्यायाडिBकरण  के  सदस्यों  की
अनुपन्विस्थडित ह।ै

 (घ) उच्च न्याया#यों का अडिBकार के्षत्र

 उच्चतम न्याया#य में सीBी अपी# की अनुमडित देने वा#े प्रावBान, जो उच्च न्याया#यों के अडिBकार के्षत्र
से गुजरते हैं,  की कई माम#ों में जांच की गई ह।ै मौजूदा उदाहरणों और भारत के मिवडिB आयोग के
बावजूद  सिसफारिरशें,  कई  न्यायाडिBकरणों  के  मू# क़ानून  सवqच्च  न्याया#य  में  सीBे  अपी# करने  की
अनुमडित देते हैं। दो मुद्दों पर ध्यान मिदया गया हःै सबसे पह#े, सवqच्च न्याया#य में सीBी अपी# वामिदयों
के लि#ए पहुचं से बाहर ह ैऔर दसूरा, इस तरह के प्रावBान से सवqच्च न्याया#य में भीड़भाड़ होती ह।ै

 B संमिवBान पीg का संदभI  22. इसके मू# में, संमिवBान के समक्ष वतIमान संदभI

 पीg इस मुद्दे को उgाती है मिक क्या कोई कानून जो मिनयमुिक्त, चयन और [2019] 16 एस. सी. आर.
को मिनयंमित्रत करने वा#े मौजूदा वैBामिनक प्रावBानों को प्रडितस्थामिपत करने का प्रयास करता ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों की सेवा की शतn को मिवत्त अडिBमिनयम के एक घटक के रूप में Bन मिवBेयक के
रूप में वैB रूप से अडिBमिनयमिमत मिकया जा सकता ह।ै इस प्रश्न का उत्तर बद#े में दो पह#ुओ ंपर मिनभIर
करना चामिहएः

( i) क्या न्याडियक समीक्षा मिकसी मिवBेयक के पारिरत होने को प्रमाभिणत करने के लि#ए उच्च सदन के
अध्यक्ष के मिनणIय की संवैBामिनक वैBता को मिनBाIरिरत करने तक मिवस्तारिरत कर सकती ह ै-

 संमिवBान के अनुच्छेद 110 के तहत Bन मिवBेयक; और

 ( (ii) क्या सदस्यों की मिनयमुिक्त और चयन की प्रमिYया और उनकी सेवा की शतn में वैBामिनक संशोBन
न्याडियक स्वतंत्रता के लि#ए मिवनाशकारी ह ैऔर इसलि#ए यह अडिBकार से पर ेह।ै
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 इन दो मुद्दों द्वारा दशाIए गए ब्रह्मां के बीच, तकI  के रगं मिनमिहत हैं सिजन पर इस माम#े का मिनणIय बद#
जाएगा।

 सी मनी मिब# सामान्य मिब#, Bन मिब# और मिवत्तीय मिब#

 23.  अवBारणात्मक रूप से,  संमिवBान में मिवBेयकों का वग—करण इस प्रकार हःै  ( i)  साBारण मिब#;
(ii) Bन मिब# और (iii) मिवत्तीय मिब#। अन्य मिब#

 Bन मिवBेयक और मिवत्तीय मिवBेयक संसद के मिकसी भी सदन में उत्पन्न हो सकते हैं। एक साBारण
मिवBेयक दोनों सदनों द्वारा पारिरत मिकया जाता है

 संसद जब दोनों सदनों द्वारा या तो संशोBन के मिबना या ऐसे संशोBनों के साथ, सिजन पर सहमडित हो,
उस पर सहमडित हो गई हो। राष्ट्रपडित को मिवचार-मिवमशI  करने और मतदान करने के लि#ए संसद के दोनों
सदनों की संयकु्त बgैक बु#ाने का संवैBामिनक अडिBकार प्रदान मिकया गया ह।ै

 1 4 अनुच्छेद 107 (1): Bन मिवBेयकों और अन्य मिवत्तीय मिवBेयकों के संबंB में अनुच्छेद 109 और
117  के प्रावBानों के अBीन,  एक मिवBेयक  संसद के मिकसी भी सदन  में उत्पन्न  हो सकता ह।ै  15
अनुच्छेद 108: ( 1 ) यमिद मिकसी मिवBेयक के एक सदन द्वारा पारिरत मिकए जाने और उसे प्रेमिर्षत मिकए
जाने के बाद

 दसूरा घर

 ( ख) सदन अंततः मिवBेयक में मिकए जाने वा#े संशोBनों के बारे में असहमत हो गए हैं; या ( ग) दसूरे
सदन द्वारा मिवBेयक को स्वीकार मिकए जाने की तारीख से छह महीने से अडिBक समय बीत जाने पर
राष्ट्रपडित, जब तक मिक मिवBेयक #ोक सभा के भंग होने के कारण पारिरत नहीं हो जाता है, तब तक सदनों
को संदेश द्वारा सूडिचत कर सकता है यमिद वे बgेै हैं या सावIजमिनक अडिBसूचना द्वारा यमिद वे नहीं बैgे हैं,
तो मिवBेयक पर मिवचार-मिवमशI  करने और मतदान करने के उद्देश्य से उन्हें संयकु्त बgैक में बु#ाने का
अपना इरादाः

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 Bन मिवBेयकों के पारिरत होने के लि#ए संमिवBान में। संसद के मिकसी भी सदन में उत्पन्न होने वा#े एक
सामान्य मिवBेयक के मिवपरीत, Bन मिवBेयकों को पारिरत करने के लि#ए संमिवBान में एक Bन मिवBेयक मिवशेर्ष
प्रावBान शामिम# मिकए जाते हैं। एक साBारण मिवBेयक के मिवपरीत जो संसद के मिकसी भी सदन में उत्पन्न
हो सकता है,  एक Bन मिवBेयक राज्य परिरर्षद में पेश नहीं मिकया जा सकता ह।ै अनुच्छेद  109  Bन
मिवBेयक के पारिरत होने की प्रमिYया को मिनर्दिदष्ट करता ह।ै अनुच्छेद 109 इस प्रकार कहता हःै
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 " 109. ( 1 ) परिरर्षद में Bन मिवBेयक पेश नहीं मिकया जाएगा।

 राज्यों।

 ( 2 ) सदन द्वारा Bन मिवBेयक पारिरत मिकए जाने के बाद

 मिब# वापसी की प्रामिप्त की तारीख से चौदह मिदन अपनी सिसफारिरशों के साथ #ोक सभा को मिवBेयक

 बशतk मिक इस खं में कुछ भी Bन मिवBेयक पर #ागू नहीं होगा।

 ( 2 ) खं (1) में मिनर्दिदष्ट छह महीने की मिकसी भी अवडिB की गणना करते हुए, उस अवडिB को ध्यान
में नहीं रखा जाएगा सिजसके दौरान उस खं के उपखं (ग) में मिनर्दिदष्ट सदन का सत्रावसान मिकया जाता
ह ैया #गातार चार से अडिBक समय के लि#ए स्थमिगत मिकया जाता ह।ै

 मिदन होते हैं।

 ( 3 )  जहां राष्ट्रपडित ने खं  (1)  के  तहत सदनों को संयकु्त बgैक  में  बु#ाने के अपने  इरादे को
अडिBसूडिचत मिकया है,  वहां कोई भी सदन मिवBेयक के साथ आगे नहीं बढे़गा,  #ेमिकन राष्ट्रपडित अपनी
अडिBसूचना की तारीख के बाद मिकसी भी समय अडिBसूचना में मिनर्दिदष्ट उदे्दश्य के लि#ए सदनों को संयकु्त
बgैक में बु#ाने के लि#ए कह सकता ह।ै

 ( 4 ) यमिद दोनों सदनों की संयकु्त बgैक में ऐसे संशोBनों, यमिद कोई हों, के साथ मिवBेयक, सिजस पर
संयकु्त बgैक में सहमडित हो जाती है, दोनों सदनों के उपन्विस्थत और मतदान करने वा#े कु# सदस्यों के
बहुमत से पारिरत हो जाता है, तो इसे इन उद्देश्यों के लि#ए माना जाएगा। इस संमिवBान का दोनों सदनों
द्वारा पारिरत मिकया जानाः

 बशतk मिक एक संयकु्त बgैक में

 (  क) यमिद मिवBेयक,  एक सदन द्वारा पारिरत मिकए जाने के बाद,  दसूरे सदन द्वारा संशोBनों के साथ
पारिरत नहीं मिकया गया है और उस सदन को वापस कर मिदया गया है सिजसमें यह उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे
संशोBनों (यमिद कोई हो) के अ#ावा मिवBेयक में कोई संशोBन प्रस्तामिवत नहीं मिकया जाएगा।

 जो मिवBेयक के पारिरत होने में देरी के कारण आवश्यक हैं;

 ( ख) यमिद मिवBेयक इस प्रकार पारिरत मिकया गया है और वापस कर मिदया गया है, तो मिवBेयक में केव#
ऐसे संशोBनों का प्रस्ताव मिकया जाएगा जो उपरोक्त हैं और ऐसे अन्य संशोBन जो उन माम#ों के लि#ए
प्रासंमिगक हैं सिजनके संबंB में सदन सहमत नहीं हैं; और उन संशोBनों के बारे में अध्यक्षता करने वा#े
व्यमिक्त का मिनणIय जो इस खं के तहत स्वीकायI  हैं।

 यह अंडितम होगा।
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 ( 5 ) इस अनुच्छेद के तहत एक सयंकु्त बgैक आयोसिजत की जा सकती है और उस पर एक मिवBेयक
पारिरत मिकया जा सकता है, इसके बावजूद मिक #ोक सभा के मिवघटन ने हस्तके्षप मिकया ह ैक्योंमिक राष्ट्रपडित
ने सदनों को बgैक के लि#ए बु#ाने के अपने इरादे को अडिBसूडिचत मिकया ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 और उसके बाद #ोक सभा या तो स्वीकार कर सकती है या राज्य परिरर्षद की सभी या मिकसी भी
सिसफारिरश को अस्वीकार करें।

 ( 3 ) यमिद #ोक सभा इनमें से मिकसी को भी स्वीकार करती है

 राज्य परिरर्षद की सिसफारिरशों के अनुसार, Bन मिवBेयक दोनों सदनों द्वारा राज्य परिरर्षद द्वारा अनुशंसिसत
और #ोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोBनों के साथ पारिरत मिकया गया माना जाएगा।

 ( 4 )  यमिद #ोक सभा राज्य परिरर्षद की मिकसी भी सिसफारिरश को स्वीकार नहीं करती है,  तो Bन
मिवBेयक

 राज्य परिरर्षद द्वारा अनुशंसिसत मिकसी भी संशोBन के मिबना दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारिरत मिकया
गया माना जाएगा सिजसमें इसे #ोक सभा द्वारा पारिरत मिकया गया था।

 ( 5 ) यमिद कोई Bन मिवBेयक #ोक सभा द्वारा पारिरत मिकया जाता ह ैऔर

 राज्य परिरर्षद को उसकी सिसफारिरशों के लि#ए प्रमेिर्षत मिकया जाता है जो उक्त अवडिB के भीतर #ोक सभा
को वापस नहीं मिकया जाता ह।ै

 चौदह मिदनों के लि#ए, यह माना जाएगा मिक यह दोनों सदनों द्वारा उक्त अवडिB की समामिप्त पर उस रूप में
पारिरत मिकया गया था सिजसमें इसे #ोक सभा द्वारा पारिरत मिकया गया था।

 24. Bन मिवBेयक के पारिरत होने में राज्यसभा की भूमिमका ह ै-

 प्रडितबंडिBत। Bन मिवBेयक की शुरुआत केव# #ोकसभा में ही हो सकती ह।ै इसके बाद

 #ोकसभा द्वारा पारिरत मिकए जाने पर, मिवBेयक को उसकी सिसफारिरश के लि#ए राज्यसभा में भेजा जाता
ह।ै राज्यसभा की एक मिनBाIरिरत अवडिB है - मिवBेयक को उसकी सिसफारिरश के साथ #ोकसभा में वापस
प्रस्तुत करने के लि#ए चौदह मिदन। राज्य सभा की सिसफारिरशें गैर -
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 बाध्यकारी चरिरत्र। यमिद #ोकसभा सिसफारिरशों को अस्वीकार कर देती है, तो माना जाता है मिक इसे दोनों
सदनों द्वारा उसी रूप में पारिरत मिकया गया था सिजसमें इसे #ोकसभा द्वारा राज्यसभा की सिसफारिरशों के
मिबना पारिरत मिकया गया था। यमिद राज्यसभा को इसके भीतर जवाब नहीं देना था

 चौदह मिदनों की मिनBाIरिरत अवडिB में, वही परिरणाम सामने आएगा। अनुच्छेद 107 द्वारा सामान्य मिवBेयकों
को पारिरत करने में राज्य सभा को सौंपी गई भूमिमका के मिवपरीत, अनुच्छेद 109 वस्तुतः प्रदान करता ह।ै

 Bन  मिवBेयकों के  पारिरत  होने  में  #ोकसभा के  लि#ए एक प्रमुख  प्राडिBकरण।  एक  Bन  मिवBेयक,  एक
साBारण मिवBेयक के मिवपरीत, केव# #ोकसभा में उत्पन्न हो सकता ह।ै Bन मिवBेयक के पारिरत होने में,
इस  प्रकार राज्यसभा  की केव# एक  सिसफारिरश  करने  वा#ी  भूमिमका  होती  ह।ै  दसूरी  ओर,  सामान्य
मिवBेयकों को पारिरत कराने के लि#ए संसद के दोनों सदनों की सहमडित की आवश्यकता होती ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 25. मिब#ों की तीसरी शे्रणी-मिवत्तीय मिब#, में मिनर्दिदष्ट है

 अनुच्छेद  117 1 6। मिवत्तीय मिब#ों का संदभI अनुच्छेद  117 के सीमांत नोट में मिनमिहत ह।ै अनुच्छेद
117 (1) इमंिगत करता है मिक एक मिवBेयक जो अनुच्छेद  110 (1) के खं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट
मिकसी भी माम#े के लि#ए प्रावBान करता है, केव# इस पर पेश या पेश मिकया जा सकता है - राष्ट्रपडित
की सिसफारिरश और ऐसा मिवBेयक राज्यसभा में पेश नहीं मिकया जाएगा। अनुच्छेद 117 (1) के पाg में
Bन मिवBेयकों और अन्य मिवत्तीय मिवBेयकों को मिवBेयकों के वगn के रूप में बताया गया है जो केव#
मिनम्नलि#लिखत में उत्पन्न हो सकते हैं -

 #ोकसभा।

 Bन मिब#ः अनुच्छेद 110

 अनुच्छेद 110 में मिनम्नलि#लिखत में Bन मिवBेयकों की परिरभार्षा दी गई ह ै-

 शतxः

 " 110. ( 1 ) इस अध्याय के प्रयोजनों के लि#ए, एक मिवBेयक को Bन मिवBेयक माना जाएगा यमिद इसमें
केव# सभी से संबंडिBत प्रावBान हैं। या मिनम्नलि#लिखत में से कोई भी माम#ा, अथाIत्ः

 ( क) अडिBरोपण, उन्मू#न, छूट, परिरवतIन या मिवमिनयमन

 मिकसी भी कर का;

2019(11) eILR(PAT) SC 50



 ( ख) भारत सरकार द्वारा Bन उBार #ेने या कोई गारटंी देने का मिवमिनयमन, या भारत सरकार द्वारा
मिकए गए या मिकए जाने वा#े मिकसी भी मिवत्तीय दाडियत्वों के संबंB में कानून में संशोBन।

 भारत सरकार;

 1 6 अनुच्छेद 117: ( 1 ) अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी
माम#े के लि#ए प्रावBान करने वा#ा कोई मिवBेयक या संशोBन राष्ट्रपडित की सिसफारिरश और ऐसा बनाने
वा#े मिवBेयक के अ#ावा पेश या पेश नहीं मिकया जाएगा।

 राज्य परिरर्षद में प्रावBान पेश नहीं मिकया जाएगाः

 बशतk मिक इस खं के तहत मिकसी भी सिसफारिरश की आवश्यकता नहीं होगी

 मिकसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावBान करने वा#े संशोBन का।  ( 2 )  मिकसी
मिवBेयक या संशोBन को इनमें से मिकसी के लि#ए प्रावBान करने वा#ा नहीं माना जाएगा।

 उपरोक्त माम#े केव# इस कारण से हैं मिक इसमें जुमाIना #गाने का प्रावBान ह ैया

 अन्य आर्शिथक द,  या प्रदान की गई सेवाओ  ंके लि#ए #ाइसेंस या शु€क के लि#ए शु€क की मांग या
भुगतान के लि#ए, या इस कारण से मिक यह मिकसी भी स्थानीय प्राडिBकरण या मिनकाय द्वारा मिकसी भी कर
के अडिBरोपण, उन्मू#न, छूट, परिरवतIन या मिवमिनयमन का प्रावBान करता ह।ै

 स्थानीय उदे्दश्य।

 ( 3 ) एक मिवBेयक सिजसे यमिद अडिBमिनयमिमत मिकया जाता है और #ागू मिकया जाता है, तो इसमें भारत
की संडिचत मिनडिB से व्यय शामिम# होगा, सिजसे भारत के मिकसी भी सदन द्वारा पारिरत नहीं मिकया जाएगा।

 संसद जब तक मिक राष्ट्रपडित ने उस सदन को मिवBेयक पर मिवचार करने की सिसफारिरश नहीं की ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( ग) संडिचत मिनडिB या भारत की आकन्विस्मकता मिनडिB की अभिभरक्षा, ऐसी मिकसी मिनडिB में Bन का भुगतान
या Bन की मिनकासी;

 ( (घ) समेमिकत मिनडिBयों में से Bन का मिवमिनयोग

 भारत का कोर्ष;
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 ( (ङ) मिकसी व्यय को भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभारिरत व्यय घोमिर्षत करना या ऐसे मिकसी व्यय की
राभिश में वृडिद्ध करना;

 ( च) संडिचत के खाते में Bन की प्रामिप्त

 भारत की मिनडिB या भारत का सावIजमिनक खाता या ऐसे Bन की अभिभरक्षा या मिनगIम या #ेखा परीक्षा

 संघ या मिकसी राज्य के खाते; या

 ( छ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए कोई आनुर्षंमिगक माम#ा

 उपखं (ए) से (एफ)।

 ( 2 ) मिकसी मिवBेयक को केव# इस कारण से Bन मिवBेयक नहीं माना जाएगा मिक इसमें जुमाIना या
अन्य आर्शिथक प्रावBान हैं।

 स्थानीय प्रयोजनों के लि#ए मिकसी स्थानीय प्राडिBकरण या मिनकाय द्वारा। ( 3 ) यमिद कोई प्रश्न उgता है
मिक कोई मिवBेयक Bन मिवBेयक ह ैया नहीं, तो उस पर #ोकसभा अध्यक्ष का मिनणIय अंडितम होगा।

 ( 4 ) प्रत्येक Bन मिवBेयक का समथIन तब मिकया जाएगा जब इसे अनुच्छेद 109 के तहत राज्य परिरर्षद
को प्रेमिर्षत मिकया जाता है,  और जब इसे अनुच्छेद  111  के तहत सहमडित के लि#ए राष्ट्रपडित के समक्ष
प्रस्तुत मिकया जाता है, तो #ोक सभा के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर होते हैं मिक यह एक
Bन मिवBेयक ह।ै

 26. Bन मिब#ों की उत्पलित्त और मिवकास का पता #गाते हुए, थॉमस एर्स्किस्कन मे ने "द ट्र ीटीज ऑन द
#ॉ, मिप्रमिव#ेज,

 संसद की कायIवाही और उपयोग मिब्रटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  के बीच उनके
कराBान  की  शमिक्तयों  और  राष्ट्र ीय  राजस्व  और  सावIजमिनक  व्यय  के  माम#ों  के संबंB में  संबंBों  पर
आBारिरत ह।ै #गभग तीन सौ वर्षn तक,  हाउस ऑफ  17 सी.  नाइट एं कंपनी, 1844  रोजर मैथ्यू
बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 कॉमन्स के पास अनुदान शुरू करने का कानूनी अडिBकार था, #ेमिकन हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  को मिकसी
मिवBेयक में संशोBन करने से नहीं रोका गया था। 1671 और 1678 में कॉमन्स के दो प्रस्तावों द्वारा,
सदन की शमिक्तयाँ
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 #ॉर्ड्ससI की संख्या को कम कर मिदया गया था तामिक केव# कॉमन्स को कराBान और सरकारी व्यय के
संबंB में एक मिवBेयक के दायरे को मिनदkभिशत करने या सीमिमत करने का एकमात्र अडिBकार मिम# सके।
हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  को बाहर कर मिदया गया

 ऐसे मिकसी भी मिवBेयक को बद#ने से।  1849 के स्थायी आदेश के अडिBमिनयमन के बाद भी, सिजसमें
हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  के लि#ए जगह दी गई थी

 मिवBायी मुद्दों में संशोBन का सुझाव देते हुए,  हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  के बीच
संघर्षI  जारी रहा, सिजसके परिरणामस्वरूप पारिरत हो गया

 1911 का संसद अडिBमिनयम। Bारा 1 Bन मिवBेयकों में हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  की शमिक्त को मिनम्नलि#लिखत
शब्दों में परिरभामिर्षत करती हःै

 " 1. Bन मिवBेयकों के संबंB में हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  की शमिक्तयाँ। — ( 1 ) यमिद कोई Bन मिवBेयक,
हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारिरत मिकया गया है, और अंत से कम से कम एक महीने पह#े हाउस ऑफ
#ॉर्ड्ससI  को भेजा गया है

 सत्र के मिबना हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  द्वारा पारिरत नहीं मिकया जाता है

 इस प्रकार उस सदन को भेजे जाने के एक महीने के भीतर संशोBन, जब तक मिक हाउस ऑफ कॉमन्स
इसके  मिवपरीत  मिनदkश  नहीं  देता  है,  महाममिहम  के  समक्ष  प्रस्तुत  मिकया  जाएगा  और  संसद  का  एक
अडिBमिनयम बन जाएगा।

 शाही सहमडित के संकेत होने पर, इसके बावजूद मिक हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI ने मिवBेयक के लि#ए सहमडित
नहीं दी ह।ै

 Bारा 1 (2) मिनम्नलि#लिखत में मुद्रा मिवBेयक अभिभव्यमिक्त को परिरभामिर्षत करती ह।ै

 तरीका -

 " 1. ( 2 ) Bन मिवBेयक का अथI  है एक सावIजमिनक मिवBेयक जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष में
केव# मिनम्नलि#लिखत सभी या मिकसी भी मिवर्षय से संबंडिBत प्रावBान हैं,  अथाIत्,  #ागू करना,  मिनरसन,
छूट, परिरवतIन या कराBान का मिवमिनयमन; ऋण के भुगतान या अन्य मिवत्तीय उदे्दश्यों के लि#ए अडिBरोपण।

 संडिचत मिनडिB, राष्ट्र ीय ऋण मिनडिB या संसद द्वारा प्रदान मिकए गए Bन पर शु€क, या परिरवतIन या मिनरसन

 ऐसे मिकसी भी शु€क का; आपूर्तित; सावIजमिनक Bन के खातों का मिवमिनयोग, प्रामिप्त, अभिभरक्षा, जारी करना
या #ेखा परीक्षा; या मिकसी भी ऋण या उसके पुनभुIगतान की गारटंी; या अBीनस्थ

 उन  मिवर्षयों  या  उनमें  से  मिकसी  के  लि#ए  प्रासंमिगक  माम#े।  इस  उप-Bारा  में  Yमशः  "कराBान",
"सावIजमिनक Bन" और "ऋण" अभिभव्यमिक्तयों में कोई कर, Bन या उgाया गया ऋण शामिम# नहीं ह।ै
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 स्थानीय उदे्दश्यों के लि#ए स्थानीय अडिBकारिरयों या मिनकायों द्वारा। "[2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 27. उपरोक्त परिरभार्षा के दो पह#ुओ ंपर जोर मिदया जाना चामिहएः सबसे पह#े

 'साBन'  अभिभव्यमिक्त का उपयोग है जो इंमिगत करता है मिक परिरभार्षा संपूणI  ह;ै  और दसूरा,  मिक Bन
मिवBेयक की सामग्री में प्रावBान में उसिल्ललिखत मिवर्षयों से संबंडिBत "केव# प्रावBान" हो सकते हैं। Bारा 1
(3) के तहत, हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  और महाममिहम को सहमडित के लि#ए भेजे गए Bन मिवBेयक का समथIन
हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ मिकया जाना चामिहए मिक यह एक Bन मिवBेयक ह।ै
Bारा 3 अध्यक्ष के मिनणIय को अंडितमता बताती ह,ै सिजससे यह न्याडियक समीक्षा से मुक्त हो जाता हःै

 " 3. अध्यक्ष का प्रमाण पत्र। — अध्यक्ष का कोई भी प्रमाण पत्र

 इस अडिBमिनयम के तहत मिदया गया हाउस ऑफ कॉमन्स मिनणाIयक होगा।

सभी उदे्दश्यों के लि#ए, और मिकसी भी अदा#त में पूछताछ नहीं की जाएगी

 काननू "।

 ( जोर मिदया गया)

 एर्स्किस्कन मे के ग्रंथ में मिनम्नलि#लिखत मिवस्तार ह।ै

 Bन मिवBेयक पारिरत करने की प्रमिYयाः

" एक 'Bन मिवBेयक' सिजसे सदन द्वारा पारिरत मिकया गया है कॉमन्स और कम से कम एक महीने के लि#ए
हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI  को भेजा गया

 सत्र के अंत से पह#े, #ेमिकन सदन द्वारा पारिरत नहीं मिकया जाता है

 इस प्रकार भेजे जाने के एक महीने के भीतर मिबना संशोBन के #ॉर्ड्ससI

 जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स इसके मिवपरीत मिनदkश नहीं देता ह,ै तब तक

शाही सहमडित के लि#ए प्रस्तुत मिकया जाए और एक अडिBमिनयम बन जाए
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 शाही सहमडित पर संसद को इसका संकेत मिदया जा रहा ह।ै ए 'पैसा 'मिवBेयक',  जब इसे हाउस ऑफ
#ॉर्ड्ससI  को भेजा जाता ह ैऔर जब इसे भेजा जाता है

 महाममिहम को प्रस्तुत मिकया गया, वक्ताओ ंके साथ इसका समथIन मिकया जाना चामिहए '

 प्रमाण पत्र दें मिक यह ऐसा मिब# ह।ै यह प्रमाण पत्र देने से पह#े

 अध्यक्ष को मिनदkश मिदया जाता ह ैमिक यमिद व्यवहायI  हो तो वे उन दोनों सदस्यों से परामशI  करें

 अध्यक्षों के पैन# जो इस उद्देश्य के लि#ए मिनयकु्त मिकए जाते हैं चयन समिमडित द्वारा प्रत्येक सत्र की
शुरुआत।

 जब अध्यक्ष मिकसी मिवBेयक को 'Bन मिवBेयक' के रूप में प्रमाभिणत करता ह ैतो यह ह ै-

 पमित्रका में अभिभलि#लिखत; और संसद अडिBमिनयम की Bारा 3

 1911 यह मिनBाIरिरत करता ह ैमिक ऐसा प्रमाण पत्र सभी के लि#ए मिनणाIयक है

 उद्देश्य और कानून की अदा#त में पूछताछ नहीं की जा सकती ह।ै आम तौर पर यह तय करने में कोई
गंभीर व्यावहारिरक कमिgनाई उत्पन्न नहीं होती ह ैमिक क्या

 एक मिवशेर्ष मिवBेयक 'Bन मिवBेयक' ह ैया नहीं ह ैऔर इसकी आ#ोचना की गई ह।ै

 देने या देने में अध्यक्ष की कारIवाई के बारे में शायद ही कभी आवाज उgाई गई हो प्रमाणपत्र को रोक
कर रखना। एक मिब# सिजसमें कोई भी रोजर गभिणत v शामिम# हो।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 मिगने हुए माम#े और इसके अ#ावा कुछ भी मिनर्दिववाद रूप से नहीं है

 ' मनी मिब# '। यमिद इसमें कोई अन्य माम#े शामिम# हैं, तो, जब तक मिक

 ये 'आनुर्षंमिगक माम#े' हैं और

 मिवBेयक में इस प्रकार मिनमिहत माम#ों की गणना की गई है, मिवBेयक नहीं है

 एक 'Bन मिवBेयक'। इसके अ#ावा, भ#े ही एक का मुख्य उद्देश्य

 या संसद द्वारा प्रदान मिकए गए Bन पर,  मिवBेयक नहीं होगा प्रमाभिणत यमिद यह स्पष्ट है मिक प्राथमिमक
उद्देश्य
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 जब तक यह उस रूप में नहीं पहुचं जाता है सिजसमें यह सदन को छोड़ देगा कॉमन्स, और इस पर एक
राय देने से इनकार कर मिदया ह ैमिक क्या

 एक प्रस्तामिवत संशोBन की स्वीकृडित के लि#ए एक मिवBेयक को रोक देगा

 Bन मिब# के रूप में प्रमाभिणत मिकया जाना। इसी तरह समिमडित में

 सभापडित ने इसमें अध्यक्ष के मिनणIय का अनुमान #गाने से इनकार कर मिदया ह।ै

 मिवर्षय या इस संबंB में संशोBन के प्रभाव की अनुमडित देने के लि#ए व्यवस्था के एक बिंबदु के रूप में
उgाया जाए "।

 ( जोर मिदया गया)

 28. भारत सरकार अडिBमिनयम 1935 की Bारा 37 में एक

मिवत्तीय मिब#ों के लि#ए प्रावBानः

 " 37. मिवत्तीय मिब#ों के बार ेमें मिवशेर्ष प्रावBान। — ( 1 ) एक मिब# या प्रावBान में संशोBन करना

 ( (क) कोई कर #गाने या बढ़ाने के लि#ए; या

 ( ख) Bन उBार #ेने या देने को मिवमिनयमिमत करने के लि#ए

 द्वारा मिकए गए या मिकए जाने वा#े दाडियत्व सघंीय सरकार; या

 ( ग) मिकसी भी व्यय को प्रभारिरत व्यय घोमिर्षत करने के लि#ए

 इस  तरह  के  मिकसी  भी  व्यय की राभिश को  #ागू  नहीं मिकया  जाएगा। या की सिसफारिरश  के अ#ावा
स्थानांतरिरत मिकया गया

 गवनIर-जनर# और ऐसा प्रावBान करने वा#ा मिवBेयक राज्य परिरर्षद में पेश नहीं मिकया जाएगा।

 चूँमिक मिवBेयक को पेश या पेश नहीं मिकया जा सका "सिसवाय इसके मिक

गवनIर जनर# का संशोBन ", Bारा 38 प्रत्येक [2019] 16 एस. सी. आर. को प्राडिBकृत करती ह।ै

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI
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 सदन अथाIत् राज्य परिरर्षद और संघीय सभा अपनी प्रमिYया और व्यवसाय के सचंा#न को मिवमिनयमिमत
करने  के लि#ए  मिनयम  बनाएँगे।  संमिवBान  सभा  में  बहस के  दौरान,  अनुच्छेद  90  में  #ाए  गए  मसौदा
संशोBनों में से एक था -

 अभिभव्यमिक्त  "केव#"। प्रस्तामिवत संशोBन को पेश करने के औडिचत्य को स्पष्ट करते हुए, श्री घनश्याम
सिंसह गुप्ता ने इस प्रकार कहाः

 " ...... यह अनुच्छेद भारत सरकार अडिBमिनयम की Bारा 37 का एक प्रोटोटाइप है सिजसमें कहा गया है
मिक कर #गाने या बढ़ाने या Bन उBार #ेने आमिद का प्रावBान करने वा#ा कोई मिवBेयक या संशोBन
गवनIर-जनर# की सिसफारिरश के अ#ावा पेश या पेश नहीं मिकया जाएगा। इसका मत#ब यह है मिक पूरा
मिवBेयक एक होना आवश्यक नहीं ह।ै Bन मिवBेयकः इसमें अन्य प्रावBान हो सकते हैं,  #ेमिकन यमिद
कराBान या उBार आमिद के बारे में कोई प्रावBान ह।ै यह इस Bारा 37 के तहत आएगा और गवनIर-
जनर# की सिसफारिरश आवश्यक ह।ै अब अनुच्छेद 90 में कहा गया है मिक एक मिवBेयक को Bन मिवBेयक
माना जाएगा यमिद इसमें केव# Bन मिवBेयक से संबंडिBत प्रावBान शामिम# हैं।

 मिकसी भी कर का अडिBरोपण,  मिवमिनयमन,  आमिद या Bन उBार #ेना,  आमिद। इसका मत#ब यह हो
सकता ह ैमिक यमिद कोई ऐसा मिवBेयक ह ैसिजसमें अन्य प्रावBान हैं।

 प्रावBान और कराBान या उBार आमिद के बारे में भी प्रावBान, यह एक Bन मिवBेयक नहीं बन जाएगा।
अगर मेरा यही इरादा है तो मझेु कुछ नहीं कहना है; #ेमिकन अगर ऐसा इरादा नहीं है तो मुझे "केव#"
शब्द कहना चामिहए जो खतरनाक है, क्योंमिक अगर मिवBेयक इन सभी चीजों को करता है और साथ ही
कुछ और भी करता है तो यह Bन मिवBेयक नहीं होगा। मुझे नहीं पता मिक मसौदा समिमडित का इरादा क्या
ह,ै #ेमिकन मझेु #गता ह ैमिक #ेख के इस पह#ू को स्वीकार मिकया जाना चामिहए।

 मन में "। 18

 हा#ाँमिक इस संशोBन को अस्वीकार कर मिदया गया था।

 29. संमिवBान के अनुच्छेद 110 में अध्याय के प्रयोजनों के लि#ए Bन मिवBेयक को परिरभामिर्षत मिकया गया
ह।ै मिकसी मिवBेयक को Bन मिवBेयक माना जाता ह ै"यमिद वह

 इसमें खं (ए) से (जी) में वर्शिणत मिकसी भी माम#े से संबंडिBत केव# प्रावBान शामिम# हैं। "केव#" शब्द
का महत्वपूणI  महत्व ह।ै  "केव#"  अभिभव्यमिक्त के उपयोग का परिरणाम मिवभिशष्टता प्रदान करना ह।ै दसूरे
शब्दों में,  मिकसी मिवBेयक को केव# तभी Bन मिवBेयक माना जाएगा जब वह खं  (ए)  से  (जी)  में
उसिल्ललिखत माम#ों के मिववरण के भीतर आता ह।ै यमिद मिवBेयक में ऐसे माम#े शामिम# हैं जो खं (ए) से
खं  (जी)  के भीतर नहीं आते हैं,  तो यह Bन मिवBेयक नहीं ह।ै अनुच्छेद  110 (2)  इसका समथIन
करता ह।ै

 18 संमिवBान सभा की बहस (20 मई 1949)
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 मिनमाIण क्योंमिक यह इमंिगत करता है मिक मिकसी मिवBेयक को केव# इस कारण से Bन मिवBेयक नहीं माना
जाएगा मिक इसमें मिनम्नलि#लिखत प्रावBान हैंः

 ( (i) जुमाIना या अन्य आर्शिथक द का अडिBरोपण;

 ( (ii) #ाइसेंस या शु€क के लि#ए शु€क की मांग या भगुतान

 प्रदान की गई सेवाएँ; या

 ( (ग) मिकसी भी स्थानीय प्राडिBकरण या मिनकाय द्वारा मिकसी भी कर का अडिBरोपण, उन्मू#न, छूट,
परिरवतIन या मिवमिनयमन

 स्थानीय उदे्दश्य।

 30. यह संवैBामिनक न्विस्थडित का एक स्पष्ट संकेतक है मिक भाग 5 के अध्याय 2 के प्रयोजनों के लि#ए एक
मिवBेयक को क्या Bन मिवBेयक बनाता ह।ै

 संमिवBान यह है मिक यह केव# अनुच्छेद 110 (1) के खं (ए) से (जी) में मिदए गए मिववरण के तहत
आने वा#े माम#ों से संबंडिBत ह।ै अनुच्छेद  110 (1)  के खं  (जी)  में  "कोई भी प्रासंमिगक माम#ा"
शामिम# है जो मिनर्दिदष्ट मिकया गया ह।ै खं (ए) से (एफ) में। खं (छ) को अवभिशष्ट प्रावBान या अन्य
सभी माम#ों को शामिम# करने वा#े कैच-ऑ#-वाक्यांश के रूप में नहीं समझा जाना चामिहए।

 खं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट नहीं हैं। यमिद इस मिनमाIण को खं (छ) पर रखा जाता है, तो सामान्य
मिवBेयक और Bन मिवBेयक के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। इसलि#ए, खं (छ) के अथI  के भीतर
आकन्विस्मक होने के लि#ए, मिवBेयक में केव# वे माम#े शामिम# होने चामिहए जो खं (क) से (च) के दायरे
में आते हैं। यह केव# एक ऐसा माम#ा है जो खं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए
आकन्विस्मक ह ैसिजसका खं (जी) में मिवचार मिकया गया ह।ै

 अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

 31. सिजस मुद्दे का मिवश्लेर्षण करने की आवश्यकता है, वह यह है मिक क्या अध्यक्ष द्वारा मिकसी मिवBेयक
को Bन मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत करना न्याडियक समीक्षा से मुक्त ह।ै अनुच्छेद 110 (3) में कहा गया
है मिक यमिद कोई प्रश्न उgता है मिक कोई मिवBेयक Bन मिवBेयक है या नहीं, तो उस पर #ोकसभा अध्यक्ष
का मिनणIय अंडितम होगा। संके्षप में, मिवचार करने की बात यह है मिक क्या अनुच्छेद 110 के खं (3) में
मिनBाIरिरत अंडितमता न्याडियक समीक्षा को बाहर करती ह।ै
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 32. संमिवBान के मिनमाIण के दौरान सर बी. एन. राउ ने संवैBामिनक स#ाहकार के रूप में कायI  करते हुए
एक ज्ञापन तयैार मिकया।

 सघं संमिवBान समिमडित के लि#ए संमिवBान का मसौदा। बी. भिशव राव ने मसौदे के अनुच्छेद 75 का संदभI
मिदया ह ैसिजसमें प्रावBान मिकया गया है

 मिक -

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

यमिद कोई प्रश्न उgता ह ैमिक कोई मिवBेयक "Bन मिवBेयक" ह ैया नहीं,

#ोक सभा के अध्यक्ष का उस पर मिनणIय अंडितम होगा। 9919 'मसौदा प्रावBान अनुच्छेद 22 के समान
था

आयर#ैं का शासन (1937) जो इस प्रकार प्रदान करता हःै " 1. # आइरने [आयर#ैं में मिनच#ा
सदन] के अध्यक्ष

 मिकसी भी मिवBेयक को प्रमाभिणत करगेा जो उनकी राय में एक Bन मिवBेयक ह।ै

 एक Bन मिवBेयक होना, और उसका प्रमाण पत्र, के अBीन होगा

 इस Bारा के बाद के प्रावBान अंडितम होंगे और मिनणाIयक।

 2. सीन एरिरयन [आयर#ैं में ऊपरी सदन], एक प्रस्ताव द्वारा,

 एक बgैक में पारिरत मिकया गया सिजसमें कम से कम तीस सदस्य नहीं थे

 उपन्विस्थत हैं, राष्ट्रपडित से प्रश्न भेजने का अनुरोB कर सकते हैं

 मिवBेयक मिकसी समिमडित के लि#ए Bन मिवBेयक ह ैया नहीं

 मिवशेर्षाडिBकारों का।

 3. यमिद राष्ट्रपडित राज्य परिरर्षद के साथ परामशI  के बाद

 वह एक मिनयकु्त करगेा अनुरोB को स्वीकार करने का फैस#ा करता है

 समान संख्या में मिवशेर्षाडिBकारों की समिमडित
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 # एरिरयन और सीन एरिरयन के सदस्य और एक

 के साथ परामशI  के बाद मिनयमुिक्तयां की जाएंगी राज्य परिरर्षद। मतों की समानता के माम#े में #ेमिकन

 अन्यथा सभापडित को मतदान करने का अडिBकार नहीं होगा।

 4. राष्ट्रपडित इस प्रश्न को समिमडित को भेजेगा -

 इस प्रकार मिनयकु्त मिवशेर्षाडिBकार और समिमडित अपनी रिरपोटI  देगी

 21 मिदनों के भीतर राष्ट्रपडित को उस पर मिनणIय देना

 सिजस मिदन मिब# सीन आइरने को भेजा गया था, उसके बाद।

 5. समिमडित का मिनणIय अंडितम और मिनणाIयक होगा।

 6. यमिद राष्ट्रपडित राज्य परिरर्षद के साथ परामशI  के बाद

 सीन एरिरयन के अनुरोB को स्वीकार नहीं करने का मिनणIय #ेता ह,ै या

 इसके अध्यक्ष का प्रमाण पत्र इसमें पह#े मिनर्दिदष्ट मिकया गया ह ै# आइरने की पुमिष्ट हो जाएगी।

 ( जोर मिदया गया)

इवा राव, द फे्रबिंमग ऑफ इडंियाज कांस्टीट्यूशनः चयमिनत दस्तावेज, भारतीय

#ोक प्रशासन का कायाIन्वयन (2012), पी।

 32 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे।

 [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 आयरिरश मॉ# में एक मिववाद को ह# करने का प्रावBान था

 जब हमारा संमिवBान बनाया गया था तब समाBान प्रमिYया को अपनाया नहीं गया था। इसके अ#ावा,
अंडितमता पर खं को संशोडिBत रूप में अपनाया गया था। जबमिक आयरिरश संमिवBान के अनुच्छेद 22 के
खं (1) में "अंडितम और मिनणाIयक" अभिभव्यमिक्त का उपयोग मिकया गया है, अनुच्छेद 75 का मसौदा #ोक
सभा के अध्यक्ष के मिनणIय को अंडितम बनाने के लि#ए प्रदान मिकया गया ह।ै  5  पर मिदसंबर  1947  में,
मिवत्तीय प्रावBानों पर मिवशेर्षज्ञ समिमडित ने मसौदा प्रावBान में संशोBन का सुझाव मिदया, सिजसका सार बी.
भिशव राव द्वारा इंमिगत मिकया गया हःै
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 " जब कोई Bन मिवBेयक मिनच#े सदन से ऊपरी सदन को भेजा जाता है,

 मिनच#े सदन के अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र सिजसमें कहा गया ह ैमिक

 एक Bन मिवBेयक मिवBेयक के साथ सं#ग्न मिकया जाना चामिहए या उस पर समथIन मिकया जाना चामिहए
और

 संमिवBान में इस आशय का प्रावBान मिकया जाना चामिहए -

 संसद अडिBमिनयम में संबंडिBत प्रावBान की पंमिक्तयाँ,

 1911. यह माम#े को #ेकर मिववादों को रोकेगा।

 मिनच#े सदन के बाहर "। 20

 ( जोर मिदया गया)

 ऊपर उद्धतृ उद्धरण एक स्पष्ट संकेतक ह ैमिक उदे्दश्य

 अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन का उद्देश्य प्रमिYयात्मक सर#ता के एक तत्व को शामिम# करके संसद के ऊपरी
सदन में मिववादों को रोकना था।

 अंडितम #ेमिकन मिनणाIयक नहीं

 33 जब प्रस्तामिवत मसौदा अनुच्छेद को स्वीकार कर लि#या गया और

 अंततः अनुच्छेद 110 के रूप में शामिम# मिकया गया, खं (3) ने न्याडियक समीक्षा के मिवभिशष्ट बमिहष्कार
के मिबना अंडितमता के सिसद्धांत को शामिम# मिकया। मिब्रटेन में संसद अडिBमिनयम 1911 की Bारा 3 ने मिवशेर्ष
रूप से न्याडियक समीक्षा को यह प्रावBान करके बाहर रखा मिक हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष का
प्रमाण पत्र "सभी उद्देश्यों के लि#ए मिनणाIयक होगा और मिकसी भी अदा#त में उस पर सवा# नहीं उgाया
जाएगा"। इन शब्दों ने अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को न्याडियक समीक्षा से मिनणाIयकता और प्रडितरक्षा दोनों
प्रदान मिकए। भारतीय संमिवBान में इस भार्षा को नहीं अपनाया गया था। संमिवBान के मसौदा तयैार करने
वा#ों ने सावBानीपवूIक न्याडियक समीक्षा से एक बमिहष्करण को शामिम# नहीं मिकया, द्वारा जारी प्रमाण पत्र
के संबंB में

 अनुच्छेद 110 के खं (3) के तहत अध्यक्ष। अंडितमता, दसूर ेशब्दों में, संचालि#त होती है

 20 बी. भिशव राव, द फे्रबिंमग ऑफ इडंियाज कांस्टीट्यूशनः चयमिनत दस्तावेज, भारतीय

 #ोक प्रशासन संस्थान, पी। 281 .
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 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

उच्च और मिनच#े सदनों के बीच के रूप में और एक संवैBामिनक न्याया#य द्वारा न्याडियक समीक्षा को बाहर
नहीं करता ह।ै

 34. हमने जो व्याख्या अपनाई है, वह अभी तक समर्शिथत ह।ै

एक और कारण। उन संदभn में जहां संमिवBान न्याडियक समीक्षा से प्रडितरक्षा प्रदान करने का इरादा रखता
ह,ै उस प्रभाव के लि#ए मिवभिशष्ट शब्दों का उपयोग मिकया जाता ह।ै उदाहरण के लि#ए, "मिकसी भी अदा#त
में प्रश्न में नहीं बु#ाया जाएगा"  अभिभव्यमिक्त का उपयोग अनुच्छेद  329 (ए),  अनुच्छेद  243-ओ और
अनुच्छेद 243 जेजी में मिकया गया ह।ै ये #ेख इस प्रकार हैंः

 " 329. चुनावी माम#ों में अदा#तों के हस्तके्षप पर रोक। इस संमिवBान में कुछ भी होने के बावजूद

 अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाया गया या बनाया जाना अभिभप्रेत है, मिकसी भी अदा#त
में प्रश्न में नहीं बु#ाया जाएगा।

 " 243-0 . चुनाव में अदा#तों के हस्तके्षप पर रोक

 मिवर्षय हैं। इस संमिवBान में कुछ भी होने के बावजूद (क)

 अनुच्छेद 243-के के तहत मिकए जाने का तात्पयI , नहीं कहा जाएगा मिकसी भी अदा#त में प्रश्न में "।

 " 243 जेजी। चनुाव में अदा#तों के हस्तके्षप पर रोक

 मिवर्षय हैं। — इस संमिवBान में कुछ भी होने के बावजूद-(क)

 मिनवाIचन के्षत्रों के परिरसीमन से संबंडिBत मिकसी भी कानून की वैBता

 या ऐसे मिनवाIचन के्षत्रों को सीटों का आवंटन मिकया गया या

 अनुच्छेद 243-जे. ए. के तहत मिकए जाने का तात्पयI  नहीं माना जाएगा

 मिकसी भी अदा#त में प्रश्न में "।

 ( जोर मिदया गया)
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 एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम मिनवाIचन कायाI#य, नामक्क# मिनवाIचन के्षत्र, नामक्क#, स#ेम, सिज#ा। 2 1,
छह न्यायाBीशों की पीg

 इस न्याया#य ने संमिवBान के अनुच्छेद 329 का अथI

 मिनम्नलि#लिखत शतx -

 " 5. ...... अनुच्छेद 327 में प्रयकु्त भार्षा में एक उल्लेखनीय अंतर और एक ओर 328 और दसूरी ओर
अनुच्छेद 329 यह ह ैमिक

 21 1952 एस. सी. आर. 218 रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई.
चंद्रचूड़, जे.]

 जबमिक पह#े दो #ेख "मिवर्षय के अBीन" शब्दों से शुरू होते हैं।

 इस संमिवBान के प्रावBान ", अंडितम अनुच्छेद के साथ शुरू होता है

 शब्द "इस संमिवBान में कुछ भी होने के बावजूद"। यह था। बार में स्वीकार मिकया मिक भार्षा में इस अंतर
का प्रभाव

 जबमिक संसद द्वारा अनुच्छेद 327 के तहत बनाया गया कोई भी काननू, या अनुच्छेद 328 के तहत
राज्य मिवBानमं# द्वारा,

 संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याया#य की अडिBकारिरता,

 मिक के्षत्राडिBकार में प्रदान मिकए गए माम#ों के संबंB में बाहर रखा गया ह ैअनुच्छेद 329। ”

 35. उपरोक्त द्वारा न्याडियक समीक्षा के बमिहष्करण से अ#ग

इस प्रकार, संमिवBान के अन्य प्रावBान हैं जहाँ

आयन को "अंडितम" बनाया जाता ह।ै ऐसे संदभn में अंडितम मिनणIय नहीं लि#या गया है

न्याडियक समीक्षा। अनुच्छेद 217 (3), 311 (3) और अनुच्छेद 6 (1)

दसवीं अनुसूची में "अंडितम" अभिभव्यमिक्त का उपयोग मिकया गया हःै

 " 217. ( 3 ) यमिद मिकसी न्यायाBीश की आय ुके बार ेमें कोई प्रश्न उत्पन्न होता है
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 उच्च न्याया#य, इस प्रश्न का मिनणIय राष्ट्रपडित द्वारा इसके बाद मिकया जाएगा

 भारत के मुख्य न्यायाBीश के साथ परामशI  और

 राष्ट्रपडित अंडितम होगा।

 यह उत्पन्न होता है मिक क्या ऐसी जांच करना उडिचत रूप से व्यवहायI  ह ैजैसा मिक खं (2) में मिनर्दिदष्ट ह,ै
उस पर मिनणIय

 ऐसे व्यमिक्त को बखाIस्त करने या हटाने के लि#ए सशक्त प्राडिBकारी या उसे रैंक में कम करना अंडितम
होगा।

 " 6. आBार पर अयोग्यता के बार ेमें प्रश्नों पर मिनणIय

 द#बद# का। ( 1 ) यमिद कोई प्रश्न उgता ह ैमिक क्या एक सदन का सदस्य अयोग्यता के अBीन हो गया
है

 इस अनुसूची में, प्रश्न को मिनणIय के लि#ए भेजा जाएगा

 अध्यक्ष, या, यथान्विस्थडित, ऐसे सदन का अध्यक्ष

 और उसका मिनणIय अंडितम होगाः

 क्या मिकसी सदन का सभापडित या अध्यक्ष बन गया है इस तरह की अयोग्यता के अBीन, प्रश्न के लि#ए
भेजा जाएगा

 सदन के ऐसे सदस्य का मिनणIय जो सदन कर सकता है

 इस संबंB में चनुाव करें और उनका मिनणIय अंडितम होगा।

 ( जोर मिदया गया)

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 भारत सघं बनाम ज्योडित प्रकाश मिमत्तर 22 में, इस न्याया#य की छह न्यायाBीशों की पीg ने कहा मिक
अनुच्छेद  217 (3)  के तहत,  राष्ट्रपडित एक न्याडियक कायI  करता है और मिदया गया मिनणIय मिनBाIरिरत
आBारों पर न्याडियक समीक्षा के अBीन हःै
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 " 32. ...... अनुच्छेद 217 (3) के तहत कायI  करने वा#ा राष्ट्रपडित हमार ेसंमिवBान की योजना के तहत
गंभीर महत्व का न्याडियक कायI  करता ह।ै वह अपने मंमित्रयों की स#ाह पर काम नहीं कर सकते। राष्ट्रपडित
के आदेश की घोमिर्षत अंडितमता के बावजूद,  न्याया#य के पास आदेश को रद्द करने के लि#ए उडिचत
माम#ों में अडिBकार के्षत्र है, यमिद यह प्रतीत होता ह ैमिक यह संपाडि‹Iक मिवचारों पर पारिरत मिकया गया था।

 या प्राकृडितक न्याय के मिनयमों का पा#न नहीं मिकया गया था, या यह मिक राष्ट्रपडित का मिनणIय स#ाह या
स#ाह से रगंा हुआ था

 कायIपालि#का द्वारा मिकया गया प्रडितमिनडिBत्व या यह मिबना मिकसी सबूत के मिकया गया था। ...... साक्ष्य का
मू€यांकन पूरी तरह से राष्ट्रपडित पर छोड़ मिदया जाता है और यह अभिभमिनBाIरिरत करना न्याया#यों का
काम नहीं है मिक राष्ट्रपडित के समक्ष रखे गए साक्ष्य के आBार पर, सिजसके आBार पर मिनष्कर्षI  मिनका#ा
जाता ह,ै यमिद उन्हें माम#े का मिनणIय करने के लि#ए बु#ाया जाता, तो वे मिकसी अन्य मिनष्कर्षI  पर पहँुचे। "

 36. अनुच्छेद 311 (3) के संदभI  में, भारत सघं बनाम तु#सीराम पटे# 23 माम#े में इस न्याया#य
की एक संमिवBान पीg ने कहा मिक

 एक अनुशासनात्मक प्राडिBकारी के मिनणIय के लि#ए सिजम्मेदार gहराया जाता ह ैमिक जांच करना उडिचत रूप
से व्यावहारिरक नहीं है, इसे न्याडियक समीक्षा से मुक्त नहीं करता ह।ै मिकहोतो होल्लोहन बनाम ज़डिचल्लहु 24
में,  एक संमिवBान इस न्याया#य की पीg ने अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक समंिवBान की दसवीं अनुसूची के
अनुच्छेद  6 (1)  में #ोकसभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापडित के मिनणIय की अंडितमता न्याडियक
समीक्षा को मिनरस्त नहीं करती हःै

 “ 111. ...... दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 6 (1), सिजस हद तक यह अध्यक्षों/अध्यक्षों के मिनणIय को
अंडितम रूप देना चाहता है, वैB ह।ै #ेमिकन पैरा 6 (1) में सडिन्नमिहत वैBामिनक अंडितमता की अवBारणा
संमिवBान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के तहत न्याडियक समीक्षा को कम या मिनरस्त नहीं करती ह।ै
प्राकृडितक न्याय और मिवकृडित के मिनयमों के गैर-अनुपा#न का संबंB ह।ै

 22 ( 1971 ) 1 एस. सी. सी. 396

 23 ( 1985 ) 3 एस. सी. सी. 398 24 1992 सप.

 ( 2 )  एस.  सी.  सी. 651  रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे।  [  ॉ.  Bनंजय वाई.
चंद्रचूड़, जे.]

 संमिवBान पीg ने कहाः " 101. ......  अदा#तों द्वारा #ागू मिकया जाने वा#ा सिसद्धांत यह है मिक इसके
बावजूद
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 एक अंडितमता खं की यह जांच करने के लि#ए अदा#त के लि#ए ख#ुा ह ैमिक क्या

 चुनौती के तहत प्राडिBकरण की कारIवाई अडिBकार से पर ेहै

 उक्त प्राडिBकारी को प्रदत्त शमिक्तयाँ। इस तरह की कारIवाई हो सकती है

 अडिBकार से पर ेइस कारण से मिक यह काननू के एक अमिनवायI  प्रावBान का उल्लंघन ह ैजो प्राडिBकरण को
#ेने की शमिक्त प्रदान करता है

 ऐसी कारIवाई। यह प्रदत्त शमिक्तयों से भी पर ेहोगा।

 प्राडिBकरण पर यमिद यह दभुाIवना से दमूिर्षत है या रगंीन है बाह्य और अप्रासंमिगक के आBार पर शमिक्त का
प्रयोग

 मिवचार "।

नतीजतन,  मिवशुद्ध रूप से पाठ्य मिवश्लेर्षण के माम#े के रूप में,  अनुच्छेद  110 (3) के तहत अध्यक्ष
द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अंडितम रूप मिदया जाता ह।ै

न्याडियक समीक्षा से प्रडितरक्षा प्रदान न करें।

 प्रमिYया के माम#े और मू# अवैBताएँ

 37. संमिवBान का अनुच्छेद 118 प्रत्येक सदन को अनमुडित देता ह ै-

संमिवBान के प्रावBानों के अBीन,  उनकी प्रमिYया और आचरण को मिवमिनयमिमत करने के लि#ए मिनयम
बनाना। अनुच्छेद 118 इस प्रकारः

 " 118. प्रमिYया के मिनयम।

 ( 1 ) संसद का प्रत्येक सदन मिवमिनयमन के लि#ए मिनयम बना सकता ह ै-

 इस संमिवBान के प्रावBानों के अBीन, इसके

 प्रमिYया और उसके व्यवसाय का संचा#न।

 ( 2 ) जब तक खं (1) के तहत मिनयम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक भारत अडिBराज्य के मिवBानमं#
के संबंB में इस संमिवBान के प्रारभं से तुरतं पह#े #ागू प्रमिYया के मिनयम और स्थायी आदेश #ागू होंगे।

 संसद के संबंB में ऐसे संशोBनों और अनुकू#नों के अBीन रहते हुए प्रभाव पड़ता ह ैजो राज्य परिरर्षद के
अध्यक्ष या #ोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उसमें मिकए जा सकते हैं।
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 ( 3 ) राष्ट्रपडित, राज्य परिरर्षद के अध्यक्ष और #ोक सभा के अध्यक्ष के साथ परामशI  करने के बाद,
संयकु्त बgैकों और उनके बीच संचार के संबंB में प्रमिYया के बार ेमें मिनयम बना सकता ह ै-

 दोनों घर।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( 4 ) दोनों सदनों की संयकु्त बgैक में अध्यक्ष

 #ोक सभा, या उनकी अनुपन्विस्थडित में ऐसा व्यमिक्त जो

 के तहत बनाई गई प्रमिYया के मिनयमों द्वारा मिनBाIरिरत मिकया जा सकता है

 खं (3) अध्यक्षता करगेा।

 संमिवBान का अनुच्छेद 122 इस प्रकार प्रदान करता हःै

 " 122. न्याया#य संसद की कायIवाही की जाँच नहीं करेंगे। — ( 1 ) संसद में मिकसी भी कायIवाही
की वैBता नहीं मानी जाएगी।

 प्रमिYया की मिकसी भी कभिथत अमिनयमिमतता के आBार पर।

 ( 2 ) संसद का कोई अडिBकारी या सदस्य सिजसमें शमिक्तयाँ हों

 प्रमिYया को मिवमिनयमिमत करने के लि#ए इस संमिवBान द्वारा या उसके तहत मिनमिहत या

 संसद में कायI  का संचा#न, या व्यवस्था बनाए रखने के लि#ए

 के संबंB में मिकसी भी न्याया#य की अडिBकारिरता के अBीन होगा उसके द्वारा उन शमिक्तयों का प्रयोग
करें।

 संमिवBान का अनुच्छेद 122 संमिवBान की Bारा 41 के समान ह।ै

भारत अडिBमिनयम 1935-25 का अडिBमिनणIय। सरकार पर मिटप्पणी में

एन. राजागोपा#ा अयंगर द्वारा भारत अडिBमिनयम 1935 में प्रमिYया और सार के माम#ों के बीच एक स्पष्ट
अंतर मिकया गया ह।ै

 Bारा 41 (1) का संदभIः
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 " यह उप-Bारा उत्पन्न होने वा#े दोर्षों को gीक करने का प्रयास करती ह।ै

 मिवBानमं# में प्रमिYया की अमिनयमिमतता। गडितमिवडिBयाँ

 एक कक्ष को आंतरिरक और बाहरी में मिवभासिजत मिकया जा सकता ह,ै

 आंतरिरक गडितमिवडिBयाँ प्रमिYया का के्षत्र हैं, जबमिक

 बाहरी संमिवBान के कानून के अBीन हैं। यह ह ैमिक

 पूवI  वगI  के के्षत्र में अमिनयमिमतताएँ मिक यह

 उप-खं स्वयं को संबोडिBत करता ह।ै बाद के सिसर के नीचे होगा

 जो मिवBानसभा के लि#ए एक बाहरी माम#ा ह ैन मिक एक माम#ा प्रमिYया "।

 ( जोर मिदया गया)

 41. - ( 1 ) सघंीय मिवBानमं# में मिकसी भी कायIवाही की वैBता पर प्रमिYया की मिकसी भी कभिथत
अमिनयमिमतता के आBार पर सवा# नहीं उgाया जाएगा। ( 2 ) मिवBान-मं# का कोई भी अडिBकारी या
अन्य सदस्य सिजसके पास इस अडिBमिनयम द्वारा या उसके तहत प्रमिYया को मिवमिनयमिमत करने या कायI
संचा#न करने या व्यवस्था बनाए रखने की शमिक्तयां मिनमिहत हैं,  उसके द्वारा उन शमिक्तयों के प्रयोग के
संबंB में मिकसी भी न्याया#य की अडिBकारिरता के अBीन नहीं होगा।

 एन.  राजगोपा#ा अयगंर,  भारत सरकार अडिBमिनयम  1935,  पृष्ठ  63  पर मद्रास #ॉ जनI# ऑमिफस
(1937)।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 38. बाबू#ा# पराटे बनाम बॉम्बे राज्य 27 के माम#े में एक संमिवBान पीg के मिनणIय में, इस न्याया#य
ने एक ऐसे मुद्दे के बीच के अंतर को नोट मिकया जो संसद में कायIवाही की वैBता से संबंडिBत है और एक
संवैBामिनक प्रावBान का उलं्लघन ह।ै यह प्रावBानों के संदभI  में था

 अनुच्छेद 3 के खं (ए) से (ई) में मिनमिहत ह।ै संमिवBान पीg ने कहाः

 “ 11. संमिवBान के अनुच्छेद 122 (1) के बार ेमें शायद कुछ और शब्द जोड़ने की स#ाह दी जाती ह।ै
अपी#ाथ— के मिवद्वान वकी# ने हमारे सामने यह प्रश्न रखा है मिक उस अनुच्छेद का क्या प्रभाव होगा यमिद
मिकसी मिवBेयक में अनुच्छेद 3 के खं (ए) से (ई) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े से पूरी तरह से असंबंडिBत
संशोBन का प्रस्ताव मिकया जाना था और मिकसी राज्य का नाम  (उदाहरण के लि#ए) बद#ना स्वीकार
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मिकया जाना था। हमें नहीं #गता मिक हमें इस तरह के का€पमिनक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है,
सिसवाय केव# यह कहने के मिक यमिद कोई संशोBन इस तरह का ह ैमिक यह वास्तव में एक संशोBन नहीं है
और स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3 का उलं्लघन ह,ै तो प्रश्न तब ह।ै

 संसद में कायIवाही की वैBता नहीं होगी #ेमिकन संवैBामिनक प्रावBान का उल्लंघन। हा#ाँमिक,  वतIमान
माम#े में यह न्विस्थडित नहीं ह।ै

 39. अनुच्छेद 122 (1) "मिकसी भी कभिथत माम#े" के आBार पर संसद की कायIवाही पर सवा# उgाए
जाने के लि#ए प्रडितरक्षा प्रदान करता ह।ै

 प्रमिYया की अमिनयमिमतताएँ "। इस न्याया#य के कई फैस#ों में, सिजसमें अनुच्छेद 122 के प्रावBानों और
राज्य मिवBानसभाओं के  लि#ए  अनुच्छेद  212  में  मिनमिहत संबंडिBत प्रावBानों  का अथI  #गाया गया है,
प्रमिYया की अमिनयमिमतता और अवैBता के बीच अंतर मिकया गया ह।ै न्याडियक समीक्षा से प्रडितरक्षा पूवI  से
जुड़ी होती है #ेमिकन बाद वा#े से नहीं। 1964-28 के मिवशेर्ष संदभI  संख्या 1 ("मिवशेर्ष संदभI ") में इस
न्याया#य के सात न्यायाBीशों की पीg के फैस#े में यह अंतर व्यक्त मिकया गया। इस न्याया#य ने कहाः

 मिवBाडियका में कायI  का, या व्यवस्था बनाए रखने के लि#ए, अभ्यास के संबंB में मिकसी भी न्याया#य के
अडिBकार के्षत्र के अBीन होने से उन शमिक्तयों से। ऐसा प्रतीत होता है मिक अनुच्छेद  212 (1)  एक
नागरिरक के लि#ए उपयकु्त न्याया#य में प्रश्न पूछना संभव बनाता ह।ै

 27 ( 1960 ) 1  एस.  सी.  आर. 605 28  राज्य मिवBानमं#ों की शमिक्तयाँ,  मिवशेर्षाडिBकार और
उन्मुमिक्त, पनुः (मिवशेर्ष संदभI)

 1964 का सं. 1), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745 [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 मिवBान मं# के भीतर मिकसी भी कायIवाही की वैBता यमिद

काननू के एक अदा#त में जांच की जानी चामिहए, हा#ांमिक इस तरह की जांच यमिद प्रमिYया के लिख#ाफ
भिशकायत नहीं ह ैतो मिनमिर्षद्ध है

 इससे भी अडिBक मिक प्रमिYया अमिनयमिमत थी।

 ( जोर मिदया गया)

 यह सूत्रीकरण अनुच्छेद 122 के संदभI  में #ागू मिकया गया था
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रामदास अgाव#े बनाम भारत संघ में शीर्षIक पीg 29 " एम. दास अgाव#े "):

 ( 1964 का मिवशेर्ष संदभI संख्या  1) [शमिक्तयाँ,  मिवशेर्षाडिBकार और राज्य मिवBानमं#ों की उन्मुमिक्त,
पुनः (मिवशेर्ष संदभI  सं।

 1 1964 का), ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 745] (सिजसे केशव सिंसह माम#े के रूप में भी जाना
जाता ह)ै

 अनुच्छेद 212 (1) का अथI  #गाते हुए कहा गया है मिक यह संभव हो सकता है एक नागरिरक के लि#ए
काननू के उपयकु्त न्याया#य में प्रश्न करने के लि#ए,

 मिवBाडियका के भीतर मिकसी भी कायIवाही की वैBता यमिद उसका माम#ा

 प्रमिYया, #ेमिकन एक अवैBता से। यमिद आके्षमिपत प्रमिYया है अवैB और असवंैBामिनक, यह जांच के लि#ए
ख#ुा होगा

 कानून की एक अदा#त, हा#ांमिक इस तरह की जांच मिनमिर्षद्ध है यमिद भिशकायत प्रमिYया के लिख#ाफ इस
से अडिBक कुछ नहीं ह ैमिक प्रमिYया

 अमिनयमिमत था। एक ही सिसद्धांत समान रूप से #ागू होगा

 संमिवBान के अनुच्छेद 122 की व्याख्या का माम#ा।

 राजा राम पा# बनाम माम#े में एक बाद की संमिवBान पीg का मिनणIय

अध्यक्ष महोदय, #ोकसभा ने सेड्यूर# अमिनयमिमतता और अवैBता के बीच के अंतर पर जोर मिदयाः

 “ 386. ...... अनुच्छेद 122 में मिकसी सीमा को पढ़ने का कोई भी प्रयास तामिक

 न्याया#य के अडिBकार के्षत्र को परीक्षण तक सीमिमत करने के लि#ए

 असंवैBामिनकता के माम#े में संसद की प्रमिYया, इसके मिवपरीत

 अवैBता संवैBामिनक रूप से बिंहसा करने के बराबर होगी

 पाg। "एक्सप्रेसिसयो यूमिनअस एस्ट एक्सकू्लसिसओ" के सिसद्धांत को #ागू करना

 अ€टेरिरयस "(जो कुछ भी शामिम# नहीं मिकया गया ह,ै उसका मिनमिहताथI  है

0 ) 4 एस. सी. सी. 1 7) 3 एस. सी. सी. 184 रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 प्रमिYया "पर वर्जिजत न्याडियक समीक्षा नहीं करती ह ैअवैBता या असंवBैामिनकता के मिनष्कर्षI।

 ***

 398 ...... यमिद भिशकायत #ाई जाती ह ैतो अदा#त हस्तके्षप करने से इनकार कर देगी

 इससे पह#े मिक यह  "प्रमिYया की अमिनयमिमतता"  के आरोपों तक सीमिमत हो। #ेमिकन घोर अवैBता या
संवैBामिनक उल्लघंन के माम#े में

 प्रावBान मिदखाए गए हैं, न्याडियक समीक्षा बाडिBत नहीं होगी

 अनुच्छेद 122 द्वारा मिकसी भी तरह से, या उस माम#े के लि#ए अनुच्छेद द्वारा

 105 ...... "

 ( जोर मिदया गया)

 40. भेद के लि#ए मौलि#क संवैBामिनक आBार

 प्रमिYया की अमिनयमिमतता और अवैBता के बीच यह है मिक यूनाइटे बिंकगम के मिवपरीत जहां संसदीय
संप्रभुता शासिसत होती है, भारत संवBैामिनक सवqच्चता द्वारा शासिसत होता ह।ै मिवBायी, कायIपालि#का और
न्याडियक शाखाएँ लि#लिखत संमिवBान के अडिBदेश के तहत कायI  करती हैं। द.

 उनकी  शमिक्तयों  का  दायरा  संमिवBान  द्वारा  परिरभामिर्षत  मिकया  गया  ह।ै  संमिवBान  संसद  और  राज्य
मिवBानसभाओ  ंकी शमिक्तयों की संरचना करता ह।ै उनका अडिBकार उनके लि#ए आरडिक्षत के्षत्र के भीतर
पूणI  ह।ै  न्याडियक  समीक्षा  संमिवBान  की  मू# संरचना  का  मिहस्सा  ह।ै  न्याडियक  समीक्षा  के  मिकसी  भी
बमिहष्करण  को  उस  संदभI  में  समझना  होगा  सिजसमें  इसे  संमिवBान  के  एक  मिवभिशष्ट  प्रावBान  के  तहत
अमिनवायI  मिकया गया ह।ै इसलि#ए अनुच्छेद 122 में मिनमिहत प्रावBान जो संसद की कायIवाही में प्रमिYया की
कभिथत अमिनयमिमतता पर सवा# उgाए जाने  की रक्षा करते हैं,  वे एक gोस अवBैता या संवैBामिनक
जनादेश के उल्लघंन तक नहीं बढ़ सकते हैं।

 41. श्री के. के. वेणुगोपा#, भारत के मिवद्वान महान्यायवादी ने भरोसा जताया

 उनके इस मिनवेदन के समथIन में तीन मिनणIयों पर मिक #ोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र मिक एक
मिवBेयक एक Bन मिवBेयक ह,ै न्याडियक समीक्षा से मुक्त हःै

 ( I) मैंग#ोर गणेश बीड़ी वक्सI  बनाम मैसूर राज्य 3 1

 ( " मैंग#ोर बीी ");
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 ( II) मोहम्मद। सईद सिसद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 2 32

 ( " मोहम्मद. सईद सिसद्दीकी "); और

 31 ए. आई. आर 1963 एस. सी 589

 32 ( 2014 ) 11 एससीसी 415 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( III) योगेंद्र कुमार जयस्वा# बनाम मिबहार राज्य 3 ("योगेंद्र")

 कुमार ")।

 मुद्रा में,  मैसूर मिबYी कर अडिBमिनयम  1948  के तहत #गाए गए कर में बद#ाव मिकया गया था सिजसे
केव# एक पारिरत करके प्रभावी मिकया जा सकता था संमिवBान के अनुच्छेद  198,199 और  207 के
तहत  Bन  मिवBेयक।  इस  द#ी# को  खारिरज  करते  हुए  संमिवBान  पीg ने  कहा  मिक  नए  सिसक्कों  का
प्रडितस्थापन कर में वृडिद्ध के बराबर नहीं ह।ै नतीजतन, Bन मिवBेयक को #ागू करने के लि#ए प्रावBानों का
सहारा #ेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हा#ाँमिक, न्यायमूर्तित जे. ए#. कपूर ने न्याया#य की ओर से
बो#ते हुए कहाः

 " 5. ...... यह मानते हुए भी मिक यह एक कर #गाने वा#ा उपाय है, इसकी वैBता को इस आBार पर
चुनौती नहीं दी जा सकती है मिक यह अनुच्छेद 197 से 199 और अनुच्छेद 202 में मिनBाIरिरत प्रमिYया
का उल्लंघन करता ह।ै संमिवBान। अनुच्छेद 212 मिकसी राज्य के मिवBानम# में मिकसी भी कायIवाही की
वैBता को प्रमिYया की मिकसी भी कभिथत अमिनयमिमतता के आBार पर प्रश्न में बु#ाए जाने से रोकता है और
अनुच्छेद 255 में कहा गया है मिक सिसफारिरश और पूवI  मंजूरी की आवश्यकताओ  ंको केव# प्रमिYया के
माम#ों के रूप में माना जाना चामिहए।

 42.  मैंग#ोर बीी में मिनणIय का अनुपात यह है मिक सिसक्कों के प्रडितस्थापन से कर में वृडिद्ध नहीं हुई।
इसलि#ए, Bन मिवBेयक से संबंडिBत अनुच्छेद 199 के प्रावBान नहीं थे।

 आकर्दिर्षत मिकया। एक बार जब यह मिनष्कर्षI  मिनक#ा, तो यह आवश्यक नहीं था मिक

 यह तय करने का मिनणIय मिक क्या अनुच्छेद  199 (3) (अनुच्छेद  110 (3)  के अनुरूप)  के तहत
अध्यक्ष का प्रमाण पत्र न्याडियक समीक्षा से मुक्त ह।ै मिनणIय का अनुपात यह है मिक एक नए सिसके्क से कर में
वृडिद्ध नहीं होती ह ैऔर इसलि#ए सिसक्कों के प्रडितस्थापन का प्रावBान करने वा#ा मिवBेयक Bन मिवBेयक नहीं
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ह।ै ऊपर मिनका#े गए अव#ोकन एक Bारणा पर आगे बढ़ते हैं, अथाIत् यह मानते हुए भी मिक यह एक कर
#गाने वा#ा उपाय था, इसकी वैBता को प्रमिYया की कभिथत अमिनयमिमतता के आBार पर चुनौती नहीं दी
जा सकती ह।ै मिटप्पभिणयों का यह मिहस्सा स्पष्ट रूप से मैंग#ोर बीड़ी का अनुपात नहीं ह।ै 33 ( 2016 )
3 एस. सी. सी. 183 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 43. इसके बाद मोहम्मद. सईद सिसद्दीकी, इस न्याया#य की तीन न्यायाBीशों की पीg ने राज्य द्वारा
#ाए गए एक संशोBन पर मिवचार मिकया

 #ोकायकु्ता और उप-#ोकायकु्ता को मिनयंमित्रत करने वा#े कानून के लि#ए मिवBाडियका तामिक कायIका# को
छह सा# से बढ़ाकर आg सा# या उत्तराडिBकारी के कायाI#य में प्रवेश करने तक का प्रावBान मिकया जा
सके। संशोBन को इस आBार पर चनुौती दी गई थी मिक मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में पेश नहीं
मिकया जा सकता था। मैंग#ोर बीी में मिनणIय पर भरोसा करते हुए, तीन न्यायाBीशों की पीg ने कहा मिक
यह मुद्दा मिक क्या कोई मिवBेयक Bन मिवBेयक ह,ै केव# एक सदस्य द्वारा मिवBानसभा के समक्ष उgाया जा
सकता ह।ै

 पास हो गया। मुख्य न्यायाBीश पी. सतभिशवम ने पीg की ओर से बो#ते हुए मिनम्नलि#लिखत सिसद्धांत तयैार
मिकएः

 " ( i) मिकसी अडिBमिनयम की वैBता को इस आBार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है मिक यह अनुच्छेद
197 से 199 और मिनBाIरिरत प्रमिYया का उलं्लघन करता ह।ै

 अनुच्छेद 202 में नीचे;

 ( (ii) अनुच्छेद 212 मिकसी राज्य के मिवBानमं# में मिकसी भी कायIवाही की वैBता को प्रमिYया की
मिकसी भी कभिथत अमिनयमिमतता के आBार पर प्रश्न में बु#ाए जाने से रोकता है; और

 ( (iii) अनुच्छेद 255 में मिनम्नलि#लिखत आवश्यकताओ ंका उल्लेख मिकया गया ह ै-

 अनुशंसा और पूवI  मंजूरी पर मिवचार मिकया जाना चामिहए।

 केव# प्रमिYया के रूप में।

 यह आगे अभिभमिनBाIरिरत मिकया जाता है मिक कायIवाही की वैBता आरोप पर मिकसी राज्य के मिवBानमं#
को प्रश्न में नहीं बु#ाया जा सकता ह।ै

 मिक काननू द्वारा मिनBाIरिरत प्रमिYया सख्ती से नहीं की गई है
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 और यह मिक कोई भी न्याया#य उन प्रश्नों में नहीं जा सकता ह ैजो स्वयं मिवBानमं# के मिवशेर्ष अडिBकार
के्षत्र के भीतर हैं, सिजनके पास है

 अपना खदु का व्यवसाय करने की शमिक्त।

 मिनणIय अनुच्छेद 212 (1) (जो इसके अनुरूप ह)ै

 संमिवBान का अनुच्छेद 122 (1) और अनुच्छेद 25534। जबमिक 34 अनुच्छेद 255 संसद या मिकसी
राज्य के मिवBानमं# का कोई अडिBमिनयम और नहीं

 ऐसे मिकसी अडिBमिनयम में प्रावBान केव# इस कारण से अमान्य होगा मिक कुछ

 यमिद उस अडिBमिनयम को मंजूरी दी गई थी तो इस संमिवBान द्वारा आवश्यक सिसफारिरश या पवूI  मंजूरी नहीं
दी गई थी।

 ( (क) जहां राज्यपा# की सिसफारिरश अपेडिक्षत थी, या तो

 राज्यपा# या राष्ट्रपडित द्वारा;

 ( ख) जहां राजप्रमुख की सिसफारिरश की आवश्यकता थी, या तो

 राजप्रमुख या राष्ट्रपडित द्वारा;

 ( ग) जहां अनुशंसा या पूवI  मंजूरी की आवश्यकता थी

 राष्ट्रपडित द्वारा।

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 राजा राम पा# को मिदए गए मिनणIय में इस न्याया#य ने कहा मिक प्रमिYया की मिकसी भी दबुI#ता को
अनुच्छेद  255  द्वारा  संरडिक्षत  मिकया  गया  ह।ै  44.  योगेंद्र  कुमार  के  माम#े  में  इस  न्याया#य  की  दो
न्यायाBीशों की पीg के बाद के फैस#े में उड़ीसा की संवैBामिनक वैBता पर मिवचार मिकया गया।

 मिवशेर्ष न्याया#य अडिBमिनयम  2006,  उच्च राजनीडितक और सावIजमिनक पदों पर आसीन या आसीन
व्यमिक्तयों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अडिBक संपलित्त के संचय से जुडे़ अपराBों के लि#ए मिवशेर्ष अदा#तें
प्रदान करने के लि#ए अडिBमिनयमिमत मिकया गया ह।ै इस चनुौती को खारिरज करते हुए मिक कानून को मिवBान
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सभा में Bन मिवBेयक के रूप में पेश नहीं मिकया जा सकता था, इस न्याया#य ने न्यायमूर्तित दीपक मिमश्रा
(जैसा मिक था) के माध्यम से बो#ते हुए इस प्रकार मिनणIय मिदयाः

 "  43.  हमारी  सुमिवचारिरत  राय  में,  अपी#ार्शिथयों  के  लि#ए  मिवद्वान  वकी# द्वारा  उद्धतृ  अडिBकारी  एक
मिवBेयक को पेश करने के लि#ए अडिBक सहायता प्रदान नहीं करते हैं, जैसा मिक मोहम्मद में आयोसिजत
मिकया गया ह।ै सईद सिसद्दीकी [मो. सईद सिसद्दीकी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस. सी. सी.
415], "अमिनयमिमतता" की अवBारणा के भीतर आता है और यह पयाIप्तता के दायरे के साथ आता ह।ै
मिवशेर्ष में क्या आयोसिजत मिकया गया है

 1964 के संदभI  संख्या 1 [राज्य मिवBानमं#ों की शमिक्तयाँ, मिवशेर्षाडिBकार और उन्मुमिक्त, पुनः (1964
का मिवशेर्ष संदभI  संख्या  1),  ए.  आई.  आर. 1965 एस.  सी. 745]  को स्पष्ट रूप से समझना होगा।
जैसा मिक हम पाते हैं मिक इसमें तथ्यात्मक मैमिट्रक्स वतIमान माम#े से पूरी तरह से अ#ग था।

 मिक वतIमान मिववाद पूरी तरह से कवर मिकया गया है

 मोहम्मद  में  घोर्षणा।  सईद  सिसद्दीकी  और  इसलि#ए,  हम  मिबना  मिकसी  मिहचमिकचाहट  के  मानते  हैं  मिक
अपी#कताIओ ंके मिवद्वान वकी# द्वारा इतनी दृढ़ता से आग्रह मिकए जाने में कोई योग्यता नहीं ह।ै

 45. मोहम्मद सईद सिसद्दीकी के माम#े में तीन न्यायाBीशों की पीg ने मैंग#ोर बीी पर इस सिसद्धांत को
मिनBाIरिरत करने के रूप में भरोसा मिकया मिक

 अध्यक्ष का प्रमाण पत्र मिक कोई मिवBेयक एक Bन मिवBेयक है, न्याडियक समीक्षा से मुक्त ह।ै मैंग#ोर बीड़ी
में मिनणIय, जैसा मिक हमने देखा है, संमिवBान पीg के एक मिनष्कर्षI  पर आBारिरत था मिक एक नए सिसके्क के
प्रडितस्थापन से कर में वृडिद्ध नहीं हुई और इसलि#ए यह Bन मिवBेयक की आवश्यकताओ ंको आकर्दिर्षत नहीं
करता था। #ेमिकन मोहम्मद में तीन न्यायाBीशों की पीg ने फैस#ा सुनाया। सईद सिसद्दीकी ने अनुच्छेद
255 के प्रावBानों का भी समथIन मिकया ह,ै सिजसमें अध्यक्ष के प्रमाण पत्र को प्रडितरक्षा प्रदान की गई है
मिक एक मिवBेयक एक Bन मिवBेयक ह।ै अब अनुच्छेद  255  ऐसी न्विस्थडित में #ागू होता है जहां  "कुछ
सिसफारिरश या पवूI  मंजूरी" की आवश्यकता होती ह।ै

 संमिवBान नहीं मिदया गया था, हा#ांमिक संसद या राज्य के मिवBानमं# के अडिBमिनयम को तब से मंजूरी
मिम# गई  ह।ै  इस प्रकार,  जहां  राज्यपा# की  सिसफारिरश  की आवश्यकता  होती  है,  वहां  राष्ट्रपडित  या
राज्यपा# की सहमडित और जहां सिसफारिरश या रोजर मैथ्यू v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 कृष्ण सिसन्हा 3 5, सिजसे मोहम्मद सैयद सिसद्दीकी में जोड़ा गया था, पर मिवशेर्ष संदभI  में चचाI की गई थी
तामिक यह माना जा सके मिक एक मिवBायी कक्ष में कायIवाही की वैBता पर अवैBता के आBार पर सवा#
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उgाया जा सकता ह।ै मिवशेर्ष संदभI , रामदास में मिनणIय अgाव#े और राजा राम पा# स्पष्ट रूप से मानते
हैं मिक

 संसद या राज्य मिवBानमं# के समक्ष कायIवाही अवैBता  (प्रमिYया की अमिनयमिमतता से अ#ग)  या
संवैBामिनक उल्लघंन के आBार पर न्याडियक समीक्षा के अBीन हो सकती ह।ै इसलि#ए,

 उपरोक्त पह#ू पर मोहम्मद सैयद सिसद्दीकी और योगेंद्र कुमार में मिनणIय काननू में सही न्विस्थडित मिनBाIरिरत
नहीं करते हैं और खारिरज कर मिदए जाते हैं।

 ी पुट्टास्वामीः प्रमाण पत्र की न्याडियक समीक्षा

 स्पीकर  47.  आBार  (मिवत्तीय और अन्य सन्विब्सी,  #ाभ और सेवाओं का #डिक्षत मिवतरण)  मिवBेयक
2016 को #ोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 110 के तहत Bन मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत मिकया गया
था। राज्य सभा को मिवBायी प्रमिYया से बाहर करने के परिरणामस्वरूप

 अनुच्छेद 110 (3) के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण संमिवBान पीg (के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत
संघ) के समक्ष संबोडिBत मिवभिशष्ट चुनौडितयों में से एक था। 3 6 न्यायमूर्तित ए. के. सीकरी ने संमिवBान पीg
के पाचँ में से तीन न्यायाBीशों की ओर से बो#ते हुए आBार अडिBमिनयम  2016  के प्रावBानों का दो
मौलि#क उपदेशों के आBार पर मिवश्लेर्षण मिकयाः सबसे पह#े, मिद्वसदनीय मिवBानमं# में राज्यसभा का
महत्व "संडिक्षप्त रूप से"

 कु#बिंदप नायर बनाम भारत स घ  3-8 ("कु#मिदप नायर") में मिनणIय द्वारा  "3-7" का उदाहरण मिदया
गया और दसूरा, राज्यसभा को "संवैBामिनक सघंवाद को दशाIने वा#ी एक महत्वपूणI  संस्था" के रूप में।

 35  ए.  आई.  आर. 1960  एस.  सी. 1186 36 (2019) 1  एस.  सी.  सी. 1 ("पुट्टास्वामी") 37
पुटास्वामी पैरा 462 पर

 38 ( 2006 ) 7 एससीसी 1 39 अनुच्छेद 463 [2019] 16 एस. सी. आर. में पुट्टास्वामी।

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 48. इन सिसद्धांतों को स्पष्ट करने के बाद न्यायमूर्तित सीकरी ने संसद के दोनों सदनों द्वारा एक मिवBेयक
को पारिरत करने की आवश्यकता पर जोर मिदया मिवद्वान न्यायाBीश के अनुसार,  जो एक  "संवBैामिनक
जनादेश" 40 ह,ै एकमात्र अपवाद, बहुमत ने देखा, अनुच्छेद 110 में मिनमिहत ह।ै
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 नतीजतन, अनुच्छेद 110 को मिद्वसदनीयता की योजना के लि#ए एक अपवाद होने के कारण एक "सख्त
मिनमाIण" देना पड़ा। बहुमत इस प्रकार रहाः

 “ 463. इसलि#ए, राज्यसभा सवंैBामिनक संघवाद को दशाIने वा#ी एक महत्वपूणI  संस्था बन जाती ह।ै
यही कारण है मिक मिकसी भी कानून को #ागू करने के लि#ए, मिवBेयक को #ोकसभा और राज्यसभा दोनों
सदनों द्वारा पारिरत मिकया जाना चामिहए। यह संवैBामिनक जनादेश ह।ै एकमात्र अपवाद

 उपरोक्त  संसदीय  मानक  भारत  के  संमिवBान  का  अनुच्छेद  110  ह।ै  हमारे  संमिवBान  में  मिनमिहत
मिद्वसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 110 की सख्त व्याख्या की जानी
चामिहए। इन सिसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम

 दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तकn पर मिवचार मिकया ह।ै

 उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट रूप से इमंिगत करता ह ैमिक तकn पर इस आवश्यकता की कसौटी पर मिवचार मिकया
गया था मिक मिकसी मिवBेयक को Bन मिवBेयक बनाने के लि#ए अनुच्छेद 110 के प्रावBानों का सख्ती से
पा#न करना आवश्यक ह।ै

 49. न्यायसगंतता के मुद्दे पर 42 न्यायमूर्तित सीकरी ने मिवशेर्ष रूप से खारिरज कर मिदया

 भारत सघं की ओर से प्रस्तुडितयों में आग्रह मिकया गया मिक अध्यक्ष का प्रमाणन न्याडियक समीक्षा के
अBीन नहीं ह।ै बहुमत ने मानाः

 “ 464. हम इस स्तर पर यह भी देखना चाहेंगे मिक उत्तरदाताओ ंकी न्याय्यता के बारे में प्रस्तुत करने
के लि#ए

 #ोकसभा अध्यक्ष के मिनणIय का संबBं है, हम इस तरह के मिववाद को स्वीकार करने में असमथI  हैं। इस
न्याया#य द्वारा मिवभिभन्न मिनणIयों में मिनBाIरिरत काननू को ध्यान में रखते हुए कुछ परिरन्विस्थडितयों में न्याडियक
समीक्षा स्वीकायI होगी, सिजसका उल्लेख याडिचकाकताIओ  ंकी ओर से उपन्विस्थत मिवद्वान वरिरष्ठ वकी# श्री
पी. डिचदबंरम ने मिकया ह ैऔर पैराग्राफ 455 में ध्यान मिदया गया ह।ै

 उपरोक्त उद्धरण में मिनर्दिदष्ट पैरा 455 में सिजन मिनणIयों का उल्लेख मिकया गया था, वे हैंः 40 अनुच्छेद 463
में पुट्टास्वामी

 41 अनुच्छेद 463 में पुट्टास्वामी 42 अनुच्छेद 455 में पुट्टास्वामी रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 " 455.1. उप-न्याडियक जवाबदेही समिमडित v. सघं का
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 भारत (1991) 4 एससीसी 699]। 455.2. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत सघं, (1994) 3 एस.
सी. सी. 1]।

 455.3. राजा राम पा# बनाम। #ोकसभा (सुप्रा)

 455.5. मिकहोतो हो#ोहन बनाम। ज़डिचल्ल ू(सपु्रा) "। इसके बाद बहुमत ने मिवश्लेर्षण करना शुरू मिकया मिक
क्या प्रावBान

 आBार के तहत प्रमाणीकरण की प्रमिYया द्वारा स्थामिपत, अनुच्छेद 110 के लि#ए संदर्शिभत था क्योंमिक इन
मिवत्तीय #ाभों को "भारत की समेमिकत मिनडिB के समथIन से बढ़ाया गया था"। Bारा 23 (2) (एच) और
Bारा 54 के प्रावBानों को मुख्य प्रावBान के लि#ए आकन्विस्मक माना गया था और अनुच्छेद 110 (जी)
द्वारा कवर मिकया गया था। Bारा 57, जो मिनजी संस्थाओ ंद्वारा अन्य उद्देश्यों के लि#ए आBार के उपयोग
की अनुमडित देती ह,ै असंवैBामिनक माना जाता ह।ै इस प्रकार मिवBेयक के प्रावBानों का मिवश्लेर्षण करने के
बाद, बहुमत ने कहाः

 हमार ेलि#ए अन्य मिववादों से मिनपटने के लि#ए आवश्यक याडिचकाकताI, अथाIत्, क्या अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

 मिवBेयक के Bन मिवBेयक होने के बारे में न्याडियक मिवर्षय है समीक्षा करें या न करें, क्या कोई प्रावBान जो
इससे संबंडिBत नहीं है

 Bन मिब# अ#ग मिकया जा सकता ह ैया नहीं। हम दोहराते हैं मिक मखु्य प्रावBान

 इसलि#ए, अनुच्छेद 110 के खं (जी) द्वारा कवर मिकया गया ह ैसंमिवBान "।

 ( जोर मिदया गया)।

 50. श्री अरबिंवद दातार, मिवद्वान न्याय मिमत्र और मिवद्वान दोनों

 भारत के अटॉन— जनर# ने फैस#े के पैराग्राफ 463,464 और 472 में मिनमिहत मिटप्पभिणयों के बीच स्पष्ट
असंगडित पर प्रकाश ा#ा ह।ै क्योंमिक, अनुच्छेद 464 भारत सघं की इस द#ी# को खारिरज करता ह ैमिक
इसके बाद अध्यक्ष का मिनणIय न्यायोडिचत नहीं ह।ै  43 अनुच्छेद  466 [2019] 16 एस.  सी.  आर.  में
पुट्टास्वामी।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 पह#े की चचाI में मिक अनुच्छेद 110 को सख्त माना जाना चामिहए
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 जबमिक पैरा 472 में कहा गया ह ैमिक बहुमत के लि#ए यह देखना आवश्यक नहीं था मिक क्या Bन मिवBेयक
के रूप में मिकसी मिवBेयक का अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण न्याडियक समीक्षा के अBीन ह।ै हा#ाँमिक, पैराग्राफ
515 में मिनष्कर्षI  के दौरान, सिजस मुद्दे के उत्तर तयैार मिकए गए थे, वह थाः

 " 515. ( 6 ) . क्या आBार अडिBमिनयम को संमिवBान के अनुच्छेद 110 के अथI  में "Bन मिवBेयक" के
रूप में पारिरत मिकया जा सकता ह?ै पैराग्राफ 515.1 में उत्तर मिनम्नलि#लिखत शब्दों में हःै

 " 515.1 . हम संसद की मिद्वसदनीय प्रणा#ी में राज्यसभा (उच्च सदन) के महत्व को स्वीकार करते हैं।
उच्च सदन का महत्व और प्रासंमिगकता संके्षप में दी गई ह।ै

 इस अदा#त द्वारा उदाहरण के रूप में कु#मिदप नायर के माम#े में  [कु#मिदप नायर] वी.  भारत सघं,
(2006) 7 एस. सी. सी. 1]। इसलि#ए, राज्य सभा,

 संवैBामिनक सकेंत देने वा#ी एक महत्वपूणI  संस्था बन जाती है

 सघंवाद। यही कारण है मिक मिकसी भी काननू को #ागू करने के लि#ए,  मिवBेयक को #ोकसभा और
राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारिरत मिकया जाना चामिहए। यह संवैBामिनक जनादेश ह।ै उपरोक्त संसदीय
मानद का  एकमात्र  अपवाद  भारत  के  संमिवBान  का  अनुच्छेद  110  ह।ै  हमारे  संमिवBान  में  मिनमिहत
मिद्वसदनीयता की इस समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, सख्त व्याख्या

 अनुच्छेद 110 को #ागू मिकया जाना चामिहए। इन्हें ध्यान में रखते हुए

 सिसद्धांतों के अनुसार, हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तकn पर मिवचार मिकया ह।ै

 51. गुण-दोर्ष के आBार पर, Bारा 7 को एक मुख्य प्रावBान माना गया, जो संतोर्षजनक था।

 अनुच्छेद 110 की शतx जबमिक अन्य को प्रकृडित में आनुर्षंमिगक माना गया था। Bारा 57 को असवंैBामिनक
gहराया गया था। अतः मिनष्कर्षI  मिनम्नलि#लिखत शब्दों में थाः

 " 467 ...... Bारा 7 आBार अडिBमिनयम का मुख्य प्रावBान है और यह प्रावBान आBार अडिBमिनयम के
अनुच्छेद 110 की शतn को पूरा करता ह।ै

 संमिवBान। इस चरण तक, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता ह।ै

 पार्दिटयाँ।  515.5 .  याडिचकाकताIओं द्वारा इसे Bन मिवBेयक के दायरे से बाहर मिनका#ने के प्रयास में
बताए गए अन्य प्रावBानों की जांच करने पर, हमारा मिवचार ह ैमिक वे प्रावBान आकन्विस्मक प्रकृडित के हैं जो
अडिBमिनयम के उडिचत सचंा#न में बनाए गए हैं।
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 मिकसी भी माम#े में, Bारा 57 का एक मिहस्सा पह#े ही घोमिर्षत मिकया जा चुका ह।ै

 असंवैBामिनक ह।ै इस प्रकार हम मानते हैं मिक आBार अडिBमिनयम वैB ह।ै

 'Bन मिवBेयक' के रूप में पारिरत मिकया गया।

 52.  बहुमत के मिनणIय को समग्र रूप से पढ़ने से संकेत मिम#ता है मिकः  ( i) अनुच्छेद  110 को एक
अपवाद माना गया ह ै-

 मिद्वसदनीयता के सिसद्धांत और इसलि#ए,  प्रावBान की सख्त व्याख्या होनी चामिहए  (यह अभिभमिनBाIरिरत
मिकया गया है); (ii) Bारा 7 ने आBार मिवBेयक के मू# प्रावBान का गgन मिकया जो अनुच्छेद 110 के
लि#ए संदर्शिभत था जबमिक अन्य प्रावBान आकन्विस्मक थे; और (iii) Bारा 57 को असवंैBामिनक माना गया
था जहाँ तक मिक इसने कॉपqरटे मिनकायों समिहत मिनजी संस्थाओ ंद्वारा आBार मचं के उपयोग की अनुमडित
दी थी। मिटप्पभिणयाँ। इसलि#ए, पैरा 472 का यह अथI  नहीं #गाया जा सकता है मिक बहुमत न्याय्यता पर
अंडितम मिवचार व्यक्त करने से बचता ह।ै

 53. न्यायमूर्तित ी. वाई. चंद्रचूड़ के फैस#े में मिवशेर्ष रूप से कहा गया है मिक मिकसी मिवBेयक को Bन
मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत करने का अध्यक्ष का मिनणIय न्याडियक समीक्षा से मुक्त नहीं ह।ै मिब्रटेन में संसद
अडिBमिनयम  1911  और भारत सरकार अडिBमिनयम  1935  की Bारा  37  के प्रावBानों समिहत अनुच्छेद
110 के सवंैBामिनक इडितहास का पता #गाने के बाद, मिनणIय अनुच्छेद 122 के प्रावBानों और अनुच्छेद
212 में संबंडिBत प्रावBान (i) मिवशेर्ष संदभI ; (ii) रामदास अgाव#े; और (iii) राजा राम पा# के मिनमाIण
पर मिनभIर करता ह।ै इस मिनष्कर्षI  पर पहुचंने में मिक अध्यक्ष का मिनणIय न्याडियक समीक्षा के लि#ए उत्तरदायी
ह ैयमिद यह अवैBता या उल्लंघन से ग्रस्त है

 संवैBामिनक प्रावBानों, मोहम्मद सईद सिसद्दीकी और योगेंद्र कुमार जयसवा# के फैस#ों को अस्वीकार
कर मिदया गया था। मिब्रटेन में संसदीय सपं्रभुता के सिसद्धांत को भारत में संवैBामिनक सवqच्चता की न्विस्थडित
से अ#ग करते हुए, मिनणIय में कहा गया हःै

 " 1067. न्याडियक समीक्षा का उदे्दश्य यह सुमिनडि•त करना ह ैमिक

 मिवशेर्ष  रूप  से  न्याडियक  समीक्षा  की  शमिक्त  के  संबंB में,  थे  जैसा  मिक ग्रैनमिव# ऑन्विस्टन  ने  देखा,
"आदशIवाद" के साथ तयैार मिकया गया [ग्रनैमिव# ऑन्विस्टन, भारतीय संमिवBानः एक राष्ट्र की आBारभिश#ा,
ऑक्सफोI  [2019] 16 एस. सी. आर.
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 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 यूमिनवर्जिसटी प्रेस (1966), पी। 205. ] देश के न्याया#य हैं

 संमिवBान के संरक्षक के रूप में कायI  करने की उम्मीद ह ैऔर इसके

 मू€यों। संवैBामिनक न्याया#यों को सावIजमिनक अडिBकारिरयों द्वारा शमिक्त के प्रयोग की जांच करने का
कतIव्य सौंपा गया ह।ै

 संमिवBान। संस्थागत पद Bारण करने वा#ा कोई व्यमिक्त नहीं

 संमिवBान द्वारा बनाया गया संमिवBान के मिवपरीत कायI  कर सकता है

 मापद। न्याडियक समीक्षा सिसद्धांतों और भावना की रक्षा करती ह।ै

 संमिवBान से। न्याडियक समीक्षा का उद्देश्य संवैBामिनक पदों पर आसीन व्यमिक्तयों के मनमाने आचरण पर
रोक #गाना ह।ै यह. सावIजमिनक अडिBकारिरयों को संवैBामिनक कतIव्यों के प्रडित जवाबदेह बनाता ह।ै अगर

 हमार ेसंमिवBान को राजनीडितक उतार-चढ़ाव से बचना होगा

 कतIव्यों और काननू के शासन के अनुपा#न के लि#ए रास्ता दें। संवैBामिनक संस्थानों को शमिक्त और
मिवशेर्षाडिBकार के संचय के कें द्र बिंबद ुके रूप में नहीं देखा जा सकता ह।ै वे उन सभी #ोगों द्वारा मिव‹ास में
रखे जाते हैं जो इस समय उन पर कब्जा कर रहे हैं। अमिनत्यता

 सत्ता उन #ोगों के लि#ए एक उदास प्रडितबिंबब है जो कब्जा कर #ेते हैं संवैBामिनक कायाI#य। संमिवBान में
ए पर मिवचार नहीं मिकया गया है

 यह सिजन संस्थानों का मिनमाIण करता है,  उनका अवमू€यन। #ोकसभाक अध्यक्षक कायाI#य कोनो
अपवाद नमिह भऽ सकैत अभिछ। मिकसी मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत करने में #ोकसभा
अध्यक्ष का मिनणIय संवैBामिनक सिसद्धांतों के साथ इसके अनुपा#न की कसौटी पर परखा जा सकता ह।ै न
ही अध्यक्ष का ऐसा मिनणIय संवैBामिनक नडैितकता को छोड़ सकता ह।ै

54. न्यायमूर्तित अशोक भूर्षण ने अपनी अ#ग राय में मिवशेर्ष रूप से कहा मिक मिकसी मिवBेयक को Bन के
रूप में प्रमाभिणत करने में अध्यक्ष का मिनणIय न्याडियक समीक्षा में सक्षम ह।ै मिवद्वान न्यायाBीश ने इस प्रकार
मिनणIय मिदयाः

 " 901. हमने संमिवBान पीg के फैस#ों पर ध्यान मिदया है मिकहोतो होल्लोहन [मिकहोतो होल्लोहन बनाम।
ज़डिचल्ल,ू  1992  सप्#ीमेंट  (2)  एस.  सी.  सी.  651]  और  राजा  राम  पा#  [राजा  राम पा# बनाम।
#ोकसभा, (2007) 3 एस. सी. सी. 184] मिक अध्यक्ष के मिनणIय की अंडितमता नहीं है

 न्याडियक समीक्षा से प्रडितरडिक्षत। सभी मिवBेयकों को पारिरत मिकया जाना आवश्यक ह।ै
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 संसद के दोनों सदनों द्वारा। अपवाद इस माम#े में मिदया गया ह ैमिक

 Bन मिवBेयक और दोनों सदनों की संयकु्त बgैक के माम#े में। घटना में, हम मिवद्वान महान्यायवादी के
मिनवेदन को स्वीकार करते हैं मिक

 अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकरण केव# प्रमिYया का मिवर्षय है और अनुच्छेद 122 (1), मिकसी भी मिवBेयक के
आBार पर सवा# नहीं उgाया जा सकता है, जो मिक रोजर मैथ्यू v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 अनुच्छेद 110 के तहत आवश्यक संवैBामिनक शतn को पूरा नहीं करना उच्च सदन से पारिरत करके Bन
मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत मिकया जा सकता ह।ै

 मिवर्षय में स्पष्ट अंतर ह।ै

 " प्रमिYया की अमिनयमिमतता "और" मू# अवैBता "।

 जब कोई मिवBेयक आवश्यक संवैBामिनक शतn को पूरा नहीं करता है

 अनुच्छेद 110 (1) के तहत शतI , उक्त आवश्यकता नहीं हो सकती है

 केव# अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन पर वान्विष्पत कहा जाए।

 इस प्रस्तुडित को स्वीकार करना मिक प्रमाणन प्रडितरडिक्षत करता है

 संवैBामिनक व्यवस्था को पूरा न करने के आBार पर चुनौती शतI , अदा#त संवBैामिनक अनुमडित देगी

 प्रावBानों को नजरअंदाज मिकया जाए और पारिरत मिकया जाए। इस प्रकार हम मिवचार है मिक मिवBेयक को
प्रमाभिणत करने वा#े अध्यक्ष का मिनणIय

 क्योंमिक Bन मिवBेयक केव# प्रमिYया का मिवर्षय नहीं ह ैऔर

 घटना, मिनणIय में कोई अवैBता हुई ह ैऔर

 मिनणIय स्पष्ट रूप से संमिवBान का उल्लंघन ह ैप्रावBानों के अनुसार, मिनणIय न्याडियक समीक्षा के अBीन ह।ै
हम.

 इसलि#ए, उनका मिवचार ह ैमिक तीन न्यायाBीशों की पीg का मिनणIय

 मोहम्मद में इस न्याया#य का। सईद सिसद्दीकी [मो. सईद सिसद्दीकी बनाम।
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 उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 11 एस. सी. सी. 415] और दो न्यायाBीशों की पीg

 योगेंद्र कुमार जयस्वा# [योगेंद्र] माम#े में इस अदा#त का फैस#ा

 कुमार जायसवा# बनाम। मिबहार राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 183: ( 2016 ) 2 एस. सी. सी.
(सी. आर. आई.) 1] सही काननू मिनBाIरिरत नहीं करता ह।ै इस प्रकार हम मिनष्कर्षI  मिनका#ते हैं मिक

 मिक आBार मिवBेयक को प्रमाभिणत करने वा#ा अध्यक्ष का मिनणIय

 Bन मिवBेयक न्याडियक समीक्षा से मुक्त नहीं ह।ै

 ( जोर मिदया गया)

 न्यायमूर्तित अशोक भूर्षण ने तब गुण-दोर्ष के आBार पर कहा मिक मिवBेयक

 Bन मिवBेयक के रूप में सही ढंग से पारिरत मिकया गया।

 55. उपरोक्त मिवश्लरे्षण से यह स्पष्ट ह ैमिक

 न्यायमूर्तित ी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्तित अशोक भूर्षण दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा मिक एक मिवBेयक को
Bन मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत करने का अध्यक्ष का मिनणIय

 न्याडियक समीक्षा से मुक्त नहीं ह।ै अनुच्छेद  122 (1)  के तहत प्रमिYया की अमिनयमिमतता और मू#
अवैBता के बीच स्पष्ट अंतर ह।ै जहाँ तक न्याडियक समीक्षा का संबंB है, अनुच्छेद 110 (3) के तहत
अध्यक्ष का प्रमाण पत्र मिनणाIयक नहीं ह।ै न्याडियक समीक्षा यह मिनBाIरिरत कर सकती ह ैमिक Bन मिवBेयक के
रूप में मिकसी मिवBेयक को वैB रूप से पारिरत करने के लि#ए आवश्यक शतn को पूरा मिकया गया था या
नहीं। बहुमत के बीच अंतर का बिंबदु (न्यायमूर्तित सीकरी और न्यायमूर्तित अशोक [2019] 16 एस. सी.
आर. के मिनणIयों द्वारा प्रडितमिनडिBत्व मिकया गया।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 भूर्षण) और न्यायमूर्तित चंद्रचूड़ ने कहा मिक गुण-दोर्ष के आBार पर, बहुमत इस मिनष्कर्षI  पर पहुचंा मिक
आBार मिवBेयक अनुच्छेद 110 (1) के अथI के भीतर एक Bन मिवBेयक है, जबमिक असहमडित अन्यथा
थी।

 56. न्यायमूर्तित सीकरी के फैस#े को समग्र रूप से पढ़ने पर, मिवद्वान महान्यायवादी की इस द#ी# को
स्वीकार करना संभव नहीं ह ैमिक अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की समीक्षा का मुद्दा है
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 बहुमत के मिनणIय से बडे़ पैमाने पर छोड़ मिदया गया। मिकसी भी न्विस्थडित में, वतIमान माम#े में उत्पन्न होने
वा#े मुद्दे को देखते हुए, हमने पुट्टास्वामी में मिनणIय से स्वतंत्र रूप से न्याडियक समीक्षा के पह#ू पर मिवचार
मिकया ह।ै

 ई. राज्य सभा की भूमिमका

 57. राज्यसभा में दो सौ पचास से अडिBक सदस्य नहीं होते हैं, सिजनमे से बारह को राष्ट्रपडित द्वारा नामिमत
मिकया जाता ह।ै

 सामिहत्य, मिवज्ञान, क#ा में मिवशेर्ष ज्ञान या व्यावहारिरक अनुभव और समाज सेवा) और राज्यों और कें द्र
शासिसत प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अडिBक प्रडितमिनडिB 44। चौथा

 एक# हस्तांतरणीय वोट "। कें द्र शासिसत प्रदेशों का प्रडितमिनडिBत्व संसद द्वारा अडिBमिनयमिमत कानून द्वारा
प्रदान मिकया जाता ह।ै 44 80 ( 1 ) राज्यों की परिरर्षद] में (क) राष्ट्रपडित द्वारा नामिमत मिकए जाने वा#े
बारह सदस्य होंगे -

 खं (3) के प्रावBान; और

 ( ख) राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अडिBक प्रडितमिनडिB नहीं।

 ( 2 ) राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों के प्रडितमिनडिBयों द्वारा भरी जाने वा#ी राज्य परिरर्षद में सीटों का
आवंटन इन प्रावBानों के अनुसार होगा।

 चौथी अनुसूची में अंतर्दिवष्ट इस संबंB में।

 ( 3 ) खं (1) के उपखं (क) के तहत राष्ट्रपडित द्वारा नामिमत मिकए जाने वा#े सदस्यों में मिवशेर्ष ज्ञान
या व्यावहारिरक अनुभव रखने वा#े व्यमिक्त शामिम# होंगे।

 मिनम्नलि#लिखत मिवर्षयों के संबंB में, अथाIत्ः

 सामिहत्य, मिवज्ञान, क#ा और समाज सेवा।

 ( 4 ) राज्य परिरर्षद में प्रत्येक राज्य के प्रडितमिनडिBयों का चुनाव आनपुाडितक प्रडितमिनडिBत्व की प्रणा#ी के
अनुसार एक# हस्तांतरणीय के माध्यम से राज्य की मिवBान सभा के मिनवाIडिचत सदस्यों द्वारा मिकया
जाएगा।

 वोट करें।

 ( 5 ) राज्य परिरर्षद में [कें द्र शासिसत प्रदेशों] के प्रडितमिनडिB होंगे -

 संसद मिवडिB द्वारा मिवमिहत रीडित से चुना जाए।
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 58. राज्यसभा, #ोकसभा के मिवपरीत, के अBीन नहीं है

 मिवघटन #ेमिकन इसके एक डितहाई सदस्य बारी-बारी से सेवामिनवृत्त होते हैं। द #ोक

 इसके एक डितहाई सदस्य मिनBाIरिरत अंतरा# पर बारी-बारी से सेवामिनवृत्त होने के साथ संवैBामिनक
मिनरतंरता रखते हैं। के सिसद्धांत के अनुसार संवैBामिनक मिनरतंरता, अनुच्छेद 107 (4) में कहा गया है मिक
एक मिवBेयक जो राज्यसभा में #ंमिबत है, सिजसे #ोकसभा द्वारा पारिरत नहीं मिकया गया है, वह #ोकसभा
के भगं होने पर समाप्त नहीं होगा। दसूरी ओर, खं (5) के तहत, एक मिवBेयक जो #ोकसभा में #ंमिबत
है या #ोकसभा द्वारा पारिरत होने पर राज्यसभा में #ंमिबत है, अनुच्छेद 10846 के अBीन #ोकसभा के
मिवघटन पर समाप्त हो जाएगा। हा#ांमिक,  Bन मिवBेयकों के संबंB में राज्यसभा की भूमिमका में काफी
कटौती की गई ह।ै Bन मिवBेयक केव# #ोकसभा में ही उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अ#ावा, राज्य सभा
के पास Bन मिवBेयकों के संबंB में केव# एक सिसफारिरश करने की शमिक्त ह,ै जैसा मिक पह#े देखा गया ह।ै

 मिद्वसदनीयता

 59. 14 वीं शताब्दी के मिब्रटेन में मिद्वसदनीयता का उदय हुआ। द हाउस

 #ॉर्ड्ससI  ने एक कक्ष का प्रडितमिनडिBत्व मिकया जहां सामंती प्रभुओ ंके साथ बहस हुई, जबमिक हाउस ऑफ
कॉमन्स में नागरिरक थे। प्रडितमिनडिBत्व मिकया। हाउस ऑफ #ॉर्ड्ससI में वंशानुगत साथी शामिम# थे जबमिक
हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके ऐडितहासिसक मू# में आवश्यकता के अनुसार संपलित्त रखने वा#े व्यमिक्त
शामिम# थे।  अट#ांमिटक  के  पार,  संयकु्त  राज्य  अमेरिरका  के  संमिवBान  ने  मिद्वसदनीयता  को  अपनाया।
संवैBामिनक

 1787 के सम्मे#न ने एक सवंैBामिनक समझौते का प्रडितमिनडिBत्व मिकया सिजसमें प्रडितमिनडिB सभा में सीBे
मिनवाIडिचत मिवBानसभाएं शामिम# थीं, प्रत्येक मतदाता के पास चनुावों में समान वोट था और सीनेट, जहां
प्रत्येक राज्य अप्रत्यक्ष रूप से मिनवाIडिचत दो सदस्यों को भेज सकता था। में 45 83. ( 1 ) राज्य परिरर्षद
मिवघटन के अBीन नहीं होगी, #ेमिकन संसद द्वारा कानून द्वारा उस ओर मिकए गए प्रावBानों के अनुसार,
उसके सदस्यों में से #गभग एक डितहाई सदस्य हर दसूरे वर्षI  की समामिप्त पर सिजतनी ज€दी हो सके
सेवामिनवृत्त हो जाएंगे।

 ( 2 ) #ोक सभा, जब तक मिक शीघ्र भंग न हो जाए, अपनी पह#ी बgैक के लि#ए मिनBाIरिरत डितभिथ से 1
[पाँच वर्षI ] के लि#ए जारी रहगेी और अब और नहीं और 1 [पाँच वर्षI ] की उक्त अवडिB की समामिप्त सदन
के मिवघटन के रूप में कायI  करगेीः बशतk मिक उक्त अवडिB, जबमिक आपातका# की घोर्षणा #ागू है, संसद
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द्वारा काननू द्वारा एक बार में एक वर्षI  से अडिBक की अवडिB के लि#ए और मिकसी भी माम#े में आपातका#
#ागू होने के बाद छह महीने की अवडिB से अडिBक की अवडिB के लि#ए नहीं बढ़ाई जा सकती ह।ै

 घोर्षणा का संचा#न बंद हो गया ह।ै

 46 अनुच्छेद 108 में संसद के दो सदनों की संयकु्त बgैक का प्रावBान ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 फेरलि#स्ट पेपसI , जेम्स मैडिसन ने एक मिद्वसदनीय मिवBाडियका के अप्रत्यक्ष रूप से मिनवाIडिचत उच्च सदन
के रूप में सीनेट के महत्व को रखेांमिकत मिकयाः

 " पह#ा. मिवBान सभा की दसूरी शाखा के रूप में एक सीनेट, जो पह#े से अ#ग है और उसके साथ
शमिक्त को मिवभासिजत करता है, सभी माम#ों में सरकार पर एक मिहतकारी रोक होनी चामिहए। यह हड़पने
या BोखाBड़ी की योजनाओ ंमें दो अ#ग-अ#ग मिनकायों की सहमडित की आवश्यकता के द्वारा #ोगों की
सुरक्षा को दोगनुा कर देता है, जहां एक की महत्वाकांक्षा या भ्रष्टाचार अन्यथा पयाIप्त होगा। ...... दसूराः
एक सीनेट की आवश्यकता सभी एक# और कई मिवBानसभाओं की अचानक और बिंहसक भावनाओ ंके
आवेग के आगे झकुने और तथ्यात्मक नेताओ  ंद्वारा असयंमिमत और हामिनकारक प्रस्तावों में बहकाने की
प्रवृलित्त से कम इमंिगत नहीं होती ह।ै

 तीसराः सीनेट द्वारा प्रदान मिकया जाने वा#ा एक अन्य दोर्ष कानून के उद्देश्यों और सिसद्धांतों के साथ
उडिचत परिरडिचत होने की कमी में मिनमिहत ह।ै यह संभव नहीं है मिक पुरुर्षों की एक सभा जो मिनजी प्रकृडित के
कायn से अडिBकांश भाग के लि#ए बु#ाई गई थी, थोडे़ समय के लि#ए मिनयमुिक्त में बनी रही, और सावIजमिनक
व्यवसाय के अंतरा# को कानूनों, माम#ों और अपने देश के व्यापक मिहतों के अध्ययन के लि#ए समर्दिपत
करने का कोई स्थायी उद्देश्य नहीं था,  अगर पूरी तरह से खदु पर छोड़ मिदया जाए,  तो देश में कई
महत्वपूणI  ग#डितयों से बचना चामिहए।

 उनके मिवBायी मिव‹ास का प्रयोग। ...... एक अच्छी सरकार दो बातों को दशाIती हःै पह#ा, सरकार के
उद्देश्य के प्रडित मिनष्ठा, जो #ोगों की खशुी है; दसूरा, उन साBनों का ज्ञान सिजनके द्वारा उस उद्देश्य को
सवqत्तम रूप से प्राप्त मिकया जा सकता ह।ै ......

 चौथाः सावIजमिनक परिरर्षदों में परिरवतIनशी#ता नए सदस्यों के तेजी से उत्तराडिBकार से उत्पन्न होती है,
चाहे वे मिकतने भी योग्य हों,  सबसे मजबूत तरीके से,  कुछ न्विस्थर सदस्यों की आवश्यकता को इंमिगत
करता ह।ै
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 सरकार में संस्था। 60. मैडिसन ने सीनेट की क€पना एक मिनकाय के रूप में की जो #ागू करता है

 सरकार पर एक स्वागत योग्य जाँच। मैडिसन के लि#ए, दो मिवBायी मिनकायों की सहमडित की आवश्यकता
ने हड़पने के लिख#ाफ सुमिनडि•त मिकया सावIजमिनक शमिक्त। सीनेट की क€पना एक ऐसे मिनकाय के रूप में
की गई थी जो शांत मिवचार-मिवमशI  करने में सक्षम था, जो उस समय के शासक भावनाओ ंसे अ#ग था।
एक गंभीर आवाज के रूप में,  सीनेट,  सिजसकी क€पना की गई थी,  काननू बनाने में मिवशेर्षज्ञता को
प्रडितबिंबमिबत करगेी। यह एक ऐसी संस्था थी जो संवैBामिनक शासन में न्विस्थरता का प्रतीक थी।

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 एच. एम. सीरवई ने अपने शास्त्रीय पाg, भारत का सवंैBामिनक काननू 47 में

एक महत्वपूणI  घटक के रूप में राज्यसभा की न्विस्थडित का उल्लेख करता है

एर# संरचनाः

 " सबसे पह#े और सबसे महत्वपूणI ,  संसद (कें द्रीय मिवBानमं#) है राज्यों पर मिनभIर, क्योंमिक इसके
एक सदन, परिरर्षद

 राज्य परिरर्षद के पास मागI में एक बहुत ही महत्वपूणI आवाज हो सकती है मिवत्तीय मिवBेयकों के अ#ावा
अन्य मिवBान। दसूरा, संशोBन के लि#ए एक मिवBेयक

 संमिवBान को प्रत्येक सदन द्वारा पारिरत मिकए जाने की आवश्यकता है

 उस सदन में पूणI  बहुमत से अ#ग से संसद और

 उपन्विस्थत और मतदान करने वा#ों में से कम से कम दो-डितहाई। तब से

 राज्य परिरर्षद अप्रत्यक्ष रूप से राज्य मिवBानमं#ों द्वारा चुनी जाती है, संशोBन में राज्य मिवBानमं#ों
की महत्वपूणI  भूमिमका ह।ै

 संमिवBान की आवश्यकता के कारण मिवशेर्ष

 प्रत्येक  सदन  में  बहुमत।  तीसरा,  बहुत  महत्वपूणI  माम#े अनुच्छेद  368  के  प्रावBान  में  उसिल्ललिखत
(संमिवBान का संशोBन)

 संसद द्वारा कम से कम आBे संख्या द्वारा अनमुोमिदत मिकया जाता है राज्यों के मिवBानमं#। चौथा,
अनुच्छेद का संशोBन।
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 352 44 वें संशोBन द्वारा राज्यों की परिरर्षद को सबसे अडिBक अडिBकार मिदया गया ह।ै

 आपातका# की घोर्षणा में महत्वपूणI  आवाज, क्योंमिक

 आपातका# की घोर्षणा को प्रत्येक सदन द्वारा अनुमोमिदत मिकया जाना चामिहए

 के संशोBन के लि#ए आवश्यक बहुमत द्वारा अ#ग से संमिवBान। पाँचवाँ, सघं की कायIकारी शमिक्त मिनमिहत
ह।ै

 भारत के राष्ट्रपडित जो सीBे #ोगों द्वारा नहीं चनेु जाते हैं

 #ेमिकन एक मिनवाIचक मं# द्वारा चुना जाता है सिजसमें (ए) मिनवाIडिचत होते हैं राज्यों की मिवBानसभाओं
के सदस्य, और (बी)

 संसद के दोनों सदनों के मिनवाIडिचत सदस्य। सीBे तौर पर राज्य मिवBानमं#ों के पास चुनाव में पयाIप्त
मतदान की शमिक्त ह।ै

 राष्ट्रपडित; उस शमिक्त को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया जाता है

 राज्य परिरर्षद, जो मिवBान सभाओ ंद्वारा चुनी जाती है

 राज्यों का "।

 61. राज्यसभा सडिचवा#य ने अपने प्रकाशन में शीर्षIक मिदया है

भारतीय संसद में पह#ा सदनः राज्य की भूमिमका और अध्ययनएम.  सीरवई,  भारत का संवैBामिनक
काननू, यूमिनवसI# #ॉ कंपनी प्राइवेट लि#मिमटे, खं I, (1991),

पीपी।

 299-300 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

एक संस्थान के रूप में राज्यसभा की न्विस्थडित पर जोर मिदया

o  राज्यों की आकांक्षाएं,  राष्ट्र  के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लि#ए उस क्षमता में योगदान देना।
प्रकाशनराज्य सभा के पास कुछ मिवशेर्ष शमिक्तयाँ हैंः
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 " ( i)  संमिवBान के अनुच्छेद  249  में प्रावBान है मिक राज्यसभा कम से कम दो के बहुमत से एक
प्रस्ताव पारिरत कर सकती ह।ै

 एक डितहाई सदस्य  इस आशय से उपन्विस्थत  होते  हैं और  मतदान  करते हैं मिक यह राष्ट्र ीय मिहत  में
आवश्यक या समीचीन ह ैमिक संसद मिकसी भी माम#े के संबंB में काननू बनाए।

 राज्य सूची में सूचीबद्ध मिवर्षय। मिफर, संसद को पूर ेभारत के के्षत्र या मिकसी भी मिहस्से के लि#ए प्रस्ताव में
मिनर्दिदष्ट मिवर्षय पर कानून बनाने का अडिBकार ह।ै ऐसा सकं€प एक के लि#ए #ागू रहता है

 एक वर्षI  की अडिBकतम अवडिB #ेमिकन इस अवडिB को एक बार में एक वर्षI  के लि#ए बढ़ाया जा सकता ह।ै

 समाBान;

 ( (ii)  संमिवBान के अनुच्छेद  312  के  तहत,  यमिद राज्य सभा उपन्विस्थत और मतदान  करने  वा#े
सदस्यों के कम से कम दो डितहाई के बहुमत से एक प्रस्ताव पारिरत करती है जो यह घोर्षणा करती है मिक
यह राष्ट्र ीय मिहत में आवश्यक या समीचीन ह ै-

 सघं और राज्यों के लि#ए एक या अडिBक अलिख# भारतीय सेवाओ  ंका सृजन,  संसद को काननू द्वारा
ऐसी सेवाओ ंका सृजन करने की शमिक्त ह;ै और

 ( iii) संमिवBान के तहत, राष्ट्रपडित को राष्ट्र ीय आपातका# (अनुच्छेद 352) की न्विस्थडित में, मिकसी राज्य
में सवंैBामिनक तंत्र की मिवफ#ता की न्विस्थडित में  (अनुच्छेद  356),  या मिवत्तीय आपातका# (अनुच्छेद
360) की न्विस्थडित में घोर्षणाएं जारी करने का अडिBकार ह।ै आम तौर पर ऐसी प्रत्येक घोर्षणा को दोनों
सदनों द्वारा अनुमोमिदत मिकया जाना होता ह।ै

 एक मिनBाIरिरत अवडिB के भीतर संसद। हा#ाँमिक,  कुछ परिरन्विस्थडितयों में,  राज्यसभा को इस संबंB में
मिवशेर्ष शमिक्तयाँ प्राप्त हैं। यमिद कोई उद्घोर्षणा जारी की जाती है

 जब #ोकसभा का मिवघटन उसके अनुमोदन के लि#ए अनुमत अवडिB के भीतर होता है, तो घोर्षणा प्रभावी
रह सकती ह ैयमिद कोई संक€प हो।

 इसे मंजूरी देते हुए, राज्यसभा द्वारा पारिरत मिकया जाता ह।ै

कु#मिदप नायर की ओर से मुख्य न्यायाBीश वाई. के. सभरवा# बो# रहे हैं।

संमिवBान पीg ने राज्य सभा की भूमिमका पर जोर मिदया

मिटप्पभिणयाँः
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 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 " 47. राज्यसभा एक ऐसा मंच है जहाँ अनुभवी सावIजमिनक हन्विस्तयों को आम चुनाव के हगंामे से गुजरे
मिबना प्रवेश मिम#ता है जो #ोकसभा के माम#े में अपरिरहायI  ह।ै यह #ोकसभा पर एक पुनरीक्षण कक्ष के
रूप में कायI  करता ह।ै दो वाद-मिववाद कक्षों के अन्विस्तत्व का अथI  ह ैमिक सभी प्रस्ताव और

 सरकार की योजनाओ ंपर दो बार चचाI की गई ह।ै ए के रूप में

 सदन को संशोडिBत करते हुए, राज्यसभा पारिरत मिवBेयकों में सुBार करने में मदद करती है

 #ोकसभा द्वारा "।

 राज्यसभा की भूमिमका का महत्व भी था

पुट्टास्वामी में न्यायमूर्तित ए. के. सीकरी (अपनी और दो अन्य न्यायाBीशों की ओर से लि#खना) द्वारा जोर
मिदया गया। उन मिटप्पभिणयों को पूरा करते हुए, न्यायमूर्तित ी.  वाई.  चंद्रचूड़ ने सघंवाद के संमिवBान की
बुमिनयादी मिवशेर्षताओ ंका मिहस्सा होने के संदभI  में राज्य सभा की न्विस्थडित को रखा हःै

 " 1106.  राज्य सभा की संस्थागत संरचना को राष्ट्र  के बहु#वाद और भार्षा,  संस्कृडित,  Bारणा और
रुडिच की मिवमिवBता को प्रडितबिंबमिबत करने के लि#ए मिवकसिसत मिकया गया ह।ै मिवBायी प्रस्तावों की व्यापक
जांच सुमिनडि•त करने के लि#ए संमिवBान मिनमाIताओ ंद्वारा राज्यसभा की परिरक€पना की गई थी। संसद के
दसूरे सदन के रूप में, यह ज€दबाजी और ग#त क€पना वा#े कानून पर रोक #गाने के रूप में कायI
करता ह,ै  सिजससे मिवBायी कायI  की जांच का अवसर मिम#ता  ह।ै राज्य सभा की भूमिमका कायIकारी
जवाबदेही सुमिनडि•त करने और शमिक्त के संतु#न को बनाए रखने के लि#ए आंतरिरक ह।ै ऊपरी सदन
मिनच#े सदन के कामकाज को पूरा करता ह।ै

 कई मायनों में कक्ष। राज्यसभा #ोकसभा के संबंB में संतु#न की एक संस्था के रूप में कायI  करती है
और संघीय संरचना का प्रडितमिनडिBत्व करती है [एस. आर. बोम्मई बनाम. भारत संघ, (1994) 3 एस.
सी. सी. 1: भारत का ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1998]। राज्य सभा का अन्विस्तत्व और भूमिमका
दोनों ही समंिवBान की मू# संरचना का एक मिहस्सा हैं। हमारे संमिवBान की संरचना राज्य सभा को संघीय
मिद्वसदनीयता की संस्था के रूप में देखती है, न मिक केव# एक साBारण मिद्वसदनीय मिवBाडियका के मिहस्से
के रूप में। इसका

 "सीनेट" के बजाय "राज्यों की परिरर्षद" के रूप में नामकरण

 उडिचत रूप से इसके संघीय महत्व को उडिचत gहराता ह।ै

63.  मिद्वसदनीय मिवBानमं#ों की मिवशेर्ष रूप से सघंीय संरचनाओं के संदभI  में महत्वपूणI  सवंैBामिनक
भूमिमका ह।ै राज्य सभा, जैसा मिक आपका संमिवBान जोर देता है, राज्यों की आकांक्षाओ ंका प्रडितमिनडिBत्व
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करती है और इसलि#ए सघंीय  (2019) 16 एस.  सी.  आर.  के संवैBामिनक डिजाइन में एक महत्वपूणI
तत्व ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 64. Bन मिवBेयकों को परिरभामिर्षत करने वा#े अनुच्छेद 110 (1) के प्रावBानों और मिवत्तीय मिवBेयकों के
संबंB में मिवशेर्ष प्रावBानों को स्पष्ट करने वा#े अनुच्छेद 117 (1) के प्रावBानों के बीच महत्वपूणI  अंतर
ह।ै अनुच्छेद 117 (1) में प्रावBान है मिक अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी
भी माम#े के लि#ए प्रावBान करने वा#ा कोई मिवBेयक या संशोBन अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (ए)
से (एफ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (ए) से उपखं (ए) से
उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से
उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से उपखं  (ए)  से
उपखं (ए) से उपखं (ए) से उपखं (ए) से उपखं (ए) से उपखं (ए) से उपखं (ए) से
उपखं (ए) से उपखं (ए) तक भारत के राष्ट्रपडित और ऐसा प्रावBान करने वा#े मिवBेयक को राज्य
परिरर्षद में पेश नहीं मिकया जाएगा। 'केव#' शब्द जो Bन मिवBेयकों की परिरभार्षा में अनुच्छेद 110 (1) में
प्रयकु्त ह,ै अनुच्छेद 117 (1) में अनुपन्विस्थत ह।ै राज्य सभा 48 में मिवBायी प्रमिYया बताती है मिक मिवत्तीय
मिवBेयक Yमशः I और II शे्रभिणयों में शामिम# हैंः

 " बी। मिवत्तीय मिब#-शे्रणी-I

 संमिवBान के अनुच्छेद 117 के खं (1) के तहत आने वा#ा मिवBेयक

 इसे मिवत्तीय मिवBेयक कहा जाता ह।ै यह एक ऐसा मिवBेयक ह ैजो बनाने का प्रयास करता है

 अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ए) से (एफ) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए प्रावBान और
अन्य माम#े भी। कहने के लि#ए, यह एक ऐसा मिवBेयक ह ैसिजसमें Bन मिवBेयक की दोनों मिवशेर्षताएँ हैं।

पह#ा, इसे राज्यसभा में पेश नहीं मिकया जा सकता है, और दसूरा, इसे राष्ट्रपडित की सिसफारिरशों के
अ#ावा पेश नहीं मिकया जा सकता ह।ै इन दो अंतर बिंबदओुं को छोड़कर,  अन्य सभी माम#ों में एक
मिवत्तीय मिवBेयक मिकसी भी अन्य सामान्य मिवBेयक की तरह ही ह।ै

 ( सी)। मिवत्तीय मिब#-शे्रणी-II मिब#ों का एक और वगI  ह ैजो मिवत्तीय मिब# भी हैं।

 अनुच्छेद  117 (3) के अBीन। इस तरह के मिब# उसिल्ललिखत Bन मिब#ों और मिवत्तीय मिब#ों के बजाय
सामान्य मिब#ों की प्रकृडित के होते हैं।
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 इससे पह#े। इस शे्रणी के बीच अंतर का एकमात्र बिंबदु

 मिवत्तीय मिवBेयक और साBारण मिवBेयक यह ह ैमिक ऐसा मिवत्तीय मिवBेयक, यमिद अडिBमिनयमिमत मिकया जाता
है और #ागू मिकया जाता है, तो इसमें भारत की संडिचत मिनडिB से व्यय शामिम# होता है और इसे दोनों में
से मिकसी द्वारा पारिरत नहीं मिकया जा सकता ह।ै

 48 राज्य सभा में मिवBायी प्रमिYयाः राज्यसभा सडिचवा#य में पी।

 17 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 संसद का सदन जब तक मिक राष्ट्रपडित ने उस सदन को मिवBेयक पर मिवचार करने की सिसफारिरश नहीं की
ह।ै अन्य सभी माम#ों में मिवBेयकों की यह शे्रणी सामान्य मिवBेयकों की तरह ही है, तामिक इस तरह के
मिवत्तीय मिवBेयक को राज्य सभा में पेश मिकया जा सके,  इसके द्वारा संशोडिBत मिकया जा सके या एक
संयकु्त मिवBेयक बनाया जा सके।

 बgैक को राज्य सभा में पेश मिकया जा सकता है,  इसके द्वारा संशोडिBत मिकया जा सकता है या ऐसे
मिवBेयक पर सदनों के बीच असहमडित की न्विस्थडित में संयकु्त बgैक आयोसिजत की जा सकती ह।ै दसूरे
शब्दों में, ऐसे मिवत्तीय मिवBेयकों के संबBं में राज्यसभा की शमिक्त पर कोई सीमा नहीं ह।ै

 उपरोक्त वग—करण एक मिवत्तीय मिवBेयक के साथ एक Bन मिवBेयक के अंतर पर मिफर से जोर देता है, जो
एक ऐसा मिवBेयक ह ैसिजसमें अनुच्छेद के उपखं (ए) से (जी) में मिनर्दिदष्ट मिववरण के 'केव#' प्रावBान हैं।

 110 ( 1 ) .

 65.  राज्यसभा राष्ट्र  के बहु#वाद को दशाIती है और शमिक्त का संतु#न सुमिनडि•त करती ह।ै यह एक
अमिनवायI  संरचनात्मक इकाई है

 संमिवBान की सघंीय रीढ़। संसद के दोनों सदनों के बीच संभामिवत मतभेदों को केव# नजरअंदाज करके
ह# नहीं मिकया जा सकता है

 राज्यसभा। हमारे जैसी सघंीय राजनीडित में, जानबूझकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लि#ए बनाए गए
एक संवैBामिनक मिनकाय की प्रभावशी#ता

 संवाद, न्याडियक समीक्षा से प्रडितरक्षण द्वारा परासिजत नहीं मिकया जा सकता है

 मिकसी मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में प्रमाभिणत करने का अध्यक्ष का मिनणIय।

 एफ चनुौती के #ाभ एफ. 1 Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत होना
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 66. 19 फरवरी  2014 को, 26 न्यायाडिBकरणों के  "अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की समान शतx"
प्रदान  करने  के  लि#ए राज्य सभा में  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण  (सेवा की शतx)
मिवBेयक 2014 पेश मिकया गया था। मिवBेयक के खं 3 में प्रावBान हःै

 " 3. मिवमिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों के प्रावBानों में इसके मिवपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अडिBमिनयम के
प्रावBान

 मिनर्दिदष्ट के तहत मिनयकु्त अध्यक्ष और सदस्यों पर #ागू होता है

 मिYयाएँः

 बशतk मिक इस अडिBमिनयम के प्रावBान #ागू नहीं होंगे अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जैसा भी माम#ा हो,

 उक्त अडिBमिनयम के प्रारभं से gीक पह#े कायाI#य।

 ' मिवBेयक की पह#ी अनुसचूी में मिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों का उल्लेख मिकया गया था।

 मिवBेयक को मिवभाग से संबंडिBत स्थायी समिमडित [2019] 16 एस. सी. आर. को भेजा गया था।

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 सिजसने 26 फरवरी 2015 को अपनी 74 वीं रिरपोटI प्रस्तुत की। 11 अप्रै# 2017 को इस मिवBेयक को
वापस #े लि#या गया था।

 67. मिवत्त मिवBेयक 2017 को संमिवBान के अनुच्छेद 117 के खं (1) और (3) के तहत राष्ट्रपडित की
सिसफारिरश के साथ #ोकसभा में Bन मिवBेयक के रूप में पेश मिकया गया था। 1 फरवरी 2017 को
मिवBेयक पेश मिकए जाने के समय, मिवत्त मिवBेयक 2017

 इसमें मिवत्तीय वर्षI  के लि#ए कें द्र सरकार के मिवत्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लि#ए सात अनुसूडिचयों के
साथ 150 खं शामिम# हैं। मिवBेयक में अन्य बातों के साथ-साथ कराBान-प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सेवा
करों और अन्य मिवत्तीय पह#ुओ  ंसे संबंडिBत कानून में संशोBन,  जोड़ और संशोBन करने के प्रस्ताव
शामिम# थे। मिवत्त मिवBेयक 2017 के भाग VIII में प्रडितभूडित अपी#ीय के अडिBकार के्षत्र का मिवस्तार करने
की मांग की गई थी न्यायाडिBकरण 4 9 की स्थापना एस. ए. टी. में मिनयमुिक्तयों के लि#ए मौजूदा प्रावBानों
में बद#ाव करने और एस. ई. बी. आई. अडिBमिनयम 19925 के तहत की गई थी। मिवत्त मिवBेयक को 21
माचI  2017  को चचाI  के लि#ए लि#या गया था और  22  माचI  2017  को #ोकसभा द्वारा  29  सरकारी
संशोBनों के साथ पारिरत मिकया गया था।
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 68. 21 माचI  2017 को कें द्रीय मिवत्त मंत्री ने भाग 11 (सिजसे बाद में भाग के रूप में पनुनाIमिमत मिकया
गया) को शामिम# करने के लि#ए एक संशोBन का प्रस्ताव रखा।

 मिवत्त  अडिBमिनयम  में  XIV)  सिजसमें  मिवत्त  मिवBेयक  के  34  नए  खं और  दो  अनुसूडिचयाँ  शामिम# हैं।
#ोकसभा में कायI  संचा#न के लि#ए प्रमिYया मिनयमों के मिनयम 80 (i) में कहा गया ह ैमिकः

 " 80. संशोBनों की स्वीकायIता। मिनम्नलि#लिखत शतx स्वीकायIता को मिनयंमित्रत करेंगी

 मिवBेयक के खंों या अनुसूडिचयों में संशोBनः

 ( i) एक संशोBन मिवBेयक के दायर ेमें होगा और उस खं के मिवर्षय के लि#ए प्रासंमिगक होगा सिजससे यह
संबंडिBत ह।ै

 चचाI के दौरान, अध्यक्ष ने गैर-राजकोर्षीय मिवर्षयों से संबंडिBत प्रस्तामिवत संशोBनों को शामिम# करने के
लिख#ाफ आपलित्त को खारिरज कर मिदया। #ोकसभा की बहसें स्पष्ट करती हैंः

 " माननीय। सदस्यों को याद होगा मिक मिपछ#े वर्षI  के दौरान जब मिवत्त मिवBेयक, 2016 पर मिवचार के
समय इसी तरह की आपलित्तयां उgाई गई थीं, तो मैंने देखा था मिक मिनयम 219 के अनुसार, प्राथमिमक
उद्देश्य

 मिवत्त मिवBेयक का उद्देश्य सरकार के मिवत्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना ह।ै इसमें कोई संदेह नहीं ह।ै
साथ ही,

 49 " एसएटी " 50 " एस. ई. बी. आई. अडिBमिनयम 1992 "रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 यह मिनयम गैर को शामिम# करने की संभावना से इनकार नहीं करता है कराBान प्रस्ताव। इसलि#ए मैंने
इसे स्वीकार मिकया ह।ै मिवत्त

 मिवBेयक में गैर-कराBान प्रस्ताव भी हो सकते हैं।

 अतः आनुर्षमंिगक प्रावBान मिकए जा सकते हैं। इसलि#ए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मिक मिनयम 2019
मिवशेर्ष रूप से मिवत्त मिवBेयक में गैर-कराBान प्रस्तावों को शामिम# करने पर रोक नहीं #गाता है, मैं ओर
के मुद्दे को खारिरज करता हू।ं

 मिब#। 22 माचI  2017 को, सदन ने भाग 11 (मिवत्त अडिBमिनयम में भाग XIV के रूप में पुननाIमिमत) को
शामिम# करने के लि#ए एक संशोBन के साथ मिवत्त मिवBेयक 2017 को अपनाया। मिवBेयक को अध्यक्ष के
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प्रमाणन के साथ अनुच्छेद 109 (2) के तहत राज्यसभा में भेजा गया था। राज्यसभा ने 29 माचI  2017
को  अपनी  सिसफारिरशों  के  साथ  मिवBेयक  को  वापस  कर  मिदया।  30  माचI  2017  को  #ोकसभा  ने
सिसफारिरशों को खारिरज कर मिदया। परिरणामस्वरूप मिवत्त मिवBेयक को दोनों सदनों द्वारा पारिरत माना गया।
70. मिवत्त मिवBेयक 2017 के पारिरत होने पर, 1 जून 2017 को मिवत्त मंत्रा#य में भारत संघ द्वारा मिनयमों
को अडिBसूडिचत मिकया गया था। मिवत्त अडिBमिनयम 2017 की Bारा 184 के संदभI  में, मिनयम मिनर्दिदष्ट करते
हैंः ( i) पात्रता के मानदं; (ii) चयन की प्रमिYया; (iii) इस्तीफे और हटाने के प्रावBान; (iv) वेतन
और परिर#न्विब्Bयां; (v) कायIका# और कायIका#; और (vi) अनुसूडिचत न्यायाडिBकरणों के सदस्यों को
छुट्टी और भत्ते जैसी अन्य सेवा शतx।

 मिवत्त अडिBमिनयम 2017 के भाग XIV का शीर्षIक हःै न्यायाडिBकरणों और अन्य के मिव#य के लि#ए कुछ
अडिBमिनयमों में संशोBन

 अध्यक्षों के अडिBकार और सेवा की शतx,

 सदस्य आमिद "।

 71. Bारा 158 कई संसदीय संशोBनों को प्रभामिवत करती ह।ै

 अडिBमिनयमः

 आई. औद्योमिगक मिववाद अडिBमिनयम, 1947

 ii. कमIचारी भमिवष्य मिनडिB और मिवमिवB

 प्रावBान अडिBमिनयम 1952

 iii. प्रडितलि#मिप अडिBकार अडिBमिनयम 1957 iv. व्यापार डिच· अडिBमिनयम 1999

 वी. र#ेवे दावा न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम 1987

 vi. र#ेवे अडिBमिनयम 1989 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 vii. तस्कर और मिवदेशी मुद्रा हेरफेर करने वा#े

 ( सम्पलित्त ज़ब्ती) अडिBमिनयम, 1976
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 viii. मिवदेशी मुद्रा प्रबंBन अडिBमिनयम 1999

 ix. भारतीय मिवमानपत्तन प्राडिBकरण अडिBमिनयम 1994

 x. राष्ट्र ीय राजमागn का मिनयंत्रण (भूमिम और यातायात)

 अडिBमिनयम 2002

 xi. भारतीय दरूसंचार मिनयामक प्राडिBकरण अडिBमिनयम 1997

 xii. सूचना प्रौद्योमिगकी अडिBमिनयम 2000

 xiii. भारतीय मिवमानपत्तन आर्शिथक मिनयामक प्राडिBकरण

 अडिBमिनयम 2008

 xiv. प्रडितस्पBाI अडिBमिनयम 2002

 xv. कम्पनी अडिBमिनयम 2013

 xvi. सिसनेमेटोग्राफ अडिBमिनयम 1952

 xvii. आय कर अडिBमिनयम 1961

 xviii. सीमा शु€क अडिBमिनयम 1962

 xix। प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम 1985

 एक्सएक्स। उपभोक्ता संरक्षण अडिBमिनयम 1986

 xxi। भारतीय प्रडितभूडित और मिवमिनमय बोI  अडिBमिनयम, 1992

 xxii। बैंकों और मिवत्तीय ऋणों की वसू#ी

 संस्थान अडिBमिनयम 1993

 xxiii.  सशस्त्र  ब# न्यायाडिBकरण  अडिBमिनयम  2007 XXIV।  राष्ट्र ीय  हरिरत  न्यायाडिBकरण  अडिBमिनयम
2010

2. Bारा 183 में प्रावBान हःै

83.  आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (3) में मिवमिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों के ओमिवशंस में इसके मिवपरीत कुछ भी
होने के बावजूद, मिनयत मिदन को और उससे, Bारा 4 के प्रावBान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष,

2019(11) eILR(PAT) SC 50



अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण के सदस्य या, जैसा
भी माम#ा हो, उक्त के कॉ#म (2) में मिवमिनर्दिदष्ट अन्य प्राडिBकरणों पर #ागू होंगे।

अनुसूचीः

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 बशतk मिक Bारा 184 के प्रावBान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन
अडिBकारी या, जैसा भी माम#ा हो, पर #ागू नहीं होंगे।

 होने के तुरतं पह#े इस तरह के पद Bारण करने वा#े सदस्य

 मिनयत मिदन "।

आgवीं अनुसूची में 19 न्यायाडिBकरणों की एक सचूी है, सिजसके तहत उनका गgन मिकया गया था। Bारा
183 उन अडिBमिनयमों के प्रावBानों को ओवरराइ करती ह ैतामिक यह मिनBाIरिरत मिकया जा सके मिक मिनयत
मिदन से, Bारा के प्रावBान अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पीgासीन अडिBकारिरयों और न्यायाडिBकरणों
के सदस्यों या, जैसा भी हो, अपी#ीय न्यायाडिBकरणों पर #ागू होंगे। जो तुरतं पद Bारण करते हैं

ई मिनBाIरिरत मिदन को बाहर कर मिदया गया ह।ै

 Bारा 184 में कहा गया हःै

 आgवीं अनुसूचीः बशतk मिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

 अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या

 न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या अन्य प्राडिBकरण का सदस्य कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए
मिनयमों में मिनर्दिदष्ट अवडिB के लि#ए पद Bारण करगेा, #ेमिकन कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों से पांच
सा# से अडिBक नहीं।

 सिजस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करगेा और इसके लि#ए पात्र होगा

 पुनर्दिनयमुिक्तः

 बशतk मिक कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य कें द्र द्वारा बनाए गए मिनयमों में
मिनर्दिदष्ट आय ुप्राप्त करने के बाद इस प्रकार का पद Bारण करेंगे।
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 सरकार जो इससे अडिBक नहीं होगी,

 ( क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के माम#े में,

 सत्तर वर्षI  की आय;ु [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या मिकसी अन्य सदस्य के माम#े में,

साg-सात वर्षI  की आयःु

 ( 2 ) न तो वेतन और भते्त और न ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवा के अन्य मिनयम और शतx,

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के सदस्य,  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, अन्य प्राडिBकरण उनके नकुसान के लि#ए भिभन्न हो सकते हैं।

 उनकी मिनयमुिक्त के बाद।

73. Bारा 184 ने कें द्र सरकार को (i) योग्यता; (ii) मिनयमुिक्त; (iii) पद की अवडिB; (iv) वेतन और
भत्ते; (iv)  त्यागपत्र; (vi)  मिनष्कासन;  और  (viii)  सेवा के अन्य मिनयमों और शतn के लि#ए प्रावBान
करने के लि#ए एक मिनयम बनाने की शमिक्त प्रदान की ह।ै परतंुक में कहा गया है मिक पद की अवडिB ऐसी
होगी जो कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों में मिनBाIरिरत की गई है जो पाचं सा# से अडिBक नहीं होगी
और एक सदस्य पनुर्दिनयमुिक्त के लि#ए पात्र होगा। अडिBकतम आय ुसीमा

दसूरे परतंुक द्वारा मिनBाIरिरत मिकया गया ह।ै Bारा 185 (1) में कहा गया है मिक अध्यक्ष, अध्यक्ष या
उपाध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी और न्यायाडिBकरणों या अपी#ीय न्यायाडिBकरणों के सदस्य
जो मिनयत मिदन से पह#े पद Bारण करते हैं,  वे ऐसा करना बंद कर देंगे और तीन महीने के वेतन से
अडिBक के मुआवजे के हकदार होंगे और पद की अवडिB या सेवा अनुबंB की समय से पह#े समामिप्त के
लि#ए भत्ते।

74. भारत के मिवद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत मिकया मिक मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का भाग XIV उप के
संदभI  में मिटकाऊ है

 अनुच्छेद 110 के खं (1) के खं (सी), (ी) और (जी)। मिनवेदन यह है मिक अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन
पूर ेमिवत्त मिवBेयक का ह ैजब
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 इसे राज्यसभा में भेजा गया था। महान्यायवादी ने आग्रह मिकया मिक वेतन का भगुतान भारत की संडिचत
मिनडिB से मिकया जाए। एक बार जब यह न्विस्थडित हो जाती है, तो भाग XIV के अन्य प्रावBान, यह आग्रह
मिकया गया था, प्रकृडित में आकन्विस्मक हैं। यह तकI  मिदया जाता है मिक वेतन, भत्ते और पेंशन का भारत की
संडिचत मिनडिB के साथ सीBा संबंB होगा और ये मिवत्त अडिBमिनयम 2017 में मिनमिहत प्रावBानों के अनुरूप
हैं। इस संदभI  में, इस पर मिनभIरता रखी गई थीः ( i) संवBैामिनक वैBता का अनुमान (पडि•म बंगा# राज्य
बनाम अनवर अ#ी सरकार  5 1,  आर.  के.  गगI  बनाम भारत संघ  52  और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम
मिनदेशक, कें द्रीय

 51 ( 1952 ) एससीआर 284

 52 ( 1981 ) 4 एस. सी. सी. 675 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 जांच ब्यूरो 5 3); (ii) शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का महत्व (भीम सिंसह बनाम भारत संघ 54)।

 अपी#ीय  न्यायाडिBकरणों  समिहत  न्यायाडिBकरणों  का  गgन  मिकया  गया।  संशोBनों  द्वारा  और  उनके
परिरणामस्वरूप, संबंडिBत वैBामिनक प्रावBान मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता, मिनयमुिक्त की प्रमिYया, पद की शतx
और वेतन, भत्ते,  त्यागपत्र और हटाने समिहत सेवा के मिनयम और शतn को ओवरराइ मिकया जाता है
और Bारा 184 के प्रावBानों द्वारा मिनयंमित्रत मिकया जाता ह।ै Bारा 184 कें द्र सरकार को उपरोक्त सभी को
मिनBाIरिरत करने के लि#ए मिनयम बनाने की शमिक्त प्रदान करती ह।ै

 इन न्यायाडिBकरणों में मिनयकु्त न्याडियक कर्दिमयों के संबBं में पह#ू। इस प्रमिYया द्वारा,  मू# मिवBान में
सडिन्नमिहत शासी वैBामिनक प्रावBानों को ओवरराइ मिकया जाता है और कें द्र सरकार को प्रमिYया के अन्य
पह#ुओ ंको तयैार करने का अडिBकार मिदया जाता ह।ै

 पद के लि#ए योग्यता और प्रत्यायोसिजत मिवBान के माध्यम से सेवा की शतn के लि#ए मिनयमुिक्त की प्रमिYया।
76. हमारे मिवचार में, यह Bन मिवBेयक के गgन के लि#ए अनुच्छेद 110 (1) में मिनBाIरिरत शतn का पूरी
तरह से उल्लंघन करता ह।ै अनुच्छेद 110 Bन मिवBेयक में गैर-राजकोर्षीय प्रस्तावों को शामिम# करने पर
रोक नहीं #गाता ह।ै #ेमिकन गैर-राजकोर्षीय मिवर्षयों को शामिम# करने की अनुमडित देते समय, अनुच्छेद
110 (1) का उपखं (छ) इस आवश्यकता को मूतI  रूप देता ह ैमिक ऐसा माम#ा उपखं (क) से (च)
में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े के लि#ए आकन्विस्मक होना चामिहए। दसूरे शब्दों में,  मिकसी गैर-राजकोर्षीय
माम#े को शामिम# करने की अनुमडित है

 Bन मिवBेयक केव# तभी होगा जब वह उपखं (क) से (च) में मिनर्दिदष्ट मिकसी माम#े के लि#ए आनुर्षंमिगक
या सहायक हो। भाग XIV ने आgवीं और नौवीं अनुसूडिचयों में मिनर्दिदष्ट अडिBमिनयमों में मिनमिहत मू# प्रावBानों
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को मिनरस्त और प्रडितस्थामिपत  मिकया है जो अनुच्छेद  110 (1)  के उपखं (ए)  से  (एफ)  के  लि#ए
संदर्शिभत  नहीं हैं। इस प्रकार मिवत्त अडिBमिनयम  2017  का भाग  XIV  उपखं  (छ)  के  अथI  के  भीतर
आकन्विस्मक  नहीं  ह।ै  इसका  स्पष्ट  परिरणाम  यह  है  मिक अनुच्छेद  109  में  मिनमिहत  मिवशेर्ष  प्रमिYया  को
अपनाकर, अनुच्छेद 107 और 108 के तहत सामान्य मिवBेयकों को मिनयंमित्रत करने वा#ी मू# प्रमिYया
को अनुडिचत बना मिदया गया ह।ै यमिद भाग XIV में मिनमिहत प्रावBानों को एक साBारण मिवBेयक के रूप में
अडिBमिनयमिमत मिकया जाना था,  तो राज्य सभा के पास मिवBायी प्रस्तावों की प्रकृडित पर मिवचार-मिवमशI
करने और चचाI करने में एक महत्वपूणI  आवाज होगी। भाग XIV में ऐसे प्रावBान हैं जो अनुच्छेद 110 के
तहत अनुमेय के्षत्र के बाहर हैं।

 53 ( 2014 ) 8 एस. सी. सी. 682

 54 ( 2010 ) 5 एससीसी 538 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 77. हम मिवद्वान महान्यायवादी की इन द#ी#ों से प्रभामिवत नहीं हैं मिक चूंमिक वेतन संडिचत मिनडिB से देय
हैं,  इसलि#ए मिवत्त अडिBमिनयम का भाग  XIV अनुच्छेद  110 (1) के उपखं  (सी) और  (ी) के साथ
संबंB रखता ह ैऔर अन्य प्रावBान केव# आकन्विस्मक हैं। यह मिक संशोBन का भारत की संडिचत मिनडिB पर
मिवत्तीय बोझ पड़ता है, संशोBन को अनुच्छेद 110 (1) के दायरे में #ाने का एकमात्र आBार नहीं हो
सकता ह।ै प्रावBानों के गहन मिवश्लेर्षण पर, यह स्पष्ट है मिक सिजसे आकन्विस्मक होने का दावा मिकया जाता
ह,ै उसने पूरी मिवBायी कवायद को मिनग# लि#या ह।ै मिवत्त अडिBमिनयम 2017 के भाग XIV के प्रावBानों में
कई संशोBन मिकए गए हैं सिजनमें पद और कायIका# की मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता और प्रमिYया शामिम# है
और वेतन,  भत्ते,  त्यागपत्र और हटाने समिहत सेवा की शतx  सिजन्हें केव# भारत की संडिचत मिनडिB पर
मिवत्तीय बोझ के सवा# तक कम नहीं मिकया जा सकता ह।ै भाग  XIV  का प्रभाव आgवीं और नौवीं
अनुसूडिचयों में मिनर्दिदष्ट न्यायाडिBकरणों के न्यायमिनणाIयक कर्दिमयों की मिनयमुिक्त और सेवा की शतn के सभी
पह#ुओ ंको मिनयंमित्रत करने वा#े मू# अडिBमिनयमों में मिनमिहत प्रावBानों में संशोBन और उनका स्थान #ेना
ह।ै इस कवायद को Bन मिवBेयक को #ागू करने की शमिक्त के लि#ए एक वैB उपाय के रूप में नहीं माना
जा सकता ह।ै

 अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ग), (घ), (ङ) और (छ) के प्रडित मिनदkश। 79. उपखं (ग)
अन्य बातों के साथ-साथ भारत की संडिचत मिनडिB या भारत की आकन्विस्मकता मिनडिB से Bन मिनका#ने से
संबंडिBत ह।ै

 भारत। उपखं (घ) Bन के मिवमिनयोग से संबंडिBत ह।ै
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 भारत की समेमिकत मिनडिB। उपखं (ई) या तो मिकसी व्यय की घोर्षणा या भारत की संडिचत मिनडिB पर
प्रभारिरत व्यय की राभिश में वृडिद्ध को मिनBाIरिरत करता ह।ै यह तकI  मिदया गया मिक मिवत्त अडिBमिनयम 2017
का भाग  XIV, जहाँ तक इसका भारत की संडिचत मिनडिB पर प्रभाव है, अनुच्छेद  110 (1) के उपखं
(सी), (ी) और (ई) में मिनर्दिदष्ट माम#ों के लि#ए आकन्विस्मक ह।ै

 80. उपखं (छ) में मिनर्दिदष्ट मिकया गया ह ैमिक मिकसी भी माम#े से संबंडिBत प्रावBान

 उपखं (क) से (च) में मिनर्दिदष्ट माम#ों के लि#ए आनुर्षंमिगक मिवर्षय अनुच्छेद 110 (1) के दायरे में आते
हैं। हा#ांमिक,  यह तकI  देने से अ#ग है मिक जहां मिकसी मिवBेयक में अनुच्छेद  110  के  खं  (1)  में
मिनBाIरिरत उपखं (ए) से (एफ) के लि#ए संदर्शिभत प्रावBान नहीं हैं, #ेमिकन इसमें एक रोजर गभिणत v ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 भारत की संडिचत मिनडिB पर आकन्विस्मक प्रभाव ा#ने वा#ा यह मिवBेयक अपने आप में अनुच्छेद 110
(1) के उपखं (छ) के दायर ेमें आएगा।

 81. अनुच्छेद 110 (1) Bन मिवBेयक को एक ऐसे मिवBेयक के रूप में परिरभामिर्षत करता है सिजसमें सभी
या इनमें से मिकसी भी माम#े से संबंडिBत "केव# प्रावBान" शामिम# हैं।

 उपखं (क) से (च) में उसिल्ललिखत माम#ों पर आनुर्षंमिगक प्रभाव ा#ना। हा#ांमिक, उपखं (जी) को
ऐसे प्रावBानों वा#े मिवBेयक की अनुमडित देने के लि#ए नहीं पढ़ा जा सकता है जो सीBे माम#ों से संबंडिBत
नहीं हैं। उपखं (ए) से (एफ) में गणना की गई है, #ेमिकन उपखं (ए) से (एफ) में गणना मिकए गए
माम#ों पर केव# एक आकन्विस्मक संबंB ह।ै "आनुर्षंमिगक" शब्द में मिवBेयक के प्रमखु मिवर्षयों के बीच का
संबंB मिनमिहत  है जो  उपखं  (ए)  से  (एफ)  और अन्य माम#ों  के  लि#ए  संदर्शिभत  होना चामिहए। Bन
मिवBेयक होने का दावा करने वा#े मिवBेयक का प्रत्येक प्रावBान अमिनवायI  ह।ै

 खं (क) से (च) में उसिल्ललिखत मिकसी भी माम#े से सीBे संबंडिBत ह।ै

 जहाँ यह दावा मिकया जाता है मिक कोई प्रावBान उपखं (छ) के दायरे में आता है, वहाँ प्रावBान को
उपखं (क) से (च) में मिनर्दिदष्ट मिकसी भी माम#े पर मिनभIर होना चामिहए या उससे संबंडिBत होना चामिहए।

 82. मिवत्त अडिBमिनयम 2017 के भाग XIV में कई संशोBन मिकए गए हैं सिजनमें मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता
और प्रमिYया शामिम# हैं

 व्यय जो भारत की संडिचत मिनडिB से संबंडिBत हो सकता ह।ै आग्रह मिकए गए तकI  को स्वीकार करना
उपखं (जी) को उ#टने और मिकसी भी मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत करने की अनमुडित
देने के बराबर होगा जो अनुच्छेद 110 (1) में उसिल्ललिखत माम#ों के लि#ए संदर्शिभत नहीं है, जब तक मिक
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यह मिदखाया जा सकता है मिक प्रावBानों का भारत की समेमिकत मिनडिB पर कुछ प्रभाव पड़ सकता ह।ै 83.
इसके अ#ावा,  तकI ने आग्रह मिकया मिक वेतन मिनBाIरिरत करने के लि#ए शमिक्त के हस्तांतरण का संडिचत
मिनडिB के साथ सीBा संबंB है

 भारत वेतन में संशोBन करने की शमिक्त और वेतन के मिनBाIरण या संशोBन के बीच के अंतर पर प्रकाश
ा#ता ह।ै वेतन मिनBाIरिरत करने या संशोडिBत करने की शमिक्त के हस्तांतरण से,  अपने आप में,  यह
मिनष्कर्षI  नहीं मिनक#ता है मिक कें द्र सरकार द्वारा मिनयम बनाने  के  कायI  के लि#ए प्राडिBकरण  का ऐसा
हस्तांतरण ऊपर उसिल्ललिखत उपखंों में मिवचार मिकए गए तरीके से भारत की संडिचत मिनडिB के लि#ए संदर्शिभत
ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 84. मिनयमुिक्तयों के लि#ए योग्यता और प्रमिYया मिनBाIरिरत करने के लि#ए प्राडिBकरण का हस्तांतरण, पद की
शतx  और पद के मिनयम और शतx  वेतन,  भत्ते,  त्यागपत्र और न्यायाडिBकरण के सदस्यों को मिवBाडियका
द्वारा  मिनBाIरिरत  वैBामिनक  प्रावBानों  से  कायIपालि#का  को  हटाने  समिहत  सेवा  एक  मू# अडिBकार  का
हस्तांतरण है सिजसका संवैBामिनक डिजाइन के साथ-साथ न्याडियक न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता पर भी
असर पड़ता ह।ै वे अनुच्छेद 110 (1) के उपखं (सी), (ी) और (ई) के लि#ए संदर्शिभत नहीं हैं और
खं (1) के उपखं (ए) से (एफ) में उसिल्ललिखत मिकसी भी माम#े के लि#ए प्रासंमिगक माम#े नहीं हैं।

 अनुच्छेद 110।

 85. मिनस्संदेह सवंैBामिनकता की एक Bारणा है जो मिवBान से जुड़ी हुई ह।ै यह Bारणा इस सिसद्धांत पर
आBारिरत है मिक एक संसदीय #ोकतंत्र में मिवBाडियका उस समय की जरूरतों और शतn को समझती है
और  यह  मिक  सक्षम  मिवBाडियका  के  माध्यम  से  कानून  बनाने  वा#ी  कायIकारी  सरकार  दोनों  के  प्रडित
जवाबदेह ह।ै

 मिवBाडियका और उन #ोगों के लि#ए सिजनका प्रडितमिनडिBत्व सरकार की मिनवाIडिचत शाखा करती ह।ै #ेमिकन
संवैBामिनकता की Bारणा वही है जो वह है, अथाIत्, एक Bारणा। संवैBामिनक जनादेश या स्थामिपत मिकए
जा रहे उल्लघंन के स्पष्ट उल्लंघन पर Bारणा को मिवस्थामिपत मिकया जा सकता ह।ै जहां कोई मिवBेयक
सिजसमें ऐसे प्रावBान हैं जो अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ए) से (जी) के लि#ए संदर्शिभत नहीं
हैं, उसे Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत मिकया जाता है, जो अनुच्छेद 110 के अडिBदेश का स्पष्ट उल्लघंन
ह।ै द. संवBैामिनकता की Bारणा मिवस्थामिपत हो गई ह।ै
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 86. मिवद्वान महान्यायवादी ने आग्रह मिकया मिक शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत के लि#ए इस न्याया#य
को सावBानी से च#ने की आवश्यकता होगी क्योंमिक

 साBारण मिवBान के पारिरत होने के साथ आवश्यकताएँ। में। मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत
करने का तत्का# प्रभाव राज्य सभा को उस मिवBायी भूमिमका से वंडिचत करना है जो उसे पारिरत होने में
सौंपी गई है

 काननू।

 87. एक मिवBायी संस्थान के रूप में राज्यसभा भारतीय संघवाद की आवाज, चिंचताओं और आकांक्षाओं
का प्रडितमिनडिBत्व करती ह।ै Bन मिवBेयक के माम#े में राज्यसभा की भूमिमका को कम करने के लि#ए रोजर
मैथ्यू बनाम को शामिम# मिकया गया था।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 एक मिवभिशष्ट उदे्दश्य के साथ संमिवBान के प्रारूपकों द्वारा। उनके मिवचार में, Bन मिवBेयकों को उडिचत रूप
से मिनच#े सदन के अडिBकार के लि#ए आरडिक्षत मिकया जाना चामिहए सिजसमें सीBे मिनवाIडिचत प्रडितमिनडिB
शामिम# होते हैं - #ोगों को। #ेमिकन मिकसी ऐसे मिवBेयक को, जो Bन मिवBेयक नहीं है, अनुच्छेद 110 के
तहत पारिरत होना मू# प्रावBान का उलं्लघन ह।ै

 संवैBामिनक प्रावBान, संवBैामिनक प्रमिYया का उल्लघंन और इसलि#ए, एक अवैBता। 88. हमारे संमिवBान
का मू# अभिभBारणा यह है मिक प्रत्येक प्राडिBकारी संवैBामिनक सवqच्चता के अBीन ह।ै कोई प्राडिBकारी यह
नहीं मान सकता ह ैमिक

 अपने स्वयं के संवैBामिनक जनादेश की सीमाओ  ंको तय करने की अंडितम शमिक्त। न्याडियक समीक्षा का
उद्देश्य यह सुमिनडि•त करना है मिक प्रत्येक संवैBामिनक प्राडिBकरण अपने सवंैBामिनक कायn की सीमा के
भीतर रहे और प्राडिBकरण। मिकसी संवैBामिनक संस्थान को उसकी सीमा के भीतर रखने में,  न्याडियक
समीक्षा शमिक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत पर दबाव नहीं ा#ती ह।ै न्याडियक शमिक्त उच्चतम न्याया#य में
एक संवैBामिनक न्याया#य के रूप में मिनमिहत ह।ै

 यह मिनणIय #ेने में मिक क्या मिकसी मिवBेयक को Bन मिवBेयक के रूप में पारिरत करने में संवैBामिनक
जनादेश का उल्लंघन हुआ है, न्याडियक समीक्षा शमिक्तयों के पृथक्करण द्वारा मिनBाIरिरत सीमा से आगे नहीं
जाती ह।ै इसके मिवपरीत, न्याडियक न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता को इस न्याया#य द्वारा संमिवBान की मू#
संरचना की एक अ#ंघनीय मिवशेर्षता के रूप में #गातार मान्यता दी गई ह।ै पात्रता के मानदंों का
मिनBाIरण, प्रमिYया
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 चयन, सेवा की शतn और उन मिनष्पक्षता को मिवमिनयमिमत करने के लि#ए सिजनके साथ न्यायाडिBकरण के
सदस्य  अपने  कायn  का  मिनवIहन  करते  हैं और  न्याडियक  मिनकायों  के  रूप  में  उनकी  प्रभावशी#ता
कायIपालि#का से उनके अ#गाव पर मिनभIर करती ह।ै मिनयम बनाने की शमिक्त को कायIपालि#का के अज्ञात
ज्ञान पर छोड़ने से, एक आत्म-उन्मू#न हुआ है संसद। कायIपालि#का को मिनयम बनाने की शमिक्त प्रदान
करने का न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता पर सीBा प्रभाव पड़ता ह।ै कायIपालि#का को न्यायाडिBकरणों के
मिवभिभन्न पह#ुओ  ंपर एक मिनयंत्रण प्राडिBकरण की अनमुडित देना न्याडियक स्वतंत्रता के लि#ए मिवनाशकारी
होगा जो संमिवBान की एक बमुिनयादी मिवशेर्षता ह।ै

 एफ. 2 इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों का उलं्लघन

 89. मिवत्त अडिBमिनयम 2017 की Bारा 184 के तहत मिनयमों ने न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण
और अन्य प्राडिBकरणों (योग्यताएं,

 अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शतx) मिनयम 2017 को 1 जून 2017 को अडिBसूडिचत मिकया
गया था। मिनयम 1 (3) मिनम्नलि#लिखत शतn में मिनयमों को #ागू करने का प्रावBान करता हःै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 " ( 3 )  ये मिनयम अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  पीgासीन अडिBकारी,
#ेखाकार सदस्य, प्रशासमिनक सदस्य पर #ागू होंगे।

 न्याडियक सदस्य, मिवशेर्षज्ञ सदस्य, मिवडिB सदस्य, राजस्व

 सदस्य, तकनीकी सदस्य, न्यायाडिBकरण के सदस्य, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो,
कॉ#म में मिनर्दिदष्ट प्राडिBकरण

 ( 2 ) मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 (2017 का 7) की आgवीं अनुसचूी।

 90. मिनयम 3 उन #ोगों को मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता मिनBाIरिरत करता है

 न्यायाडिBकरण जो अनुसूची के कॉ#म 3 में मिनर्दिदष्ट हैं। मिनयम 4

 यह प्रावBान ह ैमिक भत— की मिवडिB अनुसूची के कॉ#म 4 में मिनर्दिदष्ट की गई ह।ै मिनयम 7 कें द्र सरकार द्वारा
"इस संबंB में उसके द्वारा गमिgत समिमडित की सिसफारिरश पर" मिकसी सदस्य को पद से हटाने का प्रावBान
करता ह।ै मिनयम 8 मिकसी सदस्य के कभिथत दवु्यIवहार या अक्षमता की जांच के लि#ए प्रमिYया प्रदान करता
ह।ै यह मंत्रा#य या भारत सरकार के मिवभाग द्वारा प्रारभंिभक जांच पर मिवचार करता है सिजसके तहत
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न्यायाडिBकरण या अपी#ीय न्यायाडिBकरण का गgन या स्थापना की जाती ह।ै यह पता च#ने पर मिक
जांच में उडिचत आBार हैं, गमिgत समिमडित को एक संदभI  मिदया जाता ह।ै

 मिनयम 7 के तहत। जाँच के समापन के बाद, समिमडित को अपने मिनष्कर्षn के साथ कें द्र सरकार को अपनी
रिरपोटI  प्रस्तुत करनी ह।ै मिनयम 9 अनुसूची के कॉ#म 5 में मिनर्दिदष्ट पद की अवडिB के लि#ए कॉ#म 6 में
मिनर्दिदष्ट आय ुकी सीमा के साथ प्रदान करता ह।ै मिनयम 11 में प्रावBान ह ैमिक

 कें द्र सरकार के अडिBकारी के लि#ए स्वीकायI  भत्तों और #ाभों के साथ 2.5 #ाख रुपये का मिनडि•त वेतन

 एस.  ए.  टी.  के अध्यक्ष या अध्यक्ष या पीgासीन अडिBकारी के माम#े में समान वेतन। उपाध्यक्षों,
उपाध्यक्षों और सदस्यों को 2 #ाख 25 हजार रुपये का समेमिकत वेतन देय ह।ै

 अनुसूची के कॉ#म 4 की संरचना को मिनBाIरिरत करता है

 मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित। औद्योमिगक न्यायाडिBकरण की खोज सह-
चयन समिमडित इस प्रकार हःै

 "  पीgासीन अडिBकारी के पद के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित-(i)  कें द्र सरकार के अध्यक्ष द्वारा
नामिमत मिकया जाने वा#ा व्यमिक्त; (ii) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रा#य के सडिचव-सदस्य;
(iii) कें द्र सरकार के सडिचव।

 कें द्र सरकार के सदस्य द्वारा नामिमत की जाने वा#ी भारत सरकार; (iv) कें द्र द्वारा नामिमत मिकए जाने
वा#े दो मिवशेर्षज्ञ

 सरकार-सदस्य "। रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 यह स्पष्ट है मिक खोज-सह-चयन समिमडित का गgन पूरी तरह से कें द्र सरकार के भीतर या उसके द्वारा
नामिमत कर्दिमयों से मिकया जाता ह।ै राष्ट्र ीय कंपनी मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण को छोड़कर, अनुसूची में
मिनर्दिदष्ट अन्य सभी सत्रह न्यायाडिBकरणों के लि#ए खोज-सह-चयन समिमडित का गgन या तो पूरी तरह से
कें द्र सरकार के भीतर या उसके द्वारा नामिमत कर्दिमयों से मिकया जाता ह ैया इसमें बहुमत होता है

 कें द्र सरकार के कार्दिमक। राष्ट्र ीय कंपनी मिवडिB अपी#ीय न्यायाडिBकरण की खोज-सह-चयन समिमडित में
न्यायपालि#का के साथ-साथ कें द्र सरकार के सदस्यों की समान संख्या होती है, सिजसमें भारत के मुख्य
न्यायाBीश या उनके नामिमत व्यमिक्त को कोई मतदान नहीं होता हःै
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 " ( बी) न्याडियक सदस्य और अपी#ीय न्यायाडिBकरण के तकनीकी सदस्य के पद के लि#ए खोज-सह-
चयन  समिमडित,  (i)  भारत  के  मुख्य  न्यायाBीश  या  उनके  नामिमत-अध्यक्ष;  (ii)  एक  वरिरष्ठ  उच्चतम
न्याया#य का न्यायाBीश या उच्च न्याया#य के मिकसी सदस्य का मुख्य न्यायाBीश; (iii) भारत सरकार
का सडिचव, मिनगमिमत कायI  मंत्रा#य-सदस्य; (iv) भारत सरकार का सडिचव, मिवडिB और न्याय मंत्रा#य-
सदस्य।

 चयन की प्रमिYया मौलि#क रूप से मिवनाशकारी है

 न्याडियक स्वतंत्रता। कें द्र सरकार का महत्वपूणI  दजाI है

 कई  न्यायाडिBकरणों  के  समक्ष  मिववाद।  अन्यथा  भी,  मिनयमुिक्तयाँ  करने  में  सरकार  को  इस  तरह  की
प्रभावशा#ी और भारी आवाज देना न्याडियक स्वतंत्रता की अवहे#ना ह।ै

 91. 2017 के मिनयमों के मिनयम 4 के उप-मिनयम 2 में कहा गया है मिक मंत्रा#य या मिवभाग में भारत
सरकार के सडिचव

 खोज-सह-चयन समिमडित के संयोजक होंगे। आर गांBी के माम#े में, न्याया#य ने मिवशेर्ष रूप से चयन
समिमडितयों के गgन के संबंB में मिनम्नलि#लिखत मिनदkश जारी मिकएः

 " ( viii)  अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाBीश  (या उनके नामिमत)  और मिवत्त और कंपनी
माम#ों के मंत्रा#य के दो सडिचवों और श्रम मंत्रा#य में सडिचव और काननू और न्याय मंत्रा#य में सडिचव
के साथ पाचं सदस्यीय चयन समिमडित के बजाय। Bारा 10-एफएक्स, चयन समिमडित को मोटे तौर पर इस
पर होना चामिहए

 मिनम्नलि#लिखत पंमिक्तयाँः

 ( क) भारत के मुख्य न्यायाBीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

 ( मिनणाIयक मत के साथ); [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 ( ख) उच्चतम न्याया#य का वरिरष्ठ न्यायाBीश या मुख्य न्यायाBीश

 उच्च न्याया#य के-सदस्य;

 ( ग) मिवत्त और कंपनी मंत्रा#य में सडिचव
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 माम#ों के सदस्य; और

 ( (घ) मिवडिB और न्याय मंत्रा#य में सडिचव

 सदस्य "।

 ( जोर मिदया गया)

 उल्लेखनीय रूप से, Bारा 10 (एफ. एक्स.) सिजसे इसमें सन्विम्मलि#त मिकया गया था

 एन.  सी.  ए#.  टी.  और  एन.  सी.  ए#.  ए.  टी.  के  समंिवBान  से  संबंडिBत  कंपनी  (दसूरा  संशोBन)
अडिBमिनयम 2002 द्वारा कंपनी अडिBमिनयम 1956 में मिनम्नलि#लिखत प्रावBान थेः

 " 10 - एफएक्स। चयन समिमडित। - ( 1 ) अध्यक्ष और

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्य

 न्यायाडिBकरण की मिनयमुिक्त कें द्र सरकार द्वारा की जाएगी

 एक चयन समिमडित की सिसफारिरशें सिजसमें

 ( क) भारत के मुख्य न्यायाBीश या

 उनके मनोनीत

 अध्यक्ष;

 ( ख) मंत्रा#य में सडिचव

 मिवत्त और कंपनी माम#े

 सदस्य;

 ( (c) श्रम मंत्रा#य में सडिचव

 सदस्य;

 ( (घ) मिवडिB मंत्रा#य में सडिचव

 और न्याय (मिवडिB मिवभाग) कायI  या मिवBायी मिवभाग)

 सदस्य;

 ( ई) मंत्रा#य में सडिचव
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 मिवत्त और कंपनी माम#े

 ( कंपनी माम#ों का मिवभाग) "

 सदस्य

 92. मद्रास बार एसोसिसएशन में, राष्ट्र ीय कर की Bारा 7

 न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम  2005 ने एन.  टी.  टी.  के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और मिनयमुिक्त की
प्रमिYया का प्रावBान मिकया। न्याया#य ने कहा मिक उच्च न्याया#यों के अडिBकार के्षत्र को स्थानांतरिरत
मिकया जा रहा है

 न्यायाडिBकरण,  सदस्यों का कद,  सेवा की शतx  और सदस्यों की मिनयमुिक्त और हटाने का तरीका उच्च
न्याया#यों के न्यायाBीशों के समान होना चामिहए। Bारा 7 को (अन्य प्रावBानों के साथ) अमान्य माना
गया था। न्यायमूर्तित जे.  एस.  खेहर  (तत्का#ीन मिवद्वान न्यायाBीश के रूप में) द्वारा मिदए गए बहुमत के
प्रमखु फैस#े में कहा गया थाः

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 " 131. Bारा 7 को अन्यथा भी नहीं माना जा सकता है सवंैBामिनक रूप से वैB, क्योंमिक इसमें एन. टी.
टी. के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और मिनयमुिक्त की प्रमिYया शामिम# ह,ै

 कें द्र सरकार के मिवभागों के सडिचव। इस संबंB में यह उल्लेख करना भी उडिचत होगा मिक एक तरफ कें द्र
सरकार के मिहतों का प्रडितमिनडिBत्व मिकया जाएगा।

 एन. टी. टी. के समक्ष प्रत्येक मुकदमा। यह स्वीकार करना संभव नहीं है मिक मिकसी मुकदमे में एक पक्ष
चयन प्रमिYया में भाग #े सकता ह ैसिजसके तहत न्यायमिनणाIयक मिनकाय के अध्यक्ष और सदस्य

 चुना गया। यह मान्यता प्राप्त का भी उल्लघंन होगा।

 बिंहर्ड्सस माम#े में #ॉI  डिप्#ॉक द्वारा दजI  संवैBामिनक परपंरा

 [ बिंहर्ड्सस वी। आर., 1977 एसी 195: ( 1976 ) 2 ब्€यूए#आर 366: ( 1976 ) 1 सभी ई. आर.
353 (पी. सी.)], अथाIत्, यह संमिवBान का मजाक बनाएगा, यमिद मिवBाडियका न्याडियक पदों के Bारकों
द्वारा पह#े प्रयोग की जा सकने वा#ी अडिBकारिरता को एक नए न्याया#य/न्यायाडिBकरण के Bारकों को
हस्तांतरिरत कर सकती ह ै(सिजसके साथ कुछ अ#ग नाम जुड़ा हुआ था) और यह प्रावBान करने के लि#ए
मिक नए न्याडियक पदों को Bारण करने वा#े व्यमिक्तयों को न्याडियक सदस्यों की मिनयमुिक्त के लि#ए मिनBाIरिरत
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तरीके और शतn पर मिनयकु्त नहीं मिकया जाना चामिहए। ऊपर अभिभलि#लिखत सभी कारणों के लि#ए,  हम
एतद्द्वारा Bारा 7 घोमिर्षत करते हैं।

 एन. टी. टी. अडिBमिनयम, असंवBैामिनक के रूप में "।

 93. 2017 के मिनयमों की अनुसचूी में मिनBाIरिरत खोज-सह-चयन समिमडितयों का गgन संवैBामिनक रूप
से पारिरत नहीं हो सकता है

 कानून के शासन द्वारा शासिसत एक प्रणा#ी के तहत इकट्ठा होना जो न्यायपालि#का की स्वतंत्रता को
प्राथमिमकता देता ह।ै न्यायपालि#का की स्वतंत्रता के लि#ए आवश्यक है मिक न्याडियक कायIप्रणा#ी राज्य के
अन्य दो अगंों के हस्तके्षप से मुक्त हो। कें द्र सरकार मिवभिभन्न कानूनों के तहत गमिgत न्यायाडिBकरणों के
समक्ष सबसे बड़ी वादी ह।ै द.

 न्यायाडिBकरणों  के  स्वतंत्र  कामकाज  से  समझौता  मिकया  जाता  है  जहां  कायIपालि#का  के  पास
न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के चयन में मिनयंत्रण करने का अडिBकार होता ह।ै कायIपालि#का अक्सर पह#े
एक वादी होती है और न्यायाडिBकरणों द्वारा मिनणIय लि#ए जाने वा#े मिववादों में उसकी रुडिच होती ह।ै
2017 के मिनयमों में मिनBाIरिरत खोज-सह-चयन समिमडितयों का गgन न्याडियक स्वतंत्रता के सिसद्धांत और
आर गांBी और मद्रास बार एसोसिसएशन में इस न्याया#य द्वारा जारी मिनदkशों का उलं्लघन करता ह।ै

 94. 2017  के मिनयमों की अनुसचूी के कॉ#म  5  में कहा गया है मिक सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए
कायIका# तीन सा# का होगा। यह आर गांBी में इस न्याया#य द्वारा प्रडितपामिदत सिसद्धांत की अवहे#ना
करता ह।ै इस न्याया#य के मिनणIय द्वारा मिनम्नलि#लिखत मिनदkश जारी मिकए गए थेः

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 " ( ix) तीन सा# के कायIका# को एक और कायIका# के लि#ए मिनयमुिक्त के लि#ए पात्रता के अBीन सात
या पांच सा# के कायIका# में बद# मिदया जाएगा। ऐसा इसलि#ए ह ैक्योंमिक संबंडिBत के्षत्र में मिवशेर्षज्ञता प्राप्त
करने के लि#ए काफी समय की आवश्यकता होती ह।ै तीन सा# का कायIका# बहुत छोटा होता है और
जब तक सदस्य आवश्यक ज्ञान, मिवशेर्षज्ञता और दक्षता प्राप्त कर #ेंगे, तब तक एक कायIका# समाप्त हो
जाएगा। इसके अ#ावा  65  वर्षI  की सेवामिनवृलित्त की आयु के साथ तीन वर्षI  की उक्त अवडिB को उन
व्यमिक्तयों के लि#ए तयैार मिकया गया है जो सेवामिनवृत्त हो चुके हैं या ज€द ही सेवामिनवृत्त हो रहे हैं और इन
न्यायाडिBकरणों को सेवामिनवृलित्त के बाद के स्वगI  के रूप में माने जाने के लि#ए प्रोत्सामिहत करता ह।ै यमिद
इन न्यायाडिBकरणों को प्रभावी ढंग से और कुश#ता से काम करना ह ैतो उन्हें यवुा सदस्यों को आकर्दिर्षत
करने में सक्षम होना चामिहए सिजनके पास एक उडिचत अवडिB होगी।
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 सेवा "।

 मिनयम  18 (2)  में  कहा  गया है मिक सिजन  सदस्यों  को  न्यायाडिBकरणों  में  मिनयकु्त  मिकया  गया  है,  वे
न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या न्यायाडिBकरण के समक्ष वका#त नहीं करेंगे। सेवामिनवृलित्त के
बाद  प्राडिBकरण।  हम  आर  गांBी  में  इस  न्याया#य  द्वारा  व्यक्त  मिकए  गए  मिवचारों  से  सहमत  हैं।
न्यायाडिBकरणों के कुश# कायIकरण में अंतर्दिनमिहत यह है मिक न्यायाडिBकरणों में मिनयमुिक्त उन व्यमिक्तयों के
लि#ए आकर्षIक बनाई जाती ह ैसिजन्हें एक उडिचत अवडिB की गारटंी दी जाती ह।ै

 सेवा करते हैं।  95.  Bारा  184  में कहा गया है मिक अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी

 या न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण या अन्य प्राडिBकरण का सदस्य है पुनर्दिनयमुिक्त के लि#ए पात्र।
इसे मिनयम 9 में दोहराया गया ह।ै यह उल्लघंन ह।ै

 मद्रास बार एसोसिसएशन में इस न्याया#य द्वारा जारी मिकए गए मिनदkश की Bारा 8, सिजसमें पनुर्दिनयमुिक्त का
प्रावBान मिकया गया था, को मिनम्नलि#लिखत शतn में मिनरस्त कर मिदया गया थाः

 " 132. जहां तक एन. टी. टी. अडिBमिनयम की Bारा 8 की वैBता का संबंB ह,ै यह उसके अव#ोकन से
स्पष्ट रूप से सामने आता है मिक एक अध्यक्ष/सदस्य को एन.  टी.  टी.  में पह#ी बार में  5  सा# की
अवडिB के लि#ए मिनयकु्त मिकया जाता ह।ै ऐसे अध्यक्ष/सदस्य 5 सा# की और अवडिB के लि#ए पुनर्दिनयमुिक्त
के लि#ए पात्र हैं। याडिचकाकताIओ ंके लि#ए मिवद्वान वकी# के हाथों अमिग्रम प्रस्तुडितयों को स्वीकार करने में
हमें कोई सकंोच नहीं है, मिक एक प्रावBान पनुर्दिनयमुिक्त का प्रभाव स्वयं होगा

 अध्यक्ष की स्वतंत्रता को कम करना /

 एनटीटी के सदस्य। मिनयकु्त प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य

 एन. टी. टी. को रोजर गभिणत v में माम#ों को तय करने के लि#ए मिववश मिकया जाएगा।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 सिजस तरह से उनकी पनुर्दिनयमुिक्त सुमिनडि•त होगी एनटीटी अडिBमिनयम की Bारा 8। उसके मिनणIय हों या न
हों।

 उसकी स्वतंत्र समझ पर आBारिरत हो। हम हैं।

 संतुष्ट ह ैमिक उपरोक्त प्रावBान को कमजोर कर देगा
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 अध्यक्ष की स्वतंत्रता और मिनष्पक्षता और

 एनटीटी के सदस्य। चूंमिक एन. टी. टी. को अडिBकार के्षत्र मिदया गया ह।ै जो पह#े उच्च न्याया#यों के पास
था, के सभी माम#ों में

 मिनयमुिक्त और कायIका# के मिवस्तार को इससे बचाया जाना चामिहए

 कायIकारी भागीदारी। हमार ेतत्का# मिनष्कर्षn के कारण

 gीक वैसा ही हैं जैसा व्यवहार करते समय हमार ेद्वारा व्यक्त मिकया गया है

 एनटीटी अडिBमिनयम की Bारा 5 के साथ। इसलि#ए हम उस Bारा को मानते हैं

 8 एन. टी. टी. अडिBमिनयम असंवैBामिनक ह।ै "

 ( जोर मिदया गया)

 मिनयम 20 कें द्र सरकार को छूट देने के लि#ए मिवशा# शमिक्तयां प्रदान करता है

 #ागू मिनयमों के प्रावBानः

 " जहां कें द्र सरकार की राय ह ैमिक यह है

 ऐसा करने के लि#ए आवश्यक या समीचीन, यह आदेश द्वारा कारणों से कर सकता है

 व्यमिक्तयों के मिकसी भी वगI  या शे्रणी के संबंB में। 96. कें द्र सरकार सिजसके लि#ए एक मिनयम बनाने का
अडिBकार है

 Bारा  184  द्वारा प्रदत्त उन सिसद्धांतों का पा#न नहीं मिकया गया है जो आर गांBी और मद्रास बार
एसोसिसएशन में अक्षर या भावना में प्रडितपामिदत मिकए गए थे। कायIपालि#का को चयन को मिनयंमित्रत करने
वा#े मिनयम बनाने के लि#ए ऐसी मिदशाहीन शमिक्त प्रदान करने में मिनमिहत खतरे, न्यायाडिBकरणों के सदस्यों
की मिनयमुिक्त और सेवा की शतx  उन मिनयमों से स्पष्ट होती हैं जो बनाए गए हैं। मिनयम इस न्याया#य के
मिनणIयों  में  मिनमिहत  बाध्यकारी  सिसद्धांतों  की अवहे#ना  करते  हैं।  ये मिनयम  न्याडियक स्वतंत्रता  के  लि#ए
मिवनाशकारी हैं और असंवैBामिनक हैं।

 97. समापन से पह#े, दो प्रख्यात #ोगों को मिवज्ञापन देना आवश्यक है

 अडिBकारी सिजनका आर गाँBी के मिनणIयों में और मद्रास बार एसोसिसएशन के सहमडित वा#े मिनणIय में
उल्लेख मिकया गया था। आर गांBी में, न्यायमूर्तित आर. वी. रवींद्रन ने मिटप्पणी कीः

 " 112. जो चिंचता का मिवर्षय ह ैवह Bीर-ेBीर ेक्षरण है

 न्यायपालि#का की स्वतंत्रता, और जगह का सिसकुड़ना
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 न्यायपालि#का द्वारा कब्जा कर लि#या गया और संख्या में Yमिमक वृडिद्ध

 कायn का मिनवIहन करने वा#ी सिसमिव# सेवा से संबंडिBत व्यमिक्त और

 अडिBकारिरता का प्रयोग करना जो पह#े उच्च [2019] 16 एस. सी. आर. द्वारा प्रयोग मिकया गया था।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 अदा#त। उन माम#ों को तय करने के लि#ए व्यमिक्तयों के लि#ए मिनBाIरिरत मानकों और योग्यता को भी
Bीर-ेBीर ेकम मिकया जा रहा ह ैजो

 इससे पह#े उच्च न्याया#यों द्वारा मिनणIय लि#या जा रहा था।

मिवद्वान न्यायाBीश ने अमेरिरकी सवqच्च न्याया#य के एक प्रडितमिष्ठत न्यायाBीश न्यायमूर्तित एम ओ ग#स
के चेतावनी भर ेशब्दों का उले्लख मिकयाः

 " 52. स्वतंत्रता की रक्षा करने में ईष्याI के साथ सतकI ता की आवश्यकता

न्यायमूर्तित मिवलि#यम ओ. ग#स द्वारा यवुा वकी#ों को दी गई स#ाह में कमजोर करने और अडितYमण
के लिख#ाफ अदा#तों और न्यायाडिBकरणों की प्रडितध्वमिन मिम#ती ह ै(द ग#स #ेटसIः मिनजी से चयन

 मेन्वि€वन ए#. उरोफ्स्की द्वारा संपामिदत मिवलि#यम ग#स के पत्र, 1987

 एन। , पी। 162 , ए#र और ए#र):

 " ...... संमिवBान और अडिBकार मिवBेयक को प्राप्त करने के लि#ए डिज़ाइन मिकया गया था सरकार सभी
#ोगों की पीg थपथपा देती ह।ै वे महान #ोग।

 दस्तावेजों ने हमें क€याणकारी राज्य नहीं मिदया। इसके बजाय, वे

 #ेमिकन यह गारटंी स्व-मिनष्पादन नहीं ह।ै जैसे रात नहीं आती सब एक साथ आते हैं, न ही उत्पीड़न
होता ह।ै दोनों ही उदाहरणों में, एक गोBूलि# होती है जब सब कुछ अपरिरवर्तितत प्रतीत होता ह।ै और यह
ऐसी गोBूलि# में है मिक हम सभी को हवा में परिरवतIन के बारे में सबसे अडिBक जागरूक होना चामिहए-चाहे
वह मिकतना भी मामू#ी क्यों न हो-ऐसा न हो मिक हम अनजाने में इसका भिशकार हो जाएँ।

 अंBेरा "।

2019(11) eILR(PAT) SC 50



मद्रास बार एसोसिसएशन में, न्यायमूर्तित रोबिंहटन नरीमन ने अपने सहमडित वा#े फैस#े में #ॉI  एटमिकन के
एक फैस#े का समथIन मिकयाः

 " 178. स्वामिमत्व #ेख व्यापार सगंgन में। वी. कनाा के अटॉन— जनर# [1931 एसी 310 (पीसी)],
#ॉI  एटमिकन ने कहाः ( एसी पी। 317)

 " ...... उनके प्रभुत्व में कोई संदेह नहीं है मिक केव# समय ही ऐसा करगेा। मिकसी ऐसे अडिBमिनयम को
मान्य नहीं करता सिजसे चुनौती मिदए जाने पर अडिBकार से बाहर पाया जाता है और न ही इस सीमा को
पार करने तक प्रगडित की Yमिमक श्रृंख#ा का इडितहास अंडितम अडितYमण की रक्षा के लि#ए उपयोगी होगा।

98. हम पाते हैं मिक हा#ांमिक आर गांBी में 10 और मद्रास बार एसोसिसएशन में 2014 में मिनणIय मिदया गया
था, वही मिवसंगडितयां हैं।दृढ़ रहे। न्याडियक स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास मिकया गया है सिजससे
कायIकारी शमिक्त का दावा मिकया जा रहा ह।ै यह असंवैBामिनक ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 एफ. 3 गंभीरता

 99.  मिवद्वान  महान्यायवादी  ने  प्रस्तुत  मिकया  मिक Bन  मिवBेयक  के  रूप  में  मिवBेयक  के  अध्यक्ष  का
प्रमाणीकरण पूरी तरह से सं#ग्न है

 मिवत्त मिवBेयक। इसलि#ए, यह आग्रह मिकया गया था मिक स्वीकार करने का परिरणाम

 याडिचकाकताIओ  ंके प्रस्तुत करने के परिरणामस्वरूप संपूणI  मिवत्त अडिBमिनयम अमान्य हो जाएगा। हमारा
मिवचार है मिक इस न्याया#य को मिवत्त अडिBमिनयम  2017 के भाग  XIV में पृथकता के सिसद्धांत को #ागू
करना चामिहए। आर. एम. ी. में इस न्याया#य के एक फैस#े में गंभीरता #ागू की गई थी। चमरबागवा#ा
बनाम भारत संघ ("चमरबागवा#ा") 3. न्यायमूर्तित वेंकटरामा अय्यर ने इस न्याया#य की संमिवBान पीg
की ओर से बो#ते हुए कहाः

 " 12. यह प्रश्न मिक क्या कोई क़ाननू जो आंभिशक रूप से शून्य है, उसे पूरी तरह से शून्य माना जाना
चामिहए, या क्या वह उस मिहस्से के रूप में प्रवतIन करने में सक्षम है जो वैB है, वह ऐसा है जो केव# उन
मिनकायों द्वारा अडिBमिनयमिमत काननूों के संदभI  में उत्पन्न हो सकता है सिजनके पास नहीं ह।ै काननू की
असीमिमत शमिक्तयाँ,  उदाहरण के लि#ए,  एक संघीय संघ में मिवBाडियकाएँ। उनकी शमिक्तयों की सीमा हो
सकती है

 दो प्रकार केः यह उस मिवर्षय के संदभI  में हो सकता है-सिजस पर वे कानून बना सकते हैं, उदाहरण के
लि#ए, भारतीय संमिवBान की सातवीं अनुसूची की सूडिचयों में उसिल्ललिखत मिवर्षय, कनाा के संमिवBान की
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Bारा 91 और 92 और ऑस्ट्र ेलि#याई संमिवBान की Bारा 51; या यह उस काननू के स्वरूप के संदभI  में
हो सकता ह ैसिजसे वे उन्हें सौंपे गए मिवर्षयों के संबंB में अडिBमिनयमिमत कर सकते हैं, उदाहरण के लि#ए,

 क्या इस कारण से यह अमिनवायI  रूप से पूरी तरह से शून्य हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर
मिनभIर करना चामिहए मिक क्या वैB को अमान्य से अ#ग मिकया जा सकता है,  और वह है प्रश्न सिजसका
मिनणIय न्याया#य द्वारा अडिBमिनयम के प्रावBानों पर मिवचार करने पर मिकया जाना ह।ै

 

 55 1957 एससीआर 930 [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. ब#सारा 3/4 में मिनणIय को स्वीकार करते हुए,

 संमिवBान पीg ने मिटप्पणी कीः

 "  यह मिनणIय स्पष्ट अडिBकार है मिक पृथक्करण का सिसद्धांत तब भी #ागू होता है जब अडिBमिनयम की
आंभिशक अयोग्यता उत्पन्न होती ह।ै

 संवैBामिनक सीमाओ ंके उलं्लघन के कारण "।

 100. बॉम्बे बनाम यूनाइटे मोटसI  (भारत) Ltd.57

 मुख्य न्यायाBीश पतंजलि# शास्त्री ने कहा मिक कर कानूनों से मिनपटने में पृथकता के सिसद्धांत का मिवस्तार
मिकया जाना चामिहए। चमरबागवा#ा में इन फैस#ों को स्वीकार करने के बाद, न्यायमूर्तित वेंकटरामा अय्यर
ने मिनष्कर्षI मिनका#ाः

 " 21 ......  परिरणामस्वरूप न्विस्थडित इस प्रकार बताई जा सकती हःै जब कोई क़ानून आंभिशक रूप से
अमान्य होता है,  तो इसे बाकी के संबंB में #ागू मिकया जाएगा,  यमिद वह अमान्य से अ#ग मिकया जा
सकता ह।ै यह उद्देश्य के लि#ए महत्वहीन ह।ै

 इस मिनयम की वैBता कारण से उत्पन्न होती ह ैया नहीं

अपने मिवर्षय का-पदाथI  की क्षमता से बाहर होना

 मिवBाडियका या इसके प्रावBानों के उलं्लघन के कारण

 संवैBामिनक मिनरे्षB "।
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 सिसद्धांत जो सिसद्धांत के अभ्यास को मिनयंमित्रत करते हैं

 पृथकता को इस प्रकार तयैार मिकया गया हःै

 " 22 ......

 1. यह मिनBाIरिरत करने में मिक क्या मिकसी क़ानून के वैB भाग उसके अमान्य भागों से अ#ग मिकए जा
सकते हैं, यह मिवBाडियका का इरादा है जो मिनBाIरिरत करने वा#ा कारक ह।ै #ागू मिकया जाने वा#ा परीक्षण
यह ह ैमिक क्या मिवBाडियका के पास होगा

 वैB भाग को अडिBमिनयमिमत मिकया यमिद उसे पता था मिक शेर्ष क़ानून अमान्य था। वी कॉपIस ज्यूरिरस
सेकंम, वॉ€यूम। 82 , पी। 156 ; सांमिवडिBक मिनमाIण पर सदर#ैं, खं। 2 पीपी।

 176-177 .

 2. यमिद वैB और अमान्य प्रावBान इतने अटूट हैं

 यह मिम#ाया जाए मिक उन्हें एक दसूर ेसे अ#ग नहीं मिकया जा सकता है, तो एक मिहस्से की अयोग्यता के
परिरणामस्वरूप अडिBमिनयम की सपंूणIता अमान्य होनी चामिहए। दसूरी ओर, यमिद वे इतने अ#ग और अ#ग
हैं मिक जो अमान्य ह ैउसे बाहर मिनका#ने के बाद, जो बचा ह ैवह अपने आप में एक पूणI  को ह।ै

 बाकी से स्वतंत्र, मिफर इसे बरकरार रखा जाएगा

 56 1951 एससीआर 682 57 1953 एस. सी. आर. 1069 ई. आर. गभिणत बनाम.

साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। आर. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 इसके बावजूद मिक बाकी अप्रवतIनीय हो गए हैं। वी कू#ीज़ कॉन्स्टीट्यूशन# लि#मिमटेशन, वॉ€यूम। मैं
पीपी में हँू। 360 361 ; सांमिवडिBक मिनमाIण पर YॉफI , पीपी। 217-218 .

 यहां तक मिक जब वैB प्रावBान उन प्रावBानों से अ#ग और अ#ग हैं जो अमान्य हैं, अगर वे सभी एक
ही योजना का मिहस्सा हैं सिजसका उद्देश्य समग्र रूप से संचालि#त होना है, तो भी एक मिहस्से की अयोग्यता
के परिरणामस्वरूप संपूणI  रूप से मिवफ# हो जाएगा। वीडिय YॉफI  सांमिवडिBक पर

 मिनमाIण, पीपी। 218-219 .

 इसी तरह, जब मिकसी काननू के वैB और अमान्य मिहस्से स्वतंत्र होते हैं और मिकसी योजना का मिहस्सा
नहीं होते हैं, #ेमिकन अमान्य मिहस्से को छोड़ने के बाद जो बचा रहता है वह इतना पत#ा और कटा हुआ
होता ह ैमिक वह मिवBाडियका से बाहर आने के समय की तु#ना में अ#ग होता ह,ै तो यह भी होगा।
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 पूरी तरह से अस्वीकार कर मिदया जाए।

 मिकसी कानून के वैB और अमान्य प्रावBानों की पृथकता इस बात पर मिनभIर नहीं करती है मिक क्या
काननू एक ही Bारा या मिवभिभन्न Bाराओ ंमें अडिBमिनयमिमत मिकया गया ह।ै आई, पीपी। 361-362 ) ; यह
नहीं है

 प्रपत्र,  #ेमिकन उस माम#े का सार जो सामग्री है, और सिजसे समग्र रूप से अडिBमिनयम की जांच और
प्रासंमिगक प्रावBान की स्थापना पर पता #गाया जाना ह।ै उसमें।

 यमिद अमान्य भाग को कानून से हटा मिदए जाने के बाद जो बचा है उसे #ागू मिकए मिबना #ागू नहीं मिकया
जा सकता ह।ै

 उसमें परिरवतIन और संशोBन,  मिफर इसे शून्य के रूप में मिनरस्त मिकया जाना चामिहए,  अन्यथा यह
न्याडियक मिवBान के बराबर होगा। वीडिय सदर#ैं सांमिवडिBक पर

 मिनमाIण, खं। 2 , पी। 194 .

 पृथक्करण के प्रश्न पर मिवBायी आशय का मिनBाIरण करने में, मिवBान के इडितहास, इसके उद्देश्य, शीर्षIक
और प्रावBान को ध्यान में रखना वैB होगा। इसकी प्रस्तावना करें। वैBामिनक मिनमाIण पर सदर#ैं के
माध्यम से,

 खण्. 2 , पीपी। 177-178 . "

वतIमान माम#े में, इन सिसद्धांतों को #ागू करना

मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का XIV अ#ग करने योग्य ह।ै उपरोक्त [2019] 16 एस. सी. आर. में से पह#े
के तहत री का इरादा मागIदशIक सिसद्धांत ह।ै

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 सिसद्धांत। संसद, मिकसी भी न्विस्थडित में, मिवत्त अडिBमिनयम 2017 के वैB भागों को अडिBमिनयमिमत करती यमिद
उसे पता होता मिक भाग XIV अमान्य ह।ै वैB और अमान्य भाग इतने अटूट रूप से जुडे़ नहीं हैं मिक भाग
XIV की अयोग्यता के परिरणामस्वरूप बाकी की अयोग्यता हो। न ही भाग XIV मिवत्त अडिBमिनयम 2017 के
अन्य भागों से जुड़ी समग्र योजना का मिहस्सा ह।ै भाग XIV के मिनष्कासन के बाद भी शेर्ष भाग

 मिवत्त अडिBमिनयम अभी भी अपने आप बना रहगेा। इसलि#ए,  मिवत्त अडिBमिनयम  2017 के भाग  XIV को
अडिBमिनयम से हटा मिदया जा सकता ह।ै
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 102. अंत में, मिवद्वान महान्यायवादी द्वारा इस आशय की एक प्रब# याडिचका दायर की गई मिक भ#े ही
इसमें कुछ प्रावBान मिनमिहत हों।

 1  जून  2017  को बनाए गए मिनयम सिसद्धांतों के मिवपरीत हो सकते हैं। आर गांBी और मद्रास बार
एसोसिसएशन में इस न्याया#य द्वारा प्रडितपामिदत, कें द्र सरकार कुछ संशोBनों के साथ कायIवाही के #ंमिबत
रहने के दौरान इस न्याया#य द्वारा पारिरत अंतरिरम आदेशों के आBार पर आगे बढ़ने के लि#ए तयैार होगी।
हम मिनवेदन स्वीकार करने में असमथI  हैं। मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का भाग XIV Bन मिवBेयक के रूप में
अडिBमिनयमिमत नहीं मिकया जा सकता था। कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए बिंनयम इस आBार पर असवBैामिनक
हैं मिक वे इस न्याया#य के मिनणIयों में मिनBाIरिरत न्याडियक स्वतंत्रता के सिसद्धांतों का उल्लघंन करते हैं।

 जी मिनष्कर्षI

 103. मिवत्त अडिBमिनयम 2017 का भाग XIV Bन मिवBेयक के रूप में अडिBमिनयमिमत नहीं मिकया जा सकता
था। Bारा 184 के तहत मिनयम बनाने की शमिक्त के अनुसार बनाए गए मिनयमों को माना जाता ह ै-

 असंवैBामिनक ह।ै हा#ाँमिक, चूंमिक इन के #ंमिबत रहने के दौरान

 कायIवाही,  अंतरिरम आदेशों के अनुसरण में कुछ कदम उgाए गए थे और मिनयमुिक्तयां की गई हैं,  हम
मिनदkश देते हैं मिक वे मिनयमुिक्तयां असवंैBामिनकता की घोर्षणा से प्रभामिवत नहीं होंगी। हा#ांमिक इस तरह से
मिनयकु्त  कर्दिमयों  को  मिनयंमित्रत  करने  वा#े  मिनयम  और  शतx मू#  अडिBमिनयमों  का  पा#न  करेंगी।
असंवैBामिनकता की घोर्षणा के बाद,  मू# अडिBमिनयमों में सभी संबंडिBत पह#ुओं में मिनर्दिदष्ट शतx  जारी
रहेंगी। 104. इस न्याया#य ने बार-बार न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए एक स्वतंत्र
वैBामिनक मिनकाय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर मिदया ह।ै

 चंद्र कुमार के माम#े में इस अदा#त द्वारा जारी मिनदkशों के बावजूद #गभग

 दो दशक पह#े, मिवBाडियका द्वारा एक छत्र संगgन स्थामिपत करने के लि#ए कोई कारIवाई नहीं की गई है,
सिजसे उस प्रणा#ी की कमिमयों को दरू करने का काम सौंपा जाएगा, सिजसके बार ेमें हमने ऊपर बताया ह।ै
क्षमता और समान सेवा सुमिनडि•त करने के लि#ए एक# प्राडिBकरण की कमी रोजर मैथ्यू v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ ॉ. Bनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

 परिरन्विस्थडितयों ने एक खंडित न्यायाडिBकरण प्रणा#ी को जन्म मिदया ह ैजो उस उदे्दश्य को मिवफ# कर देता
है सिजसके लि#ए प्रणा#ी का गgन मिकया गया था। इसके अ#ावा, सभी न्यायाडिBकरणों के लि#ए समन्वय
प्राडिBकरण न्याय मिवभाग होना चामिहए। अ#ग-अ#ग मंत्रा#यों में उस कायI  को #ागू करने से अव्यवस्था
हुई है
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 न्यायाडिBकरण संरचना का मिवकास,  न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता के लि#ए गंभीर खतरे पैदा करने के
अ#ावा।

 105. यह आवश्यक ह ैमिक एक व्यापक वैBामिनक संगgन

 न्यायाडिBकरणों के कामकाज की देखरखे के लि#ए मिवBायी हस्तके्षप के माध्यम से गमिgत मिकया जाए। हम
एक स्वतंत्र वैBामिनक के गgन की सिसफारिरश करते हैं।  "राष्ट्र ीय न्यायाडिBकरण आयोग"  नामक मिनकाय
सदस्यों की चयन प्रमिYया, मिनयमुिक्त के मानद, वेतन और भत्ते, सामान्य पात्रता मानदं की शुरुआत,
अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने के साथ-साथ बमुिनयादी ढाचें और मिवत्तीय संसाBनों की आवश्यकता
को पूरा करने के लि#ए भी कायI  करता ह।ै इस कानून का उदे्दश्य सदस्यों के लि#ए समान सेवा शतn को
मिनBाIरिरत करना होना चामिहए। आयोग में मिनम्नलि#लिखत सदस्य होने चामिहएः

 ( i) भारत के सवqच्च न्याया#य के तीन सेवारत न्यायाBीश

 भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत;

 ( (ii) उच्च न्याया#य के दो सेवारत मुख्य न्यायाBीश या न्यायाBीश

 भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत;

 ( (iii) कें द्र सरकार द्वारा कम से कम एक सडिचव के पद पर आसीन अडिBकारिरयों में से दो सदस्यों को
नामिमत मिकया जानाः उनमें से एक न्याय मिवभाग का सडिचव होगा जो पदेन संयोजक होगा; और

 ( (iv)  भारत के मुख्य न्यायाBीश के परामशI  से कें द्र सरकार द्वारा दो स्वतंत्र मिवशेर्षज्ञ सदस्यों को
नामिमत मिकया जाएगा।

 भारत में न्यायाडिBकरण प्रणा#ी के कामकाज को देखा जाता ह।ै द. 

 58 " एनटीसी "[2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 न्याडियक न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता संमिवBान की मू# संरचना की एक अ#घंनीय मिवशेर्षता ह।ै चयन,
मिनयमुिक्त, सदस्यों को हटाने और सेवा शतn के मिप्रन्विस्Yप्शन की प्रमिYया

 न्यायाडिBकरण के सदस्य न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता मिनBाIरिरत करते हैं। जैसा मिक हमने अभिभमिनBाIरिरत
मिकया ह,ै न्याडियक स्वतंत्रता के एक पह#ू के रूप में न्यायाडिBकरणों की स्वतंत्रता को संरडिक्षत करने में,
न्यायमिनणाIयक  मिनकाय  को  मजबूत  होना  चामिहएः  मिवशेर्ष  मिनणIय  के  संदभI  में  न्याय  प्रदान  करने  की
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आवश्यकता  के  प्रडित  उत्तरदायी  और  मिकसी  के  अBीन  नहीं।  यह  अदा#तों  और  न्यायाडिBकरणों  की
स्वतंत्रता की रक्षा में सतकI ता की आवश्यकता में परिर#डिक्षत होता ह।ै

 108. योग्यता, व्यावसाडियकता और मिवशेर्षज्ञता

 मिवशेर्ष न्याय प्रदान करने के लि#ए डिज़ाइन की गई एक मजबूत न्यायाडिBकरण प्रणा#ी के अपरिरहायI
पह#ू। आयोग के पास यह शमिक्त होनी चामिहए मिक -

 सिसस्टम से। कें द्र सरकार को अलिख# भारतीय न्यायाडिBकरण सेवा का गgन सुमिनडि•त करने के लि#ए एक
काननू बनाने पर भी मिवचार करना चामिहए न्यायाडिBकरणों के लि#ए गैर-न्याडियक कर्दिमयों की भत— और
सेवा की शतn को मिनयंमित्रत करना। वतIमान में, प्रशासमिनक कमIचारी

 न्यायाडिBकरणों को मोटे तौर पर प्रडितमिनयमुिक्त पर #ाया जाता ह।ै न्यायाडिBकरणों में प्रभिशडिक्षत प्रशासमिनक
कर्दिमयों की पयाIप्त कमी ह।ै इसलि#ए, न्यायाडिBकरण के प्रभावी कामकाज के मिहत में एक अलिख# भारतीय
न्यायाडिBकरण सेवा स्थामिपत करने की तत्का# आवश्यकता है

 प्रणा#ी।

 यद्यमिप वतIमान मिनणIय शब्द के दायर ेका मिवश्लेर्षण करता ह।ै

 " केव# अनुच्छेद 110 (1) में और अनुच्छेद 110 के खं (1) के उपखं (ए) से (जी) की व्याख्या
और यह मिनष्कर्षI  मिनका#ना मिक मिवत्त का भाग XIV

 अडिBमिनयम 2017 को Bन मिवBेयक के रूप में वैB रूप से अडिBमिनयमिमत नहीं मिकया जा सकता था, मैं
उन कारणों से सहमत हूं जो भारत के मिवद्वान मुख्य न्यायाBीश द्वारा Bन मिवBेयक के पह#ू को एक बड़ी
पीg को संदर्शिभत करने और तदनुसार मिनदkश देने के लि#ए मिनBाIरिरत मिकए गए हैं।

 भाई जन्विस्टस की मिटप्पभिणयों से मैं सहमत हू।ं

 दीपक गुप्ता ने कहा मिक न्यायाडिBकरणों में सदस्यों की योग्यता एक आवश्यक मिवBायी कायI  है और इसे
प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै न्यायाडिBकरणों की अवBारणा मिवभिशष्ट के्षत्र के साथ मिवशेर्ष मिनकायों
के रूप में की गई ह।ै ज्ञान मिवशेर्षज्ञता। इस मिवशेर्ष मिनणIयात्मक कायI  के लि#ए अमिनवायI  है अपने मिवर्षय में
प्रभिशडिक्षत सदस्यों का चयन।

 कीबिंपग रोजर मैथ्यू वी। साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे।

 इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायाडिBकरणों के सदस्यों के लि#ए योग्यता का मिनBाIरण अपने सबसे आवश्यक
चरिरत्र में एक मिवBायी कायI  ह।ै
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 कायI  करता है और कें द्र सरकार के मिनयम बनाने के अडिBकार को प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै
यह मिवBाडियका का काम है मिक वह शतn को परिरभामिर्षत करे सिजसे के्षत्र मिवभिशष्ट ज्ञान की आवश्यकता का
आक#न करने के बाद मिनयमुिक्त के लि#ए पूरा मिकया जाना चामिहए।

 दीपाक गुप्ता, जे।

 1. मुझे मुख्य न्यायाBीश और उनके भाई जे. चंद्रचूड़ के मिवस्तृत और मिववेकपूणI  मिनणIयों को देखने का
सौभाग्य मिम#ा ह।ै

 2. चंूमिक मुख्य न्यायाBीश के फैस#े में तथ्यों, प्रस्तुडितयों और काननूों के पूरे सरगम पर मिवचार मिकया
गया ह,ै इसलि#ए संडिक्षप्तता के लि#ए, सभी तथ्यों और तकn को मिनBाIरिरत करना आवश्यक नहीं होगा।

 मिववरण।  3. 'न्यायाडिBकरण'  को मिदए गए  इस मिनणIय  में  न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण  या
न्यायाडिBकरण के भाग XIV में मिनर्दिदष्ट अन्य प्राडिBकरण शामिम# होंगे।

 मिवत्त  अडिBमिनयम,  2017।  'अध्यक्षों/सदस्यों'  के  संदभI  में  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या Bारा 184 में मिनर्दिदष्ट अन्य सदस्य शामिम# होंगे।

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017। कुछ न्यायाडिBकरणों की मिनयामक और न्यायमिनणाIयक दोनों भूमिमकाएँ होती हैं।
इसके बाद की अडिBकांश चचाI न्यायाडिBकरणों की न्याडियक भूमिमका से संबंडिBत ह।ै

 4. मुख्य न्यायाBीश के फैस#े में उद्धतृ मिदनांक 1 का आदेश स्पष्ट रूप से उन मुद्दों को मिनBाIरिरत करता
है सिजनके साथ वतIमान पीg का संबंB ह।ै इसे संके्षप में रखने के लि#ए, इस न्याया#य के समक्ष मुद्दा यह
है मिक क्या न्यायाडिBकरण न्याया#यों का एक प्रभावी मिवक€प हैं; यमिद हां, तो उन्हें मिकसे मिनयकु्त करना
चामिहए। कानून में #गातार बद#ते मिवकास और भारत के संमिवBान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी
के प्रावBानों को ध्यान में रखते हुए, न्याया#यों के मिवक€प के रूप में न्यायाडिBकरणों पर रोक #गा दी
गई ह।ै

 मुख्य अंक [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 यह कैसे सुमिनडि•त मिकया जाए मिक ये न्यायाडिBकरण प्रभावी ढंग से, मिनरता से काम करें और

प्रत्यक्ष रूप से।

 5. मुख्य न्यायाBीश ने अपने फैस#े में मिनम्नलि#लिखत बातों का उले्लख मिकया हःै
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दृढ़ संक€प के लि#ए दावेः

 I.  क्या 'मिवत्त अडिBमिनयम, 2017' जहां तक कुछ अन्य अडिBमिनयमों में संशोBन करता है और मिवभिभन्न
न्यायाडिBकरणों का संचा#न करने वा#े व्यमिक्तयों की सेवा की शतn में बद#ाव करता है, उसे अनुच्छेद
110 के तहत 'Bन मिवBेयक' कहा जा सकता ह ैऔर इसके परिरणामस्वरूप -

 वैB रूप से अडिBमिनयमिमत?

 II. यमिद उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है तो क्या मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 184 अत्यडिBक
प्रत्यायोजन के कारण असंवैBामिनक ह?ै

 III.  यमिद Bारा  184  वैB ह,ै  तो क्या न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण और अन्य प्राडिBकरण
(योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शतx)

 सदस्य) मिनयम, 2017 प्रBान अडिBमिनयम और इस न्याया#य के मिवभिभन्न मिनणIयों के अनुरूप हैं।

 न्यायाडिBकरणों की कायIप्रणा#ी?

 IV. क्या इसके लि#ए एक# नो# एजेंसी होनी चामिहए

 सभी न्यायाडिBकरणों का प्रशासन?

 V. क्या न्याडियक प्रभाव के संचा#न की आवश्यकता है

 भारत में सभी न्यायाडिBकरणों का मू€यांकन?

 VI. क्या न्यायाडिBकरणों के न्यायाBीश अडिBमिनयमों द्वारा स्थामिपत मिकए गए हैं

 संमिवBान के अनुच्छेद 323-ए और 323-बी के तहत संसद को 'रैंक' और 'स्टेटस' के बराबर माना जा
सकता ह।ै संवैBामिनक पदाडिBकारी?

 VII. क्या न्यायाडिBकरणों से प्रत्यक्ष वैBामिनक अपी#ें

 सुप्रीम कोटI  को मोड़ मिदया जाना चामिहए?

 VIII. क्या मौजूदा के एकीकरण की आवश्यकता है

 न्यायाडिBकरण और पीgों की स्थापना।

 6. मोटे तौर पर मैं तकI  से सहमत हँू और

मुख्य न्यायाBीश द्वारा मिकए गए मिनष्कर्षI , मिवशेर्ष रूप से मुद्दों 1 और

 8 तक। हा#ाँमिक, मैं खदु को सहमत होने के लि#ए राजी करने में असमथI  हँू
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मुख्य न्यायाBीश ने कहा मिक 2017 के मिवत्त अडिBमिनयम की Bारा 184 अत्यडिBक प्रत्यायोजन के दोर्ष से
प्रभामिवत नहीं होती ह।ै मेरा मिवचार रोजर मैथ्यू बनाम भी ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 मिक यद्यमिप Bन मिवBेयक के संबंB में मुद्दे को 7 न्यायाBीशों की एक बड़ी पीg को भेजा जा सकता है,
क्योंमिक कानून की शुद्धता मिनBाIरिरत की गई ह।ै ए#. चंद्रकुमार बनाम। भारत सघं पर संदेह नहीं मिकया
गया ह,ै इस माम#े को 7 न्यायाBीशों की पीg को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं ह।ै

 7. मुझे यह भी #गता ह ैमिक इसके लि#ए कुछ मिवभिशष्ट मिनदkश मिदए जाने की आवश्यकता ह।ै

 न्याडियक प्रभाव मू€यांकन करने के लि#ए एक मिनकाय की मिनयमुिक्त। इस तरह के मिनकाय को देखने के लि#ए
कुछ मापदों या संदभI  बिंबदओु ंको मिनBाIरिरत करना भी आवश्यक हो सकता ह।ै मेरा मिवचार ह ैमिक सरकार
ने आज तक ए#. चंद्र कुमार (उपरोक्त) माम#े में इस न्याया#य की 7-न्यायाBीश पीg की सिसफारिरश
का पा#न नहीं मिकया ह ैमिक

 सभी न्यायाडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए स्वतंत्र एजेंसी, इस संबंB में कुछ मिनदkशों की आवश्यकता ह।ै
अंत में, मुझे #गता है मिक न्यायाडिBकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों का चयन करने के लि#ए एक मिनकाय के
गgन के लि#ए मिनदkश मिदए जाने की आवश्यकता ह।ै

 8. मुद्दों पर मिवस्तृत चचाI करने से पह#े

 इसमें शामिम#, मैं इस बात पर प्रकाश ा#ना चाहूगंा मिक भाग XIV में कुछ स्पष्ट त्रुमिटयां हैं जो स्पष्ट रूप
से मिदमाग के गैर-अनुप्रयोग को दशाIती हैं।

 9. सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2007 की Bारा 9 ए थी

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा 181 द्वारा प्रस्तुत मिकया गया और मिनम्नानुसार हःै

 “ 9 ए. इस अडिBमिनयम में कुछ भी मिनमिहत होने के बावजूद,

 योग्यता, मिनयमुिक्त, कायIका#, वेतन और भते्त,

 त्यागपत्र, मिनष्कासन और सेवा के मिनयम और शतx

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अध्याय VI के भाग XIV के प्रारभं के बाद मिनयकु्त
मिकया गया

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 के प्रावBानों द्वारा शासिसत होगा -
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 उस अडिBमिनयम की Bारा 184: बशतk मिक इससे पह#े मिनयकु्त अध्यक्ष और सदस्य

 मिवत्त अडिBमिनयम के अध्याय VI के भाग XIV का प्रारभं,

 और उसके तहत बनाए गए मिनयम जैसे मिक Bारा 184 के प्रावBान मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 #ागू नहीं
हुआ था।

 ( जोर मिदया गया)

 यह सेवा की योग्यता, मिनयम और शतx प्रदान करता ह।ै

 अपी#ीय न्यायाडिBकरण के अध्यक्षों और सदस्यों आमिद। यह प्रावBान मिदमाग के पूणI  गैर-अनुप्रयोग को
दशाIता ह ैक्योंमिक सशस्त्र ब#

 1 1 (1997) 3 एससीसी 261 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2007 में अपी#ीय न्यायाडिBकरण का कोई प्रावBान नहीं ह।ै वास्तव में,
सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण अडिBमिनयम, 2007 की Bारा 6 स्वयं अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की मिनयमुिक्त
के लि#ए योग्यता प्रदान करती है और यह स्पष्ट नहीं है मिक मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 द्वारा Bारा 9 ए को
#ागू करके क्या हासिस# करने की मागं की गई थी।

 पृष्ठभूमिम

समीक्षा 2, #ोकतंत्र, शमिक्तयों का पृथक्करण 3 आमिद। संमिवBान की ये बमुिनयादी मिवशेर्षताएं हमार ेसंमिवBान
और राजनीडित का एक अंतर्दिनमिहत मिहस्सा हैं। 11. मौलि#क अडिBकारों को मिनBाIरिरत करने वा#े संमिवBान
के भाग III को अक्सर #ोगों के मिद# और आत्मा के रूप में संदर्शिभत मिकया गया ह।ै

 संमिवBान। मेरे मिवचार में, संमिवBान के सार को हमारे संस्थापकों ने संमिवBान की प्रस्तावना में खूबसूरती
से डिचमित्रत मिकया था

जहाँ हमने खदु से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंBुत्व का वादा मिकया था। प्रस्तावना की पह#ी और
सबसे महत्वपूणI  मिवशेर्षता न्याय ह।ै भारत को एक #ोकतांमित्रक गणराज्य होना चामिहए, यह भी प्रस्तावना
का एक मिहस्सा ह।ै हमारे संमिवBान के तहत अंडितम शमिक्त #ोगों के पास है, न मिक सत्ता के पदों पर बैgे
#ोगों के पास।
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 12. कानून का शासन एक सनुहरा Bागा है जो हमारे संमिवBान के माध्यम से च#ता ह।ै यह सुनहरा
Bागा मिवभिभन्न अध्यायों को एक साथ बांBता ह।ै

 नागरिरकता, मौलि#क अडिBकार, संघ, राज्य, पचंायत, अनुसूडिचत और जनजातीय के्षत्र, संघ और राज्यों
के बीच संबंB, भारत के के्षत्र के भीतर व्यापार, वाभिणज्य और संभोग, संघ और राज्यों के तहत सेवाओं
आमिद से संबंडिBत संमिवBान। इनमें से प्रत्येक पह#ू न केव# संमिवBान द्वारा बन्वि€क कानूनों द्वारा शासिसत
होता ह।ै शपथ, सिजसके लि#ए हम में से प्रत्येक, संवBैामिनक पदों पर आसीन है, हमें संमिवBान और कानूनों
को बनाए रखने का आदेश देता ह।ै

 यही काननू का शासन ह।ै हमार े#ोकतंत्र का आBार शासन है

 काननू और पुरुर्षों का शासन नहीं। कहीं भी, कभी भी, जब आम #ोगों को चुनने का मौका मिदया जाता
ह,ै  तो चुनाव हमेशा समान होता है;  स्वतंत्रता,  अत्याचार नहीं;  #ोकतंत्र,  तानाशाही नहीं;  काननू का
शासन, #ोकतंत्र का शासन नहीं।

 पुरुर्षों।  13.  #ोकतंत्र और कानून के शासन दोनों के आवश्यक तत्वों में से एक स्वतंत्र और मिनर
न्यायपालि#का ह।ै मुक्त और जीवंत

 2 मिमनवाI मिम€स लि#मिमटे बनाम भारत संघ, (1980) 2 एस. सी. सी. 591; ए#. चंद्र कुमार बनाम।

 भारत सघं, (1997) 3 एस. सी. सी. 261

 3 केशवानंद भारती बनाम. केर# राज्य, (1973) 4 एस. सी. सी. 225 रोजर मैथ्यू बनाम।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 देश वह है जहाँ कानून के शासन द्वारा अभिभव्यमिक्त और शासन की स्वतंत्रता ह।ै काननू का शासन तभी
हो सकता है जब हमारे पास न्यायाBीश और न्यायमिनणाIयक हों जो मिकसी भी बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र
मिनणIय #े सकें । यमिद कानून का शासन नहीं है,  तो कोई जवाबदेही नहीं है,  सत्ता का दरुुपयोग और
भ्रष्टाचार ह।ै जब काननू का शासन गायब हो जाता है, तो हम कानूनों द्वारा नहीं, बन्वि€क उन #ोगों की
मिवभिशष्टताओ ंऔर सनक द्वारा शासिसत होते हैं जो कानून में हैं।

 शमिक्त। 14. न्यायाडिBकरण रुकने के लि#ए आ गए हैं। मुख्य न्यायाBीश और उनके भाई न्यायमूर्तित चंद्रचूड़
दोनों ने न्यायाडिBकरण के मुद्दे पर बहुत मिवस्तार से मिवचार मिकया ह।ै एक पह#ू सिजस पर प्रकाश ा#ने की
आवश्यकता है और जो मेरे मिवद्वान भाइयों के मिनणIयों से भी सामने आता है,  वह यह है मिक जो #ोग
न्यायाडिBकरणों का संचा#न करते हैं, उन्हें न्याया#यों के न्यायाBीशों के समान सम्मान मिम#ना चामिहए
और जहां तक संभव हो,  उनके पास समान योग्यताएँ और गुण होने चामिहए। यह मिनतांत आवश्यक है

2019(11) eILR(PAT) SC 50



क्योंमिक यमिद इस देश के #ोगों को न्यायाडिBकरणों में मिव‹ास रखना है तो यह सुमिनडि•त करना सभी
संबंडिBत #ोगों का कतIव्य ह ैमिक ये न्यायाडिBकरण मिनष्पक्ष और मिनष्पक्ष रूप से कायI  करें।

 अदा#तों की तरह स्वतंत्र रूप से उम्मीद की जाती ह।ै काननू की मिवभिभन्न शाखाओ ंमें मिवशेर्षज्ञता में वृडिद्ध
के साथ, यह आग्रह करना संभव नहीं होगा मिक हमें मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों की आवश्यकता नहीं ह।ै मिकसी
भी इसंान से पूरे काननू को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती ह।ै न्यायाBीशों के रूप में हमें कानून
के मिवभिभन्न के्षत्रों में काम करने के लि#ए प्रभिशडिक्षत मिकया जाता ह।ै साथ ही, इस बात से इनकार नहीं मिकया
जा सकता है मिक प्रौद्योमिगकी का तेजी से बद#ता चेहरा और #ोगों की #गातार बढ़ती मागंों के कारण
हजारों नए काननू #ागू हुए हैं और इनमें से कुछ के लि#ए प्रौद्योमिगकी के साथ काननू की कुछ शाखाओं के
मिवशेर्ष ज्ञान की आवश्यकता होती ह।ै

 15. भारत में अदा#तें सभी के्षत्राडिBकारों को सफ#तापूवIक संभा# रही थीं। समस्या प्रडितभा की कमी
नहीं थी। समस्या की कमी नहीं थी

 ज्ञान +। मुख्य समस्या जनसंख्या की तु#ना में न्यायाBीशों की बहुत कम संख्या और बहुत अडिBक
रिरमिक्त की न्विस्थडित थी। न्याय का न्यायाडिBकरण इसलि#ए नहीं मिकया गया था क्योंमिक अदा#तें थीं माम#ों
को संभा#ने में असमथI  #ेमिकन मुख्य रूप से क्योंमिक माम#ों को मिनपटाने में भारी देरी हुई थी। अब
जमिट# वाभिणन्विज्यक माम#ों के लि#ए भी मिवशेर्ष वाभिणन्विज्यक न्याया#यों की स्थापना की गई ह।ै #ेमिकन
इसके साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं मिकया जा सकता है मिक तेजी से बढ़ते तकनीकी मिव‹ में
मिवशेर्षज्ञ  न्यायमिनणाIयकों  की  आवश्यकता  ह।ै  इसलि#ए,  मिवशेर्ष  न्यायाडिBकरणों  की  आवश्यकता  ह।ै
अदा#तों के मिवक€प होने के नाते इन न्यायाडिBकरणों को हमारे संस्थापकों की अपेक्षाओ  ंको भी पूरा
करना चामिहए और पूरी तरह से स्वतंत्र और मिनर होना चामिहए।

 भारत सघं बनाम। मद्रास बार एसोसिसएशन (2010) 11 एस. सी. सी. 1 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 16. दभुाIग्य से, कुछ न्यायाडिBकरणों का काम करना वांभिछत होने के लि#ए बहुत कुछ छोड़ देता ह।ै सभी
समस्याएं व्यमिक्तयों के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। जो न्यायाडिBकरणों को च#ाते हैं। भारी रिरमिक्तयों, कुछ
पीgों, मिवत्तीय संकट और #ोगों की मिनभIरता के कारण कई कमिgनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

 मिवभागों पर न्यायाडिBकरण,  जो दखु की बात है मिक न्यायाडिBकरणों का प्रशासन करते हैं। जहाँ तक
प्रशासमिनक माम#ों का संबंB ह,ै कुछ न्यायाडिBकरण वस्तुतः मिवभागों के अBीन हैं और यह न्यायपालि#का
की स्वतंत्रता को भी प्रभामिवत करता ह।ै न्याडियक स्वतंत्रता का अथI  न केव# सही मिनणIय #ेने की
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स्वतंत्रता ह,ै  बन्वि€क कायाIत्मक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूणI  ह।ै Bारणाएँ भी बहुत महत्वपूणI  हैं।
न्यायाडिBकरण के समक्ष पेश होने वा#ी मुकदमेबाज जनता क्या महसूस करती है? क्या न्यायाडिBकरण
सरकार की एक शाखा के रूप में काम कर रहा है या एक स्वतंत्र मिनकाय के रूप में? यमिद शमिक्तयों का
पृथक्करण करना है तो इन न्यायाडिBकरणों को खदु को च#ाने के लि#ए कायाIत्मक स्वायत्तता होनी चामिहए
जैसा वे सबसे अच्छा महसूस करते हैं।

 17. इस पृष्ठभूमिम में, मैं मुख्य न्यायाBीश द्वारा उgाए गए मिवभिभन्न मुद्दों पर मिवचार करंूगा।

 मुद्दा संख्या 1

 माननीय मुख्य न्यायाBीश के साथ मिक भाग XIV के बारे में मुद्दा मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 का एक Bन
मिवBेयक ह ैया नहीं, इसे एक बड़ी पीg को भेजा जा सकता ह।ै

 मुद्दा नं. 2

 19. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंB ह,ै मैं मुख्य न्यायाBीश के मिनष्कर्षI  से सहमत नहीं हँू। इसमें कोई
संदेह नहीं हो सकता मिक संसद

 सभी  माम#ों  से  मिनपटने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  है और  यह  कुछ  "गैर-आवश्यक"  माम#ों  को
कायIपालि#का को सौंप सकता ह।ै हर शतI  को मिवBानमं# द्वारा मिनBाIरिरत करने की आवश्यकता नहीं ह।ै

 20. अपने मिनणIय में मुख्य न्यायाBीश ने प्रत्यायोजन की सीमाओ ंसे संबंडिBत मिनणIयों का उल्लेख मिकया
ह।ै उन मिनणIयों में जो कुछ भी कहा गया है उसे दोहराना आवश्यक नहीं है, #ेमिकन कुछ का संदभI  मिदया
जा सकता ह।ै

 रोजर मैथ्यू बनाम। साउथ इंडियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 21.  ए  7-अनुच्छेद  143,  भारत का संमिवBान और मिदल्ली कानून अडिBमिनयम  (1912) आमिद में इस
न्याया#य की न्यायाBीश पीg। 5 अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक मिवBाडियका से सभी मुद्दों पर कानून बनाने की
अपेक्षा नहीं की जा सकती है और उसे एक प्रडितमिनडिB को गैर-आवश्यक कायI  सौंपने की शमिक्त ह।ै साथ
ही, फैस#े को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिम#ता है मिक यह स्पष्ट रूप से माना गया था मिक "आवश्यक
मिवBायी कायn"  को प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै इस प्रस्ताव के साथ कोई मिववाद नहीं हो
सकता है मिक गैर-आवश्यक मिवBायी कायn का प्रत्यायोजन मिकया जा सकता ह।ै इसके लि#ए भी एक
चेतावनी  ह।ै  मिवBाडियका  के  पास  प्रडितमिनडिB पर  मिनयंत्रण  और  कायाIत्मक  शमिक्तयां  होनी  चामिहए।  ऐसी
शमिक्तयों का प्रयोग करने के ज्ञात तरीकों में से एक प्रडितमिनडिB के लि#ए मिवBाडियका के समक्ष उसे सौंपी गई
शमिक्तयों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा पारिरत मिनयमों/आदेशों को रखना ह।ै प्रत्यायोसिजत मिवBान पर
हमेशा मिवBायी मिनयंत्रण होना चामिहए।
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 22.  ग्वालि#यर रयेॉन मिम€स बनाम। सहायक आयकु्त,  मिबYी कर,  खन्ना,  जे.  ने इस माम#े को अपनी
अनूgी श#ैी में मिनपटाया। फैस#े के पैरा 24 और 25 को मुख्य न्यायाBीश की राय में उद्धतृ मिकया गया
ह,ै #ेमिकन मझेु #गता ह ैमिक पैरा 26 भी बहुत प्रासंमिगक ह ैऔर यह इस प्रकार हःै

 " 26. हम इस मिवचार को स्वीकार करने में भी असमथI  हैं मिक यमिद मिवBाडियका मिकसी अडिBमिनयम को
मिनरस्त कर सकती है,  जैसा मिक वह सामान्य रूप से कर सकती है,  तो यह अBीनस्थ बनाने वा#े
प्राडिBकरण पर पयाIप्त मिनयंत्रण रखती ह।ै

 मिवBान और, इस प्रकार, मिवBाडियका के लि#ए क़ानून में मिवBायी नीडित, मानक या मिदशामिनदkश मिनBाIरिरत
करना आवश्यक  नहीं ह।ै  इस  दृमिष्टकोण  को  स्वीकार  करने  से  चौंकाने  वा#े परिरणाम  मिनक#ेंगे।  मान
#ीसिजए मिक क# संसद यह अडिBमिनयमिमत करती ह ैमिक जैसे-जैसे देश में अपराB की न्विस्थडित मिबगड़ गई है,
देश  में  मिकसी  मिवशेर्ष  डितभिथ  से  #ागू  मिकया  जाने  वा#ा  आपराडिBक  कानून  वैसा  ही  होगा  जैसा  मिक
अडिBमिनयम में उसिल्ललिखत अडिBकारी द्वारा बनाया गया ह।ै क्या यह कहा जा सकता ह ैमिक मिवBायी शमिक्त का
कोई अत्यडिBक प्रत्यपIण नहीं हुआ ह,ै भ#े ही संसद में मिनBाIरिरत करने के लि#ए छोड़ मिदया गया हो

 इस तरह के आपराडिBक कानून बनाने के लि#ए कोई मिदशामिनदkश या मिवBायी नीडित? इस तरह के एक
अडिBमिनयम की बुराई, हमार ेमें नहीं हो सकता है

 राय, इस आBार पर नजरअंदाज या दृमिष्ट खो दी जाए मिक यमिद संसद अडिBकारी द्वारा बनाए गए काननू
को  मंजूरी  नहीं  देती  है  संबंडिBत,  यह  उस  अडिBमिनयम  को  मिनरस्त  कर  सकता  है  सिजसके  द्वारा  वह
अडिBकारी था

 काननू बनाने के लि#ए अडिBकृत "।

 5 आकाशवाणी (38) 1951 एससी 332

 6 ए. आई. आर 1974 एस. सी. 1660 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 23. हरिरशंकर बाग#ा बनाम। एम. पी. स्टेट ', परीक्षण यह मिनBाIरिरत मिकया गया था मिक नीडित का एक
उडिचत रूप से स्पष्ट मिववरण होना चामिहए जो प्रत्यायोसिजत मिवBान के मिनमाIण का मागIदशIन कर।े 24. रमेश
मिबचI  बनाम। भारत संघ, इस न्याया#य की एक पीg ने स्पष्ट रूप से कहा मिक मिवBाडियका अपने आवश्यक
मिवBायी कायn से अपने हाथ नहीं Bो सकती ह।ै यह मिनम्नलि#लिखत रूप में आयोसिजत मिकया गया।
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 " 19 ...... एक अ#ग तरीके से सिजसमें उपरोक्त मिवचारों में से दसूर ेको व्यक्त मिकया गया है और यह वह
दृमिष्टकोण है जो तब से हावी है-यह कहना है मिक मिवBानसभाएं अपने आवश्यक मिवBायी कायI  से अपने
हाथ नहीं Bो सकती हैं। आवश्यक मिवBायी कायI  में पयाIप्त मात्रा में मिवBायी नीडित मिनBाIरिरत करना शामिम#
ह।ै

 स्पष्टता और मानकों को स्पष्ट करने में जो होने चामिहए

 कानून के शासन में अडिBमिनयमिमत। इसे प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता ह।ै सिजसे प्रत्यायोसिजत मिकया
जा सकता ह ैवह केव# अBीनस्थ मिवBान का कायI  ह ैजो अपनी प्रकृडित से उस क़ाननू का सहायक ह ैजो
इसे बनाने की शमिक्त प्रदान करता है और जो मिवBाडियका द्वारा प्रदान मिकए गए मागIदशIन की नीडित और
ढांचे के भीतर होना चामिहए।

 मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  द्वारा न्यायाडिBकरणों की संख्या घटाकर  19  कर दी गई। यह सरकार का
माम#ा है मिक न्यायाडिBकरण आवश्यक हैं तामिक तकनीकी रूप से योग्य #ोग न्यायाडिBकरण का सचंा#न
कर सकें । मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों द्वारा मिकए गए कायI  की प्रकृडित पूरी तरह से अ#ग ह।ै जरूरी बात

 प्रशासमिनक सदस्यों के पदों को भरने के लि#ए योग्यताएँ न्यायाडिBकरण, कंपनी कानून न्यायाडिBकरण या
राष्ट्र ीय हरिरत न्यायाडिBकरण

 पूरी तरह से अ#ग हो। यह कायI , मेरी राय में, एक आवश्यक मिवBायी कायI  होने के नाते, मिवशेर्ष रूप से
कोई मिदशामिनदkश मिनBाIरिरत मिकए मिबना प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा सकता था।

 25.  Bारा  184 कें द्र सरकार को योग्यता,  मिनयमुिक्त अवडिB, वेतन और अन्य प्रावBानों के लि#ए मिनयम
बनाने  का  अडिBकार  देती  ह।ै  मिवभिभन्न  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,
पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के सदस्य,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या,  जैसा भी माम#ा हो,
अन्य के भत्ते आमिद।

 आकाशवाणी 1954 एससी 465

 8 1989 मान #ीसिजए (1) एस. सी. सी. 430 रोजर गभिणत v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (2)  में मिनर्दिदष्ट प्राडिBकरण। मिवत्त अडिBमिनयम, 2017  की Bारा  184  इस
प्रकार हःै

 184. ( 1 ) कें द्र सरकार अडिBसूचना द्वारा योग्यता, मिनयमुिक्त, कायIका#, वेतन और अन्य प्रावBानों के
लि#ए मिनयम बना सकती ह।ै
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 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष के भत्ते,  त्यागपत्र,  मिनष्कासन और सेवा के अन्य मिनयम और
शतx।

 अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण, अपी#ीय न्यायाडिBकरण के सदस्य
या, जैसा भी माम#ा हो, आgवीं अनुसूची के कॉ#म (2) में मिनर्दिदष्ट अन्य प्राडिBकरणः

 बशतk मिक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य

 न्यायाडिBकरण,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या अन्य प्राडिBकरण कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों में
मिनर्दिदष्ट ऐसी अवडिB के लि#ए पद Bारण करगेा, #ेमिकन सिजस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करगेा, उससे
पांच सा# से अडिBक नहीं होगा और पुनर्दिनयमुिक्त के लि#ए पात्र होगाः

 बशतk मिक कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या सदस्य ऐसी आय ुप्राप्त करने के बाद पद
Bारण करेंगे जैसे - कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए मिनयमों में मिनर्दिदष्ट जो इससे अडिBक नहीं होंगे,

 ( क) अध्यक्ष, अध्यक्ष या अध्यक्ष के माम#े में,

 सत्तर वर्षI  की आय;ु

 ( ख) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या मिकसी अन्य सदस्य के माम#े में,

 साg-सात वर्षI  की आयःु

 26. Bारा 184 का मिवश्लेर्षण स्पष्ट रूप से इंमिगत करता है मिक संसद ने कें द्र सरकार को मिनयम बनाने की
शमिक्त सौंपी है - न्यायाडिBकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों की योग्यता, मिनयमुिक्त, पद की अवडिB, वेतन और
भत्ते, त्यागपत्र, मिनष्कासन और अन्य मिनयमों और शतn का प्रावBान करें। हमारे सामने मुद्दा यह है मिक
क्या ऐसा करके संसद ने "आवश्यक मिवBायी कायn" को सौंप मिदया है और क्या संसद ने कोई मिनयंत्रण
बनाए रखा ह।ै

 [ 2019 ] 16 एस सी आर।

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 27. हम वतIमान माम#े में मिवभिभन्न न्यायाडिBकरणों में अध्यक्षों/सदस्यों की मिनयमुिक्त से संबंडिBत हैं। उन्हें
आदेश मिदया जाता है
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 #ोगों को न्याय मिद#ाने के सवंैBामिनक कायI का मिनवIहन करना। मेरे मिवचार में, ऐसे उच्च पदों पर काम
करने के लि#ए चुने गए व्यमिक्तयों की स्थामिपत योग्यता और मिवशेर्षताएँ क्या होनी चामिहए, यह मिवBायी कायn
का  एक  अमिनवायI  मिहस्सा  ह।ै  मझेु  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  मिक  संमिवBान  में  न्यायाBीशों  की
योग्यताओ ंका प्रावBान नहीं मिकया जा सकता था।

 भारत के सवqच्च न्याया#य या उच्च न्याया#यों का मिनBाIरण सरकार द्वारा मिकया जा सकता ह।ै यमिद इन
न्यायाडिBकरणों को उच्च न्याया#यों की जगह #ेनी ह,ै तो क्यों?

 क्या वही सिसद्धांत उन पर #ागू नहीं होने चामिहए। मेरे मिवचार में, इन उच्च पदों को Bारण करने के लि#ए
पात्र व्यमिक्तयों की योग्यता मिनBाIरिरत करना न्यायाडिBकरणों के महत्व, कानून के शासन के महत्व और एक
स्वतंत्र और मिनर न्यायपालि#का के महत्व को ध्यान में रखते हुए काननू का एक आवश्यक पह#ू था।

 28. जहां तक मिनयमुिक्त के लि#ए योग्यता प्रदान करने का संबंB है, जैसा मिक ऊपर चचाI की गई है, मेरा
मिवचार ह ैमिक इन योग्यताओ ंको काननू में प्रदान मिकया जाना चामिहए और इन्हें प्रत्यायोसिजत नहीं मिकया जा
सकता ह।ै

 हा#ाँमिक, जहाँ तक वेतन और भत्तों जैसे अन्य मिनयमों और शतn का संबंB है, इन्हें प्रत्यायोसिजत मिकया
जा सकता ह।ै

 29. तकI  के लि#ए, भ#े ही यह कहा जाना था मिक योग्यता मिनBाIरिरत करना एक आवश्यक कायI  नहीं है,
मिफर भी, मिवचार में

 इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून के मिदशा-मिनदkश कानून में ही पाए जाने चामिहए थे। यह मिवरोBाभासी
है  मिक  आवश्यक  योग्यताओं  के  लि#ए  कोई  मिदशामिनदkश  नहीं  हैं,  भ#े  ही  न्यायाडिBकरणों  के
अध्यक्षों/सदस्यों की सेवाओ ंके मिनयमों और शतn के संबंB में कुछ मिदशामिनदkश हैं।

 30.  इस  न्याया#य  द्वारा  मिनBाIरिरत  मू# अडिBमिनयमों  और  काननू  के  उद्देश्यों  के  बारे  में  मैं  मुख्य
न्यायाBीश के साथ सम्मानपूवIक असहमडित रखता हू।ं

 आर. के. जैन बनाम भारत संघ ', ए#. चंद्र कुमार (ऊपर), भारत सघं बनाम। मद्रास बार एसोसिसएशन
", मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारतीय संघ ", मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम। भारत सघं 1,

 गुजरात ऊजाI मिवकास मिनगम लि#मिमटे बनाम। एस्सार पावर Ltd.¹³ 13 को संके्षप में मिदशामिनदkशों के रूप
में पढ़ा जाना चामिहए। एक सघं की उम्मीद करगेा

 9 ( 1993 ) 4 एससीसी 119

 11 ( 2014 ) 10 एससीसी 1 12 ( 2015 ) 8 एस. सी. सी. 583

 13 ( 2016 ) 9 एस. सी. सी. 103 रोजर मैथ्यू बनाम।
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 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 सरकार इस न्याया#य के मिनदkशों का पा#न करगेी। हा#ाँमिक,  इस अपेक्षा को इस अडिBमिनयम द्वारा
झुg#ाया गया है जो इस न्याया#य द्वारा मिनBाIरिरत कानून के हर सिसद्धांत का उल्लघंन करता है और जैसा
मिक मेरे दोनों भाइयों के मिनणIयों में कहा गया है,  प्रडितमिनडिB द्वारा बनाए गए मिनयम इस न्याया#य द्वारा
मिनBाIरिरत कानून का उल्लघंन करते हैं। इस पृष्ठभूमिम में, यह स्पष्ट है मिक प्रडितमिनडिB और प्रडितमिनडिB दोनों ने
महसूस मिकया मिक वे इन मिनणIयों से बंBे नहीं हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट ह ैमिक प्रडितमिनडिB द्वारा बनाए गए
मिनयमों को प्रडितमिनडिB द्वारा कानून के अनुरूप नहीं #ाया गया ह।ै

 31.  जहां  तक  मिवत्त  अडिBमिनयम  के  भाग  XIV  के  अंतगIत  आने  वा#े माम#ों  का  संबंB है,  मिपछ#े
अडिBमिनयमों को मिनरस्त कर मिदया गया था। इसलि#ए यह

 यह उम्मीद नहीं की जा सकती है मिक प्रडितमिनडिB अध्यक्षों/सदस्यों के रूप में मिनयकु्त मिकए जाने वा#े
#ोगों के मिनयम और शतn आमिद को तय करने के लि#ए मिदशामिनदkश प्राप्त करने के लि#ए मिफर से मिनरस्त
अडिBमिनयमों का उल्लेख करगेा। यमिद हम इस न्याया#य के मिनणIयों और मिनरस्त अडिBमिनयमों में मिनBाIरिरत
मिनयमों और शतn को बाहर करते हैं तो कोई मिदशामिनदkश नहीं बचे हैं। प्रडितमिनडिB के वापस आने के लि#ए।
मिवत्त  अडिBमिनयम  इस  संबंB  में  कोई  मिदशा-मिनदkश  प्रदान  नहीं  करता  ह।ै  न्यायाडिBकरणों  के
अध्यक्षों/सदस्यों के रूप में मिनयकु्त मिकए जाने वा#ों के लि#ए आवश्यक योग्यता, पात्रता मानद, अनुभव
आमिद के संबंB में यह पूरी तरह से मौन ह।ै ये शमिक्तयाँ सरकार को सौंप दी गई हैं।

 32. कोई मिदशा-मिनदkश नहीं हैं, मिनरकुंश और मिनदkभिशत शमिक्तयां नहीं हैं

 प्रडितमिनडिB में मिनमिहत मिकया गया ह ैऔर इसलि#ए, मेरी राय में, अत्यडिBक प्रडितमिनडिBमं# ह।ै इस प्रकार, मैं
यह मानूंगा मिक मिवत्त अडिBमिनयम, 2017 की Bारा  184 जहां तक यह मिनBाIरिरत करने की शमिक्तयों को
मिनर्दिदष्ट करती है

 अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष, पीgासीन अडिBकारी या न्यायाडिBकरण के
सदस्य,  अपी#ीय न्यायाडिBकरण या, जैसा भी माम#ा हो, आgवीं अनुसूची के कॉ#म  (2) में मिनर्दिदष्ट
अन्य प्राडिBकरणों की योग्यताएं अत्यडिBक प्रत्यायोजन के दोर्ष से ग्रस्त हैं और तदनुसार उन्हें मिनरस्त कर
मिदया जाता ह।ै

 मुद्दा संख्या। 3 & 6

 33. मैं मुख्य न्यायाBीश से सहमत हू ंऔर मैं इसे जोड़ना नहीं चाहता।

 कुछ भी।
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 मुद्दा संख्या। 4 , 5 , 7 & 8

 34. मैं इन मुद्दों पर तकI  और मिनष्कर्षI  दोनों पर मुख्य न्यायाBीश से सहमत हू।ं हा#ाँमिक, जैसा मिक पह#े
ही ऊपर बताया गया है, मेरा मिवचार है मिक चंूमिक मिकसी ने भी [2019] 16 एस. सी. आर. को चुनौती
नहीं दी ह।ै

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

सभी अडिBकरणों के प्रशासन के लि#ए। इस मुद्दे को 7 न्यायाBीशों की पीg के पास भेजने की कोई
आवश्यकता नहीं ह।ै 35. हा#ांमिक, मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहूगंा क्योंमिक मुझे #गता है मिक सामने आने
वा#ी समस्याओ ंऔर उन मुद्दों को उजागर करना महत्वपूणI  है सिजन्हें न्याडियक कायI  करने वा#े मिनकाय
द्वारा ह# करने की आवश्यकता ह।ै

 न्याडियक प्रभाव मू€यांकन समिमडित के रूप में न्यायाडिBकरणों का प्रभाव मू€यांकन। मेरा स्पष्ट रूप से यह
मिवचार है मिक जैसा मिक ए#. चंद्र कुमार (उपरोक्त) में मिनBाIरिरत मिकया गया है, सभी न्यायाडिBकरणों के
प्रशासन  के  लि#ए एक स्वतंत्र  नो# एजेंसी  होनी चामिहए।  इस  न्याया#य  की  7-न्यायाBीश  पीg ने
अभिभमिनBाIरिरत मिकया मिक जहां तक संभव हो सभी न्यायाडिBकरण एक ही न्यायाडिBकरण के अBीन होने
चामिहए।

 नो# एजेंसी। जब तक ऐसी नो# एजेंसी की स्थापना नहीं की जाती, तब तक यह महसूस मिकया
जाता था मिक कानून और न्याय मंत्रा#य इस उदे्दश्य के लि#ए सबसे उपयकु्त मंत्रा#य होगा।

 36. एक नो# एजेंसी होने के कई कारण हैं। न्यायाडिBकरणों को कई समस्याओ ंका सामना करना पड़
रहा है जैसे मिक श्रमशमिक्त की कमी, बहुत कम पीg, #ंबे समय से खा#ी पडे़ रिरक्त पद, मिवभाग पर मिवत्तीय
मिनभIरता जो न्यायाडिBकरण के समक्ष मुकदमा कर सकता है आमिद। ये ऐसी बुराइयाँ हैं सिजनसे बचा जा
सकता है यमिद न्यायाडिBकरण एक छत्र संगgन के अंतगIत आते हैं। सभी न्यायाडिBकरणों के सामने आने
वा#ी समस्याओं को समझने के लि#ए एक छत्र सगंgन बेहतर ढंग से सुसलि¨त होगा। इससे
न्यायाडिBकरणों का मानकीकरण हो सकता है और प्रत्येक न्यायाडिBकरण की जरूरतों के लि#ए एक समान
दृमिष्टकोण हो सकता ह।ै बड़ी संख्या में न्यायाडिBकरण, मिवशेर्ष रूप से सिजन्हें न्याडियक कायn का मिनवIहन
करने का कतIव्य सौंपा गया है,

 न्याया#यों को बद#ने की दृमिष्ट से गमिgत मिकया गया और कई माम#ों में
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 उच्च न्याया#यों द्वारा पह#े प्रयोग की जाने वा#ी अडिBकारिरता ऐसे न्यायाडिBकरणों में मिनमिहत की गई ह।ै
इसलि#ए यह अमिनवायI  है मिक इन न्यायाडिBकरणों का संचा#न त्रुमिटहीन सत्यमिनष्ठा, उच्च बुडिद्ध और मिवशा#
क्षमता वा#े व्यमिक्तयों द्वारा मिकया जाना चामिहए।

 उस  के्षत्र  में  अनुभव  सिजसमें  वे  अडिBकार  के्षत्र  का  प्रयोग  करेंगे।  इन  न्यायाडिBकरणों  को  कायाIत्मक
स्वायत्तता भी होनी चामिहए। यह तब तक प्राप्त नहीं मिकया जा सकता जब तक मिक एक नो# मिनकाय न
हो जो न्यायाडिBकरणों की प्रशासमिनक आवश्यकताओ ंकी देखभा# करगेा। 2 दशकों से अडिBक समय से
सरकार ने ए#. चंद्र कुमार (उपरोक्त) माम#े में इस न्याया#य के 7-न्यायाBीशों की पीg के फैस#े का
पा#न करना उडिचत नहीं समझा ह।ै ये बातें नहीं हो सकतीं

 अमिनडि•त का# तक रुकने की अनमुडित। इसलि#ए,  मेरे मिवचार में,  सरकार को आज से  6  महीने की
अवडिB के भीतर एक एक# नो# एजेंसी स्थामिपत करने का मिनदkश मिदया जाना चामिहए,  जब तक मिक
वतIमान प्रणा#ी रोजर मैथ्यू v.

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 जारी रखें। न्यायाडिBकरणों को केव# मिवत्तीय स्वायत्तता देने से सभी न्यायाडिBकरणों की देखरखे के लि#ए
एक साझा संगgन की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी।

 37.  मिकसी  भी  न्याडियक  प्रभाव  मू€यांकन  को  मिकए  मिबना  भी  यह  स्पष्ट  है,  जैसा  मिक  मद्रास  बार
एसोसिसएशन, 2010 (ऊपर) में कहा गया है मिक भारत में न्यायाडिBकरणों ने दभुाIग्य से पूणI  स्वतंत्रता
हासिस# नहीं की ह।ै कब

 न्यायाडिBकरण स्थामिपत मिकए जाते हैं, वे प्रायोजक मिवभाग पर मिनभIर करते हैं कोर्ष, बमुिनयादी ढाचें और
यहां तक मिक काम करने के लि#ए जगह के लि#ए। न्यायाडिBकरण के प्रशासमिनक सदस्य अक्सर इस मिवभाग
से लि#ए जाते हैं। यह, मेरी राय में, न्याडियक स्वतंत्रता की जड़ पर हम#ा करता है क्योंमिक सबसे बड़ा
वादी या मिहतBारक स्वयं बन जाता है

 न्यायमिनणाIयक मिनकाय का मिहस्सा और अंश जो स्वतंत्र, स्वतंत्र और मिनर माना जाता ह।ै

 38. सभी का न्याडियक प्रभाव मू€यांकन करने की आवश्यकता

 न्याय प्राप्त करने के लि#ए न्यायमिनणाIयक प्राडिBकारी से संपकI  करने का समय और प्रयास। भारत में जहां
मिव#ंब न्यायाडिBकरणों को परशेान करता है,  एक मुवमिक्क# ज€दबाजी में न्यायाडिBकरण से संपकI  नहीं
करगेा, भ#े ही उसे कोई वास्तमिवक भिशकायत हो। स्थामिपत कई न्यायाडिBकरणों में, कर न्यायाडिBकरण
शायद सबसे सफ# रहे हैं। मेरे मिवचार में, कर न्यायाडिBकरणों के सफ# होने का एक कारण यह है मिक
इन कर न्यायाडिBकरणों के सदस्यों की भत— आम तौर पर कम उम्र में की जाती ह ैऔर इसमें करिरयर की
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गुंजाइश होती है न केव# न्यायाडिBकरण के भीतर बन्वि€क न्यायाडिBकरणों से #ेकर उच्च न्याया#यों तक
की प्रगडित। यह तभी हो सकता है जब हम सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों के बजाय यवुा और सक्षम #ोगों की भत—
करें। कर न्यायाडिBकरणों की सफ#ता का एक अन्य कारण यह है मिक वादी या तो राजस्व या मिनBाIरिरती
होता ह,ै  दोनों के पास माम#े #ड़ने का अडिBकार होता ह।ै इसी तरह,  प्रशासमिनक न्यायाडिBकरणों में
मुख्य रूप से सरकारी कमIचारी होते हैं जो

 14 अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सुदान, (2016) 8 एस. सी. सी. 509 [2019] 16 एस. सी. आर.

 

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 शामिम# हैं। वाभिणन्विज्यक न्यायाडिBकरण उन वामिदयों से भी मिनपटते हैं जो

 आम तौर पर उनके पास पयाIप्त Bन होता ह।ै #ेमिकन अब हमारे पास एनजीटी जैसे अन्य न्यायाडिBकरण
हैं सिजनसे गरीब ग्रामीण सपंकI  कर सकते हैं।

 40. कें द्रीय प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण (कैट) की स्थापना की गई थी

 वर्षI  1985। इसे मिनडि•त रूप से बेहतर कायIशी# न्यायाडिBकरणों में से एक कहा जा सकता ह।ै हा#ाँमिक,
इस न्यायाडिBकरण में भी मिदल्ली में प्रBान पीg और 4 सर्दिकट पीgों समिहत केव# 17 मिनयमिमत पीgें हैं।
इससे पह#े

 सी. ए. टी. की स्थापना में, कें द्र सरकार के एक कमIचारी को राहत देने के लि#ए दीवानी अदा#तों में
जाने का अडिBकार था। इसका मत#ब यह था मिक ऐसा कमIचारी राहत देने के लि#ए उप-न्यायाBीश से
भी संपकI  कर सकता था। उस अडिBकार के्षत्र को छीन लि#या गया ह।ै ए#. चंद्र कुमार (उपरोक्त) माम#े
में, न्यायाडिBकरणों के गgन को बरकरार रखते हुए, इस न्याया#य की 7-न्यायाBीशों की पीg ने मिनणIय
मिदया  मिक  न्यायाडिBकरणों  के  आदेश  संमिवBान  के  अनुच्छेद  226  के  तहत  न्याडियक  समीक्षा  के  लि#ए
उत्तरदायी होंगे,  हा#ांमिक इस चेतावनी के साथ मिक इन माम#ों का मिनणIय एक खं पीg द्वारा मिकया
जाएगा।

 41. कैट में भी रिरमिक्त की न्विस्थडित बहुत अडिBक ह।ै 65 सदस्यों की कु# संख्या में से, कैट में 25 सदस्यों
की कमी है-12 प्रशासमिनक सदस्य और  13 न्याडियक सदस्य। यह #गभग  38 प्रडितशत की कमी ह।ै
न्यायाडिBकरण की चंीगढ़ पीg में 4 सदस्य होने चामिहए। हा#ाँमिक, वतIमान में केव# 1 न्याडियक सदस्य
है  और  इस  प्रकार  चंीगढ़  में  कोई  पीg उप#ब्B नहीं  ह।ै  चंीगढ़  पीg का  अडिBकार  के्षत्र  पंजाब,
हरिरयाणा, मिहमाच# प्रदेश राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, #द्दाख और चंीगढ़ पर ह।ै
इन के्षत्रों में कें द्र सरकार के कमIचारिरयों को #गभग मिबना उपचार के छोड़ मिदया गया ह।ै उच्च पदों पर
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आसीन अलिख# भारतीय सिसमिव# सेवा के सदस्यों के लि#ए मिदल्ली की प्रBान पीg से सपंकI  करना आसान
ह,ै #ेमिकन एक मिनम्न पद पर आसीन चपरासी या क्लकI  की ददुIशा की क€पना भी नहीं की जा सकती है,
सिजससे नई मिदल्ली तक #ंबी दरूी की यात्रा करने, भारी राभिश खचI  करने, मिदल्ली जैसे महानगर के वकी#ों
द्वारा मिदल्ली में माम#ा दायर करने के लि#ए अत्यडिBक उच्च शु€क का भगुतान करने की उम्मीद की जाती
ह।ै इस तरह के वादी को मिवत्तीय रूप से मुकदमे की प्रमिYया से बाहर कर मिदया जाता ह।ै

 42. एक और उदाहरण देने के लि#ए, एन. जी. टी. की मिदल्ली में अपनी प्रBान पीg और 4 के्षत्रीय पीg
और 4 सर्दिकट बेंच होनी थी। यह था। उम्मीद है मिक भमिवष्य में और बेंच जोडे़ जाएंगे। अफ़सोस की बात
है मिक इसका उ€टा हुआ ह।ै वतIमान में, केव# प्रBान पीg केव# एक अध्यक्ष और 3 न्याडियक सदस्यों
(20 न्याडियक सदस्यों की स्वीकृत संख्या के मुकाब#े) और दो मिवशेर्षज्ञ सदस्यों  (20 मिवशेर्षज्ञ रोजर
मैथ्यू बनाम की कु# स्वीकृत संख्या के मुकाब#े) के साथ काम कर रही ह।ै

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 सदस्य)। न्विस्थडित बेहद मिवकट ह।ै मिदन-ब-मिदन हम सभी प्रदरू्षण और पयाIवरण के बारे में बात करते हैं
#ेमिकन कgोर वास्तमिवकता यह है मिक एक अध्यक्ष और 40 सदस्यों के मुकाब#े, वतIमान में अध्यक्ष के
पास केव# 5 सदस्यों की सहायता ह।ै परिरणाम यह है मिक के्षत्रीय पीgों या सर्दिकट पीgों में कोई सुनवाई
नहीं हो रही ह।ै हमारे पास ह।ै सूडिचत मिकया गया है मिक माम#ों को वीडियो कॉन्फ्रें सिंसग के माध्यम से
लि#या जाता ह।ै वीडियो कॉन्फ्रें सिंसग का उपयोग मिनडि•त रूप से कुछ माम#ों में सुनवाई करने के लि#ए एक
उपकरण के रूप में मिकया जा सकता है, #ेमिकन यमिद जनता को संस्थान में मिव‹ास रखना है तो प्रारभंिभक
फाइलिं#ग और सुनवाई जहां तक संभव हो ख#ुी अदा#त में की जानी चामिहए। समुदाय में मिव‹ास और
मिव‹ास पैदा करने के लि#ए ख#ुी सुनवाई आवश्यक ह।ै जनता के सदस्यों को केव# उन न्यायाडिBकरणों
और न्याया#यों में मिव‹ास होगा जो

 जनता के लि#ए ख#ेु हैं। वतIमान में न्विस्थडित ऐसी ह ैमिक अगर कोई

 अंमान और मिनकोबार द्वीप समहू से एनजीटी के समक्ष कुछ मुद्दा उgाना चाहते हैं, उन्हें माम#ा दायर
करने के लि#ए कम से कम क#कत्ता आना होगा, जबमिक पह#े वे पोटI  ब्#ेयर में क#कत्ता उच्च न्याया#य
की सर्दिकट बेंच के समक्ष माम#ा दायर कर सकते थे। यहां भी,  सुनवाई,  यमिद कोई हो,  तो वीडियो
कॉन्फ्रें सिंसग के माध्यम से आयोसिजत की जाएगी। पूवqत्तर में 8 राज्यों को शामिम# करते हुए एन. जी. टी.
की कोई पीg काम नहीं कर रही ह।ै इसी तरह, मिहमाच# प्रदेश और उत्तराखं जैसे पयाIवरणीय और
पारिरन्विस्थडितक रूप से नाजुक राज्यों में कोई बेंच काम नहीं कर रही ह।ै

 कें द्र शासिसत प्रदेश #द्दाख और जम्मू और कश्मीर। यह स्पष्ट रूप से दशाIता है मिक न्यायाडिBकरणों के
कायIकरण में वांभिछत होने के लि#ए बहुत कुछ बचा ह।ै
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 43. न्याडियक प्रभाव को पूरा करने वा#ी समिमडित

 न्यायाडिBकरणों के कामकाज के मू€यांकन को कई मुद्दों से मिनपटना पड़ता ह।ै इस मिनणIय में सभी मुद्दों
को रखना न तो संभव ह ैऔर न ही उडिचत है, #ेमिकन मैं उनमें से कुछ पर प्रकाश ा# रहा हू।ं एक अन्य
महत्वपूणI  मुद्दा सिजससे मिनपटा जाना चामिहए वह यह है मिक क्या न्यायाडिBकरणों ने वास्तव में माम#ों के
शीघ्र मिनपटारे में मदद की ह।ै मिनपटान के लि#ए खचI  मिकया गया समय अ#ग-अ#ग माम#ों में अ#ग-
अ#ग हो सकता है #ेमिकन हम मुख्य रूप से उन माम#ों से मिनपट रहे हैं जो उच्च न्याया#यों या उच्चतम
न्याया#य में अंत। यह न केव# अलिख# भारतीय आBार पर बन्वि€क राज्य-दर-राज्य आBार पर भी
मिकया जाना चामिहए। देश में कई छोटे राज्य हैं जहाँ दीवानी अदा#तें और

 उच्च न्याया#यों पर काम का बोझ नहीं ह।ै इन राज्यों में माम#ों का फैस#ा कई अन्य बडे़ राज्यों की
तु#ना में बहुत तेजी से मिकया जाता ह।ै आम तौर पर यह

 क्या ये छोटे राज्य हैं सिजन्हें स्थायी पीg नहीं मिम#ती हैं,  कभी-कभी सर्दिकट बेंच भी नहीं। यह एक
मिवरोBाभास है मिक जो राज्य न्याडियक रूप से अच्छी तरह से प्रशासिसत हैं और जहां मिनपटान ज€दी होता
ह,ै  उन्हें स्थायी पीg नहीं मिम#ती है और वामिदयों को नकुसान होता है,  जबमिक जो राज्य माम#ों को
मिनपटाने में बहुत Bीमे होते हैं, उन्हें अडिBक पीg मिम#ती हैं।

 यहां तक मिक जब [2019] 16 एस. सी. आर.

 सवqच्च न्याया#य की रिरपोटI

 सर्दिकट बेंच इन राज्यों में आते हैं जहां दो बैgकों के बीच बहुत बड़ा समय अंतरा# होता ह।ै सस्ता और
तेजी से न्याय प्रदान करने का पूरा उद्देश्य खो जाता है क्योंमिक सर्दिकट बेंच शायद ही कभी आती हैं और
कई बार सर्दिकट बेंच का गgन हर यात्रा पर बद# जाता ह ैसिजसके परिरणामस्वरूप

 हर बार माम#ों को मिफर से सुना जा रहा ह।ै  44.  कम से कम राज्यों और कें द्र शासिसत प्रदेशों की
राजBामिनयों में पीgों के मिबना न्यायाडिBकरण होना नागरिरकों को न्याय से वंडिचत करने के बराबर ह।ै

 वे राज्य और कें द्र शासिसत प्रदेश। यह न्याय मिवतरण भी करता ह।ै

 प्रणा#ी बहुत महानगर कें मिद्रत ह।ै इसके कई दषु्प्रभाव होते हैं। द.

 आम आदमी न्याय की खोज में अडिBक पैसा खचI  करे, अडिBक समय मिबताए और #ंबी दरूी की यात्रा
कर,े  जो उसका मौलि#क अडिBकार ह।ै 45. वादी न्याडियक प्रभाव मू€यांकन और सरकार द्वारा कारIवाई
की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जो हो भी सकती ह ैऔर नहीं भी। अनुभव
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 इसने मिदखाया ह ैमिक ए#. चंद्र कुमार (ऊपर) से #ेकर मद्रास बार एसोसिसएशन, 2010 (ऊपर) तक के
मिनणIयों का संघ द्वारा अक्षरशः पा#न नहीं मिकया गया ह।ै इस देश के नागरिरकों को न्याय से वंडिचत नहीं
मिकया जा सकता है जो प्रस्तावना में मिकया गया पह#ा वादा ह।ै इसलि#ए,  मेरा मिवचार है मिक सिजस भी
राज्य/कें द्र शासिसत प्रदेश में मिकसी मिवशेर्ष न्यायाडिBकरण की पीg स्थामिपत या कायIशी# नहीं है,  उस
राज्य के वामिदयों को अपनी भिशकायतों के मिनवारण के लि#ए संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत अडिBकार
के्षत्र वा#े उच्च न्याया#य के असाBारण रिरट अडिBकार के्षत्र को #ागू करने का अडिBकार होगा। उनसे यह
उम्मीद नहीं की जा सकती ह ैमिक वे दरू के स्थानों पर जाएँ और अपनी भिशकायतों को व्यक्त करने के लि#ए
अपने साBनों से बहुत अडिBक Bन खचI करें। वकैन्वि€पक उपचार न्यायाडिBकरण तक पहँुचना एक भ्रामक
उपचार है न मिक एक प्रभावी वैकन्वि€पक उपचार। स्व-अडिBरोमिपत प्रडितबंB या मिकसी वैकन्वि€पक प्रभावी
उपचार का प्रडितबंB #ागू नहीं होगा। ऐसे वादी भारत के संमिवBान के अनुच्छेद 226 के तहत रोजर मैथ्यू
बनाम के समक्ष याडिचका दायर करने के हकदार हैं।

 साउथ इडंियन बैंक लि#मिमटे। [ दीपाक गुप्ता, जे।]

 के्षत्राडिBकार उच्च न्याया#य। ए#. चंद्र कुमार (ऊपर) में यह स्पष्ट रूप से अभिभमिनBाIरिरत मिकया गया था
मिक न्याडियक समीक्षा का अडिBकार संमिवBान की मू# संरचना का एक मिहस्सा है और इस अडिBकार की
व्याख्या इस तरह से की जानी चामिहए मिक यह वास्तव में वामिदयों के लि#ए उप#ब्B हो और यह एक
भ्रामक अडिBकार नहीं होना चामिहए।

 46.  एक और पह#ू सिजस पर गौर करने की आवश्यकता है,  वह है यूनाइटे बिंकगम की तरह दो-
स्तरीय  न्यायाडिBकरण  प्रणा#ी  की  आवश्यकता-एक  मिनच#ा  न्यायाडिBकरण  और  एक  अपी#ीय
न्यायाडिBकरण। यमिद दो स्तरीय न्यायाडिBकरण हैं तो अपी#ीय न्यायाडिBकरण द्वारा अपी#ीय स्तर पर
मिनणIय लि#या जाएगा। न्यायाडिBकरणों के पदानुYम के भीतर एक अपी#ीय मंच का होना संभवतः उच्च
न्याया#यों और उच्चतम न्याया#य पर बोझ कम करें।

 47. मिनच#े न्यायाडिBकरण में भत— एक वस्तुमिनष्ठ मानद के आBार पर की जानी चामिहए जैसे मिक पद के
लि#ए आयोसिजत लि#लिखत परीक्षा

 सिज#ा न्यायाBीश। मिनच#े न्यायाडिBकरणों में चुने गए व्यमिक्तयों को अपी#ीय न्यायाडिBकरणों में पदोन्नडित
के लि#ए पात्र बनाया जा सकता ह।ै वास्तव में, वहाँ हो सकता है

 एक  या  एक  से  अडिBक  न्यायाडिBकरणों  के  लि#ए  सामान्य  सेवा।  उदाहरण  के  लि#ए,  सभी  कर
न्यायाडिBकरणों  के  लि#ए  एक  साझा  सेवा  हो  सकती  ह।ै  राज्य  प्रशासमिनक  न्यायाडिBकरणों,  कें द्रीय
प्रशासमिनक न्यायाडिBकरण और सशस्त्र ब# न्यायाडिBकरण के न्याडियक सदस्यों के लि#ए भी एक सामान्य
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सेवा हो सकती ह।ै इसके लि#ए स्पष्ट रूप से अ#ग न्यायाडिBकरण सेवाओ ंकी स्थापना की आवश्यकता
होगी। अगर ऐसा मिकया जाता ह,ै तो हमार ेपास न्यायाडिBकरण की सेवाएं होंगी।

 सिजनसे #ोग इन न्यायाडिBकरणों, अपी#ीय न्यायाडिBकरणों और न्यायाडिBकरणों के अध्यक्षों के पदों पर
भी काम करेंगे। न्याडियक प्रभाव मू€यांकन करने वा#े मिनकाय को इस मुद्दे पर भी गौर करना चामिहए मिक
क्या सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों की मिनयमुिक्त के बजाय न्यायाडिBकरण सेवा होना बेहतर होगा। यमिद बार के
सदस्य या प्रशासन या राज्य न्यायपालि#का से न्यायाडिBकरण के सबसे मिनच#े स्तर पर मिनयकु्त मिकए जाते
हैं और उनका एक #ंबा कायIका# होता है यह जानते हुए मिक वे 15 या 20 वर्षn के बाद सेवामिनवृत्त होंगे,
कोई भी  बेहतर प्रडितभा  और अडिBक प्रडितबद्ध कायIब# को आकर्दिर्षत करने  में  सक्षम होगा। न्याडियक
स्वतंत्रता बनाए रखने के लि#ए सदस्यों के लि#ए एक #ंबा कायIका# भी आवश्यक ह।ै उनके पास उच्च
स्तर तक पहुचंने की आकांक्षाएं भी होंगी, जो एक बेहतर कायI  संस्कृडित के लि#ए एक प्र#ोभन होगा।

 48.  यमिद न्यायाडिBकरण की सेवाएं हैं और न्यायाडिBकरणों के पदानुYम के भीतर अपी# करने का
प्रावBान है और उच्च न्याया#य उनका प्रयोग करते हैं रिरट अडिBकारिरता या यमिद कुछ माम#ों में पह#ी
बार में उच्च न्याया#यों को अपी# प्रदान की जाती है, तो प्रणा#ी को परशेान करने वा#ी कई बुराइयों
को दरू मिकया जा सकता ह।ै यमिद उपरोक्त प्रणा#ी का पा#न मिकया जाता ह ैतो सेवामिनवृत्त न्यायाBीशों या
नौकरशाहों की मिनयमुिक्त का सवा# ही नहीं उgेगा। न्यायमिमत्र ने अपने नोट में एक मुद्दा उgाया है मिक
न्यायाडिBकरणों को सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों के लि#ए पनाहगाह नहीं बनना चामिहए। मेर ेमिवचार में, आम तौर पर
सेवामिनवृलित्त के बाद कोई इ#ाज नहीं होना चामिहए। हा#ांमिक आदशI  न्विस्थडित यह होगी मिक सेवामिनवृत्त
न्यायाBीशों या नौकरशाहों से कोई मिनयमुिक्त नहीं, यह मिनकट भमिवष्य में संभव नहीं हो सकता है क्योंमिक
हमार ेपास कोई न्यायाडिBकरण सेवाएं नहीं हैं और

 49.इस स्तर पर अडिBकांश पदों को सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों में से भरना पड़ सकता ह।ै साथ ही,  यह
सुमिनडि•त करने का प्रयास मिकया जाना चामिहए मिक मिनकट भमिवष्य में सेवामिनवृत्त व्यमिक्तयों की संख्या को
मिफर से मिनयकु्त मिकया जाए अडिBकार आयोग,  भारत के मिवडिB आयोग के अध्यक्ष आमिद। #ेमिकन यह
मिनयमिमत बात नहीं बननी चामिहए, मिवशेर्ष रूप से जब कायIपालि#का द्वारा मिनयमुिक्तयां की जा रही हों। यमिद
प्रशासन मिनयमुिक्तयाँ करता है और न्यायाBीश, सेवारत या नए सेवामिनवृत्त न्यायाBीश, ऐसे पदों के लि#ए
मिवचाराBीन हैं तो न्यायपालि#का की स्वतंत्रता समझौता होने की संभावना ह।ै इस देश की जनता को
अभी भी न्यायपालि#का में बहुत मिव‹ास ह।ै यमिद यह महसूस मिकया जाता है मिक मिनयमुिक्तयाँ बाहरी कारणों
से  की  गई  हैं तो  यह  मिव‹ास  नष्ट  हो  जाएगा।  अडिBकांश  न्यायाBीश  उनसे  अपेडिक्षत  सत्यमिनष्ठा  और
औडिचत्य के उच्च मानकों की अपेक्षाओ ंपर खरे उतरते हैं, #ेमिकन हम इस कgोर वास्तमिवकता पर अपनी
आंखें बंद नहीं कर सकते मिक कुछ का#ी भेड़ें हैं। उन #ोगों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है
जो सेवामिनवृलित्त के कगार पर,  सत्ता के गलि#यारों में सेवामिनवृलित्त के बाद के कायIका# की त#ाश में
उमड़ते हैं। इसलि#ए,  मेरी यह सुमिवचारिरत राय है मिक चयन मिनकाय के अडिBकांश सदस्यों में भारत के
मुख्य न्यायाBीश और/या उनके नामिमत सदस्य शामिम# होने चामिहए और मुख्य न्यायाBीश और/या
उनके नामिमत #ोगों के मिवचारों को प्राथमिमकता दी जानी चामिहए। अन्य सदस्यों के मिवचार।
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 50.  यमिद  उच्च  न्याया#यों  या  सवqच्च  न्याया#य  के  सेवामिनवृत्त  न्यायाBीश  सेवामिनवृलित्त  के  बाद
न्यायाडिBकरणों  का  संचा#न  करने  के  लि#ए  पयाIप्त  हैं,  तो  मुझे  कोई  कारण  नहीं  मिदखता  है मिक  उच्च
न्याया#य के न्यायाBीशों की सेवामिनवृलित्त की आयु को उच्चतम न्याया#य के न्यायाBीशों की सेवामिनवृलित्त
की आय ुके बराबर क्यों नहीं मिकया जाना चामिहए। यह उन रिरमिक्तयों का ध्यान रखेगा जो अन्यथा अग#े 3
वर्षn में उत्पन्न होंगी। आई.  ी. 1  तक उच्च न्याया#यों में  1079  न्यायाBीशों की स्वीकृत संख्या के
मुकाब#े 414 रिरमिक्तयां थीं। इन रिरमिक्तयों को भरने की Bीमी गडित को देखते हुए रिरमिक्तयों की संख्या बढ़नी
तय  ह।ै  हा#ाँमिक हम  रोजर  मैथ्यू  बनाम  हैं।  साउथ  इंडियन  बैंक  लि#मिमटे।  [  दीपाक  गुप्ता,  जे।]
न्यायाडिBकरणों की चचाI करते हुए, यहां तक मिक उच्च न्याया#यों की स्वतंत्रता और कायIप्रणा#ी को भी
इस मिवशा# रिरमिक्त न्विस्थडित से खतरा ह।ै

 51.  मैं मुख्य न्यायाBीश से सहमत हूं मिक सवqच्च न्याया#य के अडिBकार के माम#े में पह#ी अपी#
दायर करने को समाप्त करने का प्रयास मिकया जाना चामिहए। उच्च न्याया#य, जब वे इन माम#ों पर मिवचार
करेंगे,  तो उनके साथ रिरट अडिBकार के्षत्र के सीमिमत दायरे में व्यवहार करेंगे। यमिद उच्च न्याया#यों के
अडिBकार के्षत्र को सीBे सवqच्च न्याया#य में अपी# करने का प्रावBान करके दरमिकनार कर मिदया जाता है
न्याया#य, ज€द ही एक ऐसा चरण आएगा जब हमारे पास उच्च न्याया#य के ऐसे कोई न्यायाBीश नहीं
होंगे सिजन्होंने मिवभिभन्न के्षत्राडिBकारों में माम#ों की सनुवाई की होगी। उनके लि#ए उच्चतम न्याया#य में ऐसे
माम#ों को संभा#ना #गभग असंभव होगा जहां एक न्यायाBीश का कायIका# औसतन केव# #गभग 4
वर्षI  ह।ै

 52.  न्याडियक प्रभाव आक#न समिमडित मू€यांकन के बाद यह भी सिसफारिरश कर सकती है मिक कुछ
न्यायाडिBकरणों  को  समाप्त  कर  मिदया  जाना  चामिहए  और  उस  न्यायाडिBकरण  (न्यायाडिBकरणों)  का
अडिBकार के्षत्र दीवानी अदा#तों या उच्च न्याया#यों या मिकसी अन्य न्यायाडिBकरण को वापस दे मिदया
जाना चामिहए। यह दो या दो से अडिBक न्यायाडिBकरणों के मिव#य का भी सुझाव दे सकता ह।ै

 53. अग#ा मुद्दा यह ह ैमिक न्याडियक प्रभाव मू€यांकन मिकसे करना चामिहए। मेर ेमिवचार में, न्याडियक प्रभाव
मू€यांकन समिमडित इसमें उच्चतम न्याया#य के दो सेवामिनवृत्त न्यायाBीश शामिम# होने चामिहए, सिजनमें से
वरिरष्ठ समिमडित का अध्यक्ष होना चामिहए और उच्च न्याया#य का एक सेवामिनवृत्त मखु्य न्यायाBीश, ये तीनों
भारत के मुख्य न्यायाBीश द्वारा नामिमत मिकए जाने वा#े हैं। तीन में से कम से कम दो को अध्यक्ष होना
चामिहए था या न्यायाडिBकरणों के सदस्य। कायIपालि#का के दो सदस्य, भारत सरकार के सडिचव के पद से
कम नहीं, काननू और न्याय मंत्रा#य से एक और मिकसी अन्य शाखा से एक भी सदस्य हो सकते हैं,
#ेमिकन इन सदस्यों की मिनयमुिक्त भारत के मुख्य न्यायाBीश के परामशI  से की जानी चामिहए।

 54. मेरा मिवचार है मिक ऐसा आयोग होना आवश्यक है जो स्वयं एक ईमानदार और सक्षम व्यमिक्तयों द्वारा
संचालि#त स्वतंत्र मिनकाय। इस मिनकाय को उन व्यमिक्तयों का चयन करने की आवश्यकता है जो [2019]
16 एस. सी. आर. में मिवशेर्ष न्यायाडिBकरणों का संचा#न करते हैं। इस न्याया#य के मिवभिभन्न मिनणIयों में
मिनBाIरिरत काननू की शतx। हमें ऐसे व्यमिक्तयों की आवश्यकता है सिजनके पास न केव# जमीनी स्तर का
अनुभव हो, बन्वि€क न्याडियक सदस्यों और जमीनी स्तर के अनुभव वा#े #ोगों का एक मिववेकपूणI  मिमश्रण
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हो। हमें ऐसे व्यमिक्तयों की आवश्यकता है सिजनके पास एक स्वतंत्र दृमिष्टकोण,  सत्यमिनष्ठा,  चरिरत्र और
अच्छी प्रडितष्ठा हो। हमें ऐसे #ोगों की आवश्यकता है जो प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हों। या सरकार का
दबाव। तभी #ोग करेंगे न्यायाडिBकरणों के न्यायमिनणाIयक तंत्र में मिव‹ास रखें।

 55.  मेरे मिवचार में,  उच्चतम न्याया#य के सेवारत न्यायाBीश या उच्च न्याया#यों के मुख्य न्यायाBीश
पह#े से ही बोसिझ# हैं और उनके पास समय नहीं ह।ै यह बहुत बेहतर होगा मिक वे न्यायाडिBकरणों के के्षत्र
में जाने के बजाय उच्च न्याया#यों में रिरमिक्तयों को भरने में अपना समय और शमिक्त खचI  कर सकें । 

56. मुझे यह भी #गता है मिक एक बहुत बड़ी समिमडित होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सक्षम #ोगों की एक
छोटी समिमडित एक बेहतर समाBान है और मेरे मिवचार में, इस तरह के आयोग में सवqच्च न्याया#य के 2
सेवामिनवृत्त न्यायाBीश शामिम# होने चामिहए, सिजनमें सबसे वरिरष्ठ न्यायाBीश होने चामिहए। उच्च न्याया#य
के  अध्यक्ष  और  एक  सेवामिनवृत्त  मुख्य  न्यायाBीश  की  मिनयमुिक्त  भारत  के  मुख्य  न्यायाBीश  द्वारा  की
जाएगी। भारत सरकार के सडिचव या समकक्ष पद पर आसीन अडिBकारिरयों में से कें द्र सरकार द्वारा नामिमत
मिकए जाने वा#े कायIपालि#का का प्रडितमिनडिBत्व करने वा#ा एक सदस्य होना चामिहए। यह सदस्य पदेन
संयोजक होगा। पूणIकालि#क सदस्यों द्वारा एक मिवशेर्षज्ञ सदस्य का सह-चयन मिकया जा सकता ह।ै इस
मिवशेर्षज्ञ सदस्य के पास न्यायाडिBकरण द्वारा कवर मिकए गए के्षत्र/के्षत्राडिBकार में मिवशेर्षज्ञता और अनुभव
होना चामिहए, सिजसमें मिनयमुिक्तयां की जानी हैं।

 57. अंत में मैं ॉ. बी. आर. अम्बेकर द्वारा संमिवBान सभा को संबोडिBत करते हुए कही गई बातों को
उद्धतृ करना चाहूगंा। उनमे शब्दः

 " क्योंमिक मुझे #गता है मिक संमिवBान मिकतना भी अच्छा क्यों न हो, यह मिनडि•त ह।ै खराब होने के लि#ए
क्योंमिक सिजन्हें काम करने के लि#ए बु#ाया जाता है, वे बहुत खराब होते हैं। संमिवBान मिकतना भी खराब
क्यों न हो, यह बद# सकता ह।ै अगर सिजन #ोगों को काम करने के लि#ए बु#ाया जाता है, वे बहुत अच्छे
होते हैं। संमिवBान का कायIकरण पूरी तरह से संमिवBान की प्रकृडित पर मिनभIर नहीं करता ह।ै संमिवBान
केव# राज्य  के  अंगों जैसे  मिवBानमं#,  कायIपालि#का  को प्रदान  कर  सकता ह।ैन्यायपालि#का।  सिजन
कारकों पर वे काम करते हैंयमिद राज्य जनता और राजनीडितक द#ों पर मिनभIर है सिजन्हें उनकी इच्छाओं
को पूरा करने के लि#ए उनके साBन के रूप में स्थामिपत मिकया गया ह ैऔरमिटक्स "।

केव# यह आशा करते हैं मिक इन मिवचारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रणा#ी जो त्रुमिटहीन #ोगों के
चयन को सुमिनडि•त करती है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक अच्छा चरिरत्र है और प्रभाव या दबाव से मुक्त
ह,ै और उनके पास आवश्यक अडिBकार के्षत्र हैं सिजनसे वे अध्यक्ष के रूप में मिनपटेंगे।

इबनु€स।  

 याडिचकाओ ंका मिनपटारा मिकया गया।
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